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परिचय

z	सार््वजनिक नीति विशिष्ट लक्षष्ययों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक कार््य 

योजना ह।ै सार््वजनिक नीतियाँ सरकारी निर््णय होते हैैं जिनमेें यह तय किया 

जाता ह ै कि क््यया किया जाएगा, किसे लाभ मिलेगा और लक्षष्य किस प्रकार 

प्राप्त किए जाएगँे?

z	 ये नीतियाँ प्रायः स््पष्ट नियमोों, प्रक्रियाओ,ं निष््पक्षता तथा प्रभावशीलता एवं 

राजनीतिक वास््तविकताओ ंके विचारोों का मिश्रण होती हैैं। सीध ेशब््दोों मेें कहेें 

तो ये नीतियाँ ही तय करती हैैं कि किसे क््यया, कब और कैसे प्राप्त होगा?

z	यह प्रमखु सरकारी एजेेंसियोों जैसे राजनीतिक कार््यपालिका, विधायिका, 

नौकरशाही और न््ययायपालिका के बीच गहराई से जडु़़े अतंर्संबंध और समन््वय 

की आवश््यकता को दर््शशाता ह।ै

सार््वजनिक नीति के प्रमुख प्रकार

सार््वजनिक नीतियोों को उनके उद्देश््य, लक्षित लाभार््थथियोों और व््ययापकता के 

आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता ह।ै यहाँ कुछ मखु््य वर्गीकरण 

निम््न ह:ै

I. लक्षित समूह के आधार पर:

z	सारगर््भभित नीतियाँ: ये नीतियाँ समग्र सामाजिक कल््ययाण और विकास पर 

ध््ययान केें द्रित करतीीं हैैं। उदाहरण के लिए:

�	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 6-14 वर््ष की आय ुवर््ग 

के बच््चोों के लिए निःशलु््क और अनिवार््य शिक्षा की गारंटी दतेा ह।ै

�	आर््थथिक स््थथिरीकरण नीतियाँ जिनका लक्षष्य मदु्रास््फफीति, बेरोजगारी और 

आर््थथिक विकास को नियंत्रित करना ह।ै

z	वितरणात््मक नीतियाँ: ये नीतियाँ आवश््यक वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंको प्रदान 

करने के लिए समाज के विशिष्ट वर्गगों को लक्षित करती हैैं। 

�	उदाहरण: सार््वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), जो नागरिकोों को रियायती 

कीमतोों पर आवश््यक खाद्य पदार््थ प्रदान करती ह ैऔर सार््वजनिक स््ववास््थ््य 

दखेभाल कार््यक्रम जो चिकित््ससा दखेभाल के लिए रियायती कीमतोों पर 

सेवाए ँउपलब््ध कराते हैैं।

z	पुनर््ववितरणात््मक नीतियाँ: इन नीतियोों का लक्षष्य मौजदूा नीतियोों का पनुर््गठन 

करके सामाजिक और आर््थथिक समानता प्राप्त करना ह।ै 

�	उदाहरण: JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) और DBT योजना, 
जो बैैंक खाता, मोबाइल नंबर और आधार कार््ड को जोड़कर सरकारी 
सब््ससिडी के वितरण मेें सधुार करती ह।ै

z	पूजँीकरण नीति: यह केें द्र सरकार , राज््य और स््थथानीय सरकारोों को वित्तीय 
सहायता प्रदान करती ह।ै

�	उदाहरण: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) गैर-संगठित, गैर-कृषि 
तथा लघ ुएवं सकू्षष्म उद्यमोों को ऋण प्रदान करती ह।ै

II. कार््यक्षेत्र के आधार पर:

z	आतंरिक/घरेलू नीतियाँ: ये वे नीतियाँ हैैं जो सरकार द्वारा सीध ेअपन नागरिकोों 
पर प्रभाव डालने के लिए की बनाई जाती हैैं। उदाहरण:

�	नियामक नीतियाँ: ये व््यवसायोों, सरुक्षा और सार््वजनिक 
उपयोगिताओ ं(जैसे, आरबीआई नियम) के लिए विनियम और मानक 
निर््धधारित करती हैैं।

�	आर््थथिक नीतियाँ: ये आर््थथिक गतिविधियोों को प्रभावित करती हैैं (जैसे- 
मदु्रा योजना, एलपीजी सधुार)।

�	सामाजिक नीतियाँ: ये सामाजिक मदु्ददों का समाधान करती हैैं और 
कल््ययाण को बढ़़ावा दतेी हैैं (जैसे- राष्ट्रीय पोषण नीति)।

z	विदेश नीति: यह अन््य राष्टट्ररों के साथ बातचीत के लिए एक दशे की रणनीति 
को संदर््भभित करता ह।ै उदाहरण के लिए:

�	गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) तटस््थता और शांतिपरू््ण सह-अस््ततित्तत्व 
को बढ़़ावा दतेा ह।ै

�	पड़ोसी प्रथम की नीति पड़़ोसी दशेोों के साथ संबंधोों को मजबतू करने 
पर केें द्रित ह।ै

सार््वजनिक नीति की प्रकृति/विशेषताएँ

z	जनहित: नागरिकोों का कल््ययाण ही प्रमखु मार््गदर््शक सिद््धाांत ह।ै 
उदाहरण:सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता मतं्रालय द्वारा राष्ट्रीय विकलांग 
नीति (PwD) प्रस््ततुत की गई ह,ै जो जनहित पर ध््ययान केें द्रित करने का उत््ककृ ष्ट 
उदाहरण ह।ै

z	लक्षष्य-उन््ममुख: सरकार द्वारा निर््धधारित विशिष्ट उद्देश््योों को प्राप्त करने के लिए 
नीतियाँ तैयार की जाती हैैं। उदाहरण: स््वच््छ भारत मिशन (Clean India 
Mission) एक लक्षष्य-उन््ममुख नीति ह ैजिसका उद्देश््य परेू दशे मेें स््वच््छता की 
स््थथिति मेें सधुार करना ह।ै

z	सामूहिक कार््रवाई: नीति निर््ममाण मेें सरकारी अधिकारियोों और विभिन््न 
हितधारकोों के मध््य सहयोग शामिल होता ह।ै 

�	उदाहरण: स््वच््छ भारत मिशन के तहत, सरकार नागरिकोों और संस््थथानोों 
दोनोों को स््वच््छता की ओर बढ़न के लिए प्रेरित करती ह।ै

z	गतिशील और विकासशील: नीतियाँ बदलती परिस््थथितियोों और सामाजिक 
आवश््यकताओ ंके अनकूुल होती हैैं। उदाहरण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 
2020।

सरकारी नीतियाँ और उनका 
क्रियान्वयन1
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z	भविष््य-उन््ममुख: नीतियाँ दीर््घकालिक निहितार्थथों और संभावित चनुौतियोों पर 
विचार करती हैैं। उदाहरण: जलवाय ुपरिवर््तन और बनुियादी ढाँच ेके विकास 
से संबंधित नीतियाँ।

z	सरकार की प्रतिबद्धताए:ँ नीतियाँ प्रमखु मदु्ददों पर सरकार की प्रतिक्रिया को 
दर््शशाती हैैं और काननूी प्राधिकरण द्वारा समर््थथित होती हैैं। उदाहरण: न््ययूनतम 
वेतन विनियम और मोटर वाहन अधिनियम जैसी नीतियाँ सामाजिक समस््ययाओ ं
का समाधान प्रस््ततुत करती हैैं और काननूी ढांच ेके माध््यम से लाग ूकी जाती हैैं।

भारत मेें सार््वजनिक नीति

भारत का सार््वजनिक नीति परिदृश््य इसकी विविध जनसांख््ययिकी, सांस््ककृत िक 
और आर््थथिक विशेषताओ ंसे प्रभावित ह,ै जो राष्टट्र के लोकतांत्रिक आदर्शशों और 
समावेशी विकास, सतत् विकास एवं सामाजिक न््ययाय की आकांक्षाओ ं को 
दर््शशाता ह।ै

ऐतिहासिक पषृ्ठभूमि

z	स््वतंत्रता-पूर््व: स््व-शासन की लड़़ाई शिक्षा, सामाजिक सधुार और 
आर््थथिक आत््मनिर््भरता को बढ़़ावा दनेे वाली नीतियोों से जडु़़ी हुई थी।

z	स््वतंत्रता के बाद (1947):

�	राष्टट्र-निर््ममाण पर ध््ययान: संविधान ने समानता, न््ययाय और मौलिक 
अधिकारोों पर जोर दतेे हुए इस नीति के लिए रूपरेखा प्रदान की।

�	नियोजित विकास: पंचवर्षीय योजनाओ ंने औद्योगिक और कृषि विकास 
पर ध््ययान केें द्रित करते हुए आर््थथिक विकास को निर्देशित किया।

�	आर््थथिक सधुारोों का युग (1991): भारत ने अपनी अर््थव््यवस््थथा को 
वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए खोल दिया, सामाजिक कल््ययाण को 
प्राथमिकता दतेे हुए बाजार-उन््ममुख दृष्टिकोण की ओर रुख किया।

z	भारत मेें सार््वजनिक नीति:

�	सरंचनात््मक हस््तक्षेप: भमूि सधुारोों का उद्देश््य सामाजिक-आर््थथिक 
संरचना को बदलना था, लेकिन राजनीतिक इच््छछाशक्ति की कमी, 
लालफीताशाही और सीमित सार््वजनिक भागीदारी के कारण कार््ययान््वयन 
मेें चनुौतियोों का सामना करना पड़़ा।

�	तकनीकी हस््तक्षेप: हरित क््राांति ने कृषि उत््पपादन को बढ़़ावा दिया लेकिन 
इसके तहत क्षेत्रीय असमानताए ँ भी उत््पन््न हुई।ं यह संतलुित विकास 
रणनीतियोों की आवश््यकता पर प्रकाश डालता ह।ै

�	गरीबी-विरोधी हस््तक्षेप: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार््यक्रम जैसे कार््यक्रमोों 
का उद्देश््य निर््धनता को कम करना था, लेकिन इसे अपर््ययाप्त वित्त, भ्रष्टाचार 
और कमजोर निगरानी जैसे मदु्ददों का सामना करना पड़़ा।

z	अनुभव से सीखना: भारत का सार््वजनिक नीति सम््बन््धधित सबंधित अनभुव 
समग्र दृष्टिकोण के महत्तत्व को रेखांकित करता ह।ै प्रभावी नीति के लिए निम््न 
कार्यो की आवश््यकता ह:ै

�	सशक्त कार््ययान््वयन: सफल कार््ययान््वयन के लिए स््पष्ट रणनीतियाँ, कुशल 
नौकरशाही और सार््वजनिक भागीदारी महत्तत्वपूर््ण हैैं।

�	मूल््ययाांकन और निगरानी: नियमित रूप से नीतिगत प्रभावोों का आकलन 
करने से कमियोों की पहचान करने और उन््हेें दरू करने मेें मदद मिलती ह।ै

�	सतुंलित विकास: समान प्रगति सनुिश्चित करने के लिए नीतियोों को 
सभंावित सामाजिक और आर््थथिक परिणामोों पर विचार करना चाहिए।

भारत मेें नीति प्रक्रिया: समीक्षा

भारत मेें नीति प्रक्रिया चक्र को आगे बढ़़ान मेें कई प्रमखु चरण शामिल हैैं, जिनमेें 
से प्रत््ययेक, प्रभावी शासन के लिए महत्तत्वपूर््ण हैैं:
z	समस््यया की पहचान: नीति निर््ममाता, ऐस े गंभीर मदु्ददों की पहचान करते हैैं 

जिनमेें प्रायः सामाजिक माँगोों या उभरते संकटोों के प्रत््ययुत्तर मेें सरकारी हस््तक्षेप 
की आवश््यकता होती ह।ै 

नीति रखरखाव,  
अनुक्रमण या समापन

कार््यसूची निर््धधारण

नीति निर््धधारण

वैधीकरणकार््ययान््वयन

मूल््ययाांकन नीतियोों का 
जीवन - चक्र

z	कार््यसचूी निर््धधारण: इस चरण मेें जनसंचार माध््यमोों के माध््यम से विशिष्ट 
समस््ययाओ ं की ओर ध््ययान आकर््षषित करके उन््हेें प्राथमिकता दनेा और 
सार््वजनिक अधिकारियोों को शामिल करके, उत्तरवर्ती निर््णय लेने के लिए 
आवश््यक आधार तैयार करना शामिल ह।ै

z	नीति निर््ममाण: नीतिगत प्रस््ततावोों को विकसित करने के लिए, हितधारकोों द्वारा, 
जिनमेें हित समहू, कार््यकारी कार््ययालय, और विधायी समितियाँ शामिल होती 
हैैं, उद्देश््योों को परिभाषित, लागत का आकलन, उचित उपकरणोों का चयन 
और प्रासंगिक हितधारकोों को शामिल किए जाने जैसोों चरणोों को शामिल करते 
हैैं।

z	अंगीकरण/वैधीकरण: निर््णय-निर््ममाता, जिसमेें विधायी निकाय, कार््यकारी 
प्राधिकरण या हित समूह शामिल हो सकते हैैं, सबसे व््यवहारिक नीति 
समाधान का चयन करते हैैं और भारत के संघीय ढाँच ेके भीतर अनमुोदन तंत्र 
के माध््यम से इसकी वैधता सनुिश्चित करते हैैं।

z	कार््ययान््वयन: नीतियोों को नौकरशाही सरंचनाओ ंऔर कार््यकारी एजेेंसियोों 
के माध््यम से क्रियान््ववित किया जाता ह,ै जिससे समन््वय और जवाबदहेी को 
सवुिधाजनक बनाने के लिए प्रभावी तंत्र के निर््ममाण की आवश््यकता होती ह।ै

z	मूल््ययाांकन: सरकारी एजेेंसियाँ ​​कार््ययान््ववित नीतियोों के प्रभाव और प्रभावशीलता 
का आकलन करती हैैं, परिणामोों के आधार पर सधुार और समायोजन के क्षेत्ररों 
की पहचान करती हैैं।

z	नीति का रखरखाव, उत्तराधिकार या समाप्ति: नीति निर््ममाता बदलती 
परिस््थथितियोों मेें निरंतर सधुार और अनकूुलन पर ध््ययान दनेे के साथ, अपन 
प्रदर््शन और उभरती जरूरतोों के आधार पर नीतियोों को बनाए रखने, संशोधित 
करने या समाप्त करने का निर््णय लेते हैैं।

भारत के गतिशील शासन परिदृश््य मेें, नीति-निर््ममाताओ ं को नीति के प्रभावी 
परिणाम सुनिश्चित करने के लिए संघवाद, विविध हितधारकोों और विकसित 
सामाजिक-आर््थथिक संदर्भभों पर ध््ययान देना चाहिए।
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सरकारी नीतियाँ और उनका क्रियान 3

भारत मेें सार््वजनिक नीति निर्माण के हितधारक

औपचारिक  
कार््यकर््तता/भागीदार

कार््यपालिका

विधायिका (संसद)

न््ययायपालिका

नागरिक

मीडिया

राजनीतिक दल

सिविल सोसाइटी संगठन 
(सीएसओ)

मंत्रालयोों और विभागोों का नेतृत््व एक मंत्री (राजनीतिक 
प्रमुख) और सचिव (प्रशासनिक प्रमुख) करते हैैं

कैबिनेट और प्रधानमंत्री

सिविल सेवक/नौकरशाही

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

अनुसंधान संस््थथान

दबाव समूह

अनौपचारिक  
कार््यकर््तता/भागीदारस

ार््व
ज

नि
क

 न
ीति

 निर््ममा


ण
 के

 हि
तध

ार
क

नीति चक्र मेें नौकरशाही की भूमिका

1. नीति निर्माण:

z	भूमिका:

�	सचूना लाभ: नौकरशाह जिनके पास व््ययापक डेटा और अनभुव होता ह,ै 
सरकार के ‘थिक टैैंक’ के रूप मेें कार््य करते हैैं।

�	विशेषज्ञता: इनका लंबा कार््यकाल गहन क्षेत्रीय ज्ञान प्रदान करता ह,ै जो 
उन््हेें नवीन समाधान प्रस््ततावित करने मेें सक्षम बनाता ह।ै

�	निरंतरता: नौकरशाह स््थथिरता और संस््थथागत स््ममृति प्रदान करते हैैं, जिससे 
समय के साथ नीतिगत ससुंगतता सनुिश्चित होती ह।ै

�	सलाहकार की भूमिका: ये समस््ययाओ ंका विश्लेषण करते हैैं, वैकल््पपिक 
समाधान प्रस््ततुत करते हैैं और संभावित परिणामोों पर राजनीतिक 
नेततृ््वकर््तताओ ंको सलाह दतेे हैैं।

z	चुनौतियाँ:

�	मंत्रिस््तरीय नेतृत््व: नौकरशाही के प्रभाव को ताकतवर मतं्री सीमित कर 
सकते हैैं, विशषेकर यदि नीतियाँ पार्टी की विचारधारा के अनरुूप होों।

�	ससं््थथागत विचारधारा: नौकरशाह परिवर््तन का विरोध कर सकते हैैं, 
मौजदूा कार््यक्रमोों के अनरुूप नीतियोों को प्राथमिकता द ेसकते हैैं।

�	वस््ततुनिष्ठता बनाम वकालत: उन््हेें उन समाधानोों की वकालत करने के 
साथ वस््ततुनिष्ठ विश्लेषण प्रदान करने मेें संतलुन बनाना चाहिए जो उन््हेें 
सबसे अच््छछा लगता ह।ै

2. नीति क्रियान्वयन:

z	भूमिका:

�	नीति कार््ययान््वयन: नीतियोों को क्रियान््ववित करना, संसाधन आवश््यकताओ ं
का आकलन करना और कार््ययान््वयन रणनीतियाँ विकसित करना।

�	राजनीतिक नेताओ ंको सलाह देना: व््यवहार््यता, संसाधन आवंटन और 
संभावित बाधाओ ंपर महत्तत्वपरू््ण सलाह प्रदान करना।

�	जन-सपंर््क : नीतियोों की व््ययाख््यया करना, सार््वजनिक धारणा का प्रबंधन 
करना और अनपुालन के लिए प्रेरित करना।

�	स््थथानीय-स््तरीय नौकरशाही: नागरिकोों के साथ सीध े बातचीत करना, 
नीति परिणामोों को प्रभावित करना।

�	विवेक और निर््णय लेना: नीतियोों को लाग ूकरते समय विवेक का प्रयोग 
करना, स््वतत्र निर््णय की आवश््यकता वाली स््थथितियोों का सामना करना।

z	चुनौतियाँ:

�	राजनीतिक इच््छछाशक्ति और विशेषज्ञता को सतुंलित करना: जन- 
कल््ययाण की वकालत करते हुए सरकारी इच््छछाशक्ति और विशषेज्ञता के 
मध््य संतलुन स््थथापित करना।

�	ससंाधन की कमी: सफल कार््ययान््वयन कर््ममियोों और फंडिग जैसे पर््ययाप्त 
संसाधनोों पर निर््भर करता ह।ै

�	मंत्रिस््तरीय नियंत्रण: राजनीतिक कार््यकारी कार््ययान््वयन का मार््गदर््शन 
करता ह,ै कभी-कभी राजनीतिक विचारोों के आधार पर पहलओु ं को 
प्राथमिकता दतेा ह।ै

�	जवाबदेही: उनके नियंत्रण तथा चनुौतियोों के बावजदू, नीतिगत 
विफलताओ ंके लिए जवाबदहेिता सनुिश्चित की जाती ह।ै

3. नीति निगरानी:
z	भूमिका:

�	लक्षष्य प्राप्ति: यह सनुिश्चित करना कि इच््छछित लक्षष्ययों को प्राप्त करने के 
लिए नीतियोों को प्रभावी ढंग से लाग ूकिया जाए।

�	डेटा सगं्रह और विश्लेषण: विभिन््न तरीकोों का उपयोग करके नीति 
परिणामोों (प्रभाव, दक्षता) पर जानकारी एकत्र करना।
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�	तुलना और विसगंति की पहचान: उन क्षेत्ररों की पहचान करने के लिए 
नीतिगत उद्देश््योों के साथ वास््तविक परिणामोों की तलुना करना जहाँ नीति 
कमजोर ह।ै

�	मंत्रिस््तरीय समर््थन: मतं्रियोों के सलाहकार और मखुबिर के रूप मेें कार््य 
करना, उन््हेें नीतिगत प्रगति पर अद्यतन रखना।

�	जमीनी -स््तरीय निरीक्षण: स््थथानीय नौकरशाही, जमीनी स््तर पर नीति 
कार््ययान््वयन की निगरानी मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाती ह।ै

z	चुनौतियाँ:

�	निगरानी की आवतृ्ति: यह कार््य की जटिलता पर निर््भर करता ह ै कि 
निगरानी को नियमित रूप से (मासिक, वार््षषिक) किया जाए।

�	स््पष्टता और मापनीयता: स््पष्ट रूप से परिभाषित और मात्रात््मक नीतिगत 
लक्षष्ययों की पहचान करना एक चनुौती ह।ै यह निगरानी को अधिक कुशल 
और सार््थक बनाता ह।ै

�	कार््यभार प्रबंधन: नौकरशाह गहन नीति निगरानी के लिए समर््पपित समय 
के साथ दनैिक कार्ययों को संतलुित करने के लिए लगातार संघर््ष करते हैैं।

�	सचूना सबंंधी बाधाए:ँ डेटा की उपलब््धता और लागत, विश्लेषण की 
व््ययापकता को सीमित कर सकती ह।ै

4. नीति विश्लेषण:

z	नीति विश्लेषण प्रक्रिया:

�	लक्षष्य: व््यवस््थथित परीक्षण के माध््यम से नीति निर््ममाण और प्रभावशीलता 
मेें सधुार करना।

�	आयाम: इसमेें उद्देश््य और हस््तक्षेप, राजनीतिक व््यवहार््यता, अतंर््ननिहित 
मलू््य और विशषेताए ँशामिल हैैं।

�	विश्लेषण के प्रकार: इसमेें वर््णनात््मक, अनदुशेात््मक और तलुनात््मक 
विश्लेषण शामिल हैैं।

z	नीति विश्लेषक के रूप मेें नौकरशाह:

�	जिम््ममेदारियाँ: नीति लक्षष्ययों की पहचान करना, वैकल््पपिक समाधानोों का 
विश्लेषण करना और नीति निर््ममाण मेें भाग लेना।

z	चुनौतियाँ:

�	कार््यभार का दबाव: यह विश्लेषण के लिए समर््पपित समय को सीमित 
कर सकता ह ैजिससे समग्र गणुवत्ता प्रभावित होगी।

�	प्रशिक्षण की आवश््यकताए:ँ विशिष्ट नीति विश्लेषण तकनीकोों मेें 
प्रशिक्षण की कमी गणुवत्ता मेें बाधा बन सकती ह।ै

�	नवाचार को सतुंलित करना: स््थथापित प्रक्रियाओ ंके साथ नवाचार को 
संतलुित करना एक प्रासंगिक चनुौती ह।ै

z	वहृत दृष्टिकोण:

�	प्रशिक्षण का महत्तत्व: प्रभावी भागीदारी के लिए नीति विश्लेषण विधियोों 
मेें विशषे प्रशिक्षण आवश््यक ह।ै

�	राजनीतिक सदंर््भ: नीति निर््ममाण पर राजनीतिक कर््तताओ ं के प्रभाव पर 
विचार किया जाना चाहिए।

�	कार््ययान््वयन और उसके पश्चात: विश्लेषण मेें न केवल नीति संरचना 
बल््ककि कार््ययान््वयन तंत्र और इसमेें शामिल कार््यकर््तताओ ंका भी परीक्षण 
किया जाना चाहिए।

�	विकसित परिदृश््य: वैश्वीकरण और विविध हितधारकोों की आवश््यकताओ ं
के लिए, समकालीन शासन की नीति विश्लेषण विधियोों को अपनाने की 
आवश््यकता ह।ै

नौकरशाह नीति निर््ममाण से लेकर विश्लेषण तक पूरे नीति चक्र मेें बहुआयामी 
भमूिकाएँ निभाते हैैं। प्रभावी नीति निर््ममाण और कार््ययान््वयन के लिए उनके योगदान 
को पहचानना और चनुौतियोों का समाधान करना आवश््यक ह।ै

भारतीय नियोजन की विशेषताएँ

योजना आयोग के साथ नियोजन का युग भी समाप्त हो गया था लेकिन शैक्षणिक 
उद्देश््योों के लिए भारतीय नियोजन की कुछ प्रमखु विशेषताएँ निम््नलिखित हैैं:
z	व््ययापक योजना: भारतीय योजना का लक्षष्य न सिर््फ  आर््थथिक विकास नहीीं 

बल््ककि सामाजिक प्रगति भी ह।ै उदाहरण: ध््ययातव््य ह ैकि शरुुआती योजनाए ँ
स््टटील जैसे भारी उद्योगोों पर केें द्रित थीीं कित ुबाद की योजनाओ ंमेें शिक्षा और 
स््ववास््थ््य दखेभाल मेें निवेश शामिल किया गया (उदाहरण के लिए, शिक्षा के 
लिए सर््व शिक्षा अभियान)।

z	समावेशी विकास: इसका मखु््य उद्देश््य आर््थथिक असमानताओ ं को पाटना 
था। उदाहरण के लिए, भारत मेें आय असमानता की माप (गिनी गणुांक), 
सम््पपूर््ण नियोजन अवधि मेें 0.3 से ऊपर रही, जो लगातार चनुौतियोों का संकेत 
दतेा ह,ै हालाँकि, 1990 के दशक के बाद से गरीबी की दर मेें व््ययापक रूप 
से गिरावट दखेी गई।

z	लोकतांत्रिक योजना: नीति निर््ममाण और कार््ययान््वयन दोनोों मेें सार््वजनिक 
भागीदारी पर जोर दिया गया, उदाहरण: पंचायती राज संस््थथाए ँ(स््थथानीय ग्राम 
परिषदेें) जमीनी स््तर पर योजना कार््ययान््वयन मेें शामिल थीीं, हालाँकि, उनकी 
प्रभावशीलता असमान रही ह।ै

z	भावी और परिप्रेक्षष्य योजना: योजनाए ँअल््पकालिक लक्षष्ययों को दीर््घकालिक 
दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैैं, उदाहरण: ग््ययारहवीीं पंचवर्षीय योजना (2007-
2012) का उद्देश््य गरीबी उन््ममूलन और बनुियादी ढाँच े के विकास जैसे 
दीर््घकालिक लक्षष्ययों के साथ-साथ तीव्र गति से आर््थथिक विकास करना था।

z	वित्तीय योजना: योजनाए ँ केवल भौतिक लक्षष्ययों के बजाय ससंाधन 
आवंटन पर केें द्रित होती हैैं, उदाहरण: स््ववास््थ््य जैसे महत्तत्वपरू््ण सामाजिक 
क्षेत्ररों (उदाहरण के लिए, आयषु््ममान भारत) के लिए बजटीय आवंटन इस 
दृष्टिकोण को दर््शशात हैैं।

z	बाजार नियमन के साथ सार््वजनिक क्षेत्र पर ध््ययान: प्रारंभ मेें, भारत ने 
सार््वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी, उदाहरण: दूसरी पंचवर्षीय योजना मेें 
महालनोबिस मॉडल ने राज््य के नेततृ््व वाले औद्योगिक विकास पर अधिक 
जोर दिया।

z	निजी क्षेत्र का विनियमन: सरकार का लक्षष्य निजी क्षेत्र की ज््ययादतियोों 
को नियंत्रित करना था, उदाहरण: एकाधिकार और प्रतिबंधात््मक व््ययापार 
व््यवहार अधिनियम (MRTPअधिनियम) का उद्देश््य एकाधिकार को रोकना 
और निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ावा दनेा ह।ै

z	सार््वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): सरकार ने यह सनुिश्चित किया कि 
आवश््यक वस््ततुए ँलोगोों तक पहुचँ।े पीडीएस खाद्य सरुक्षा के क्षेत्र मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभा रहा ह,ै हालाँकि, इसमेें कुछ खामियाँ भी हैैं, अतः इन खामियोों 
का समाधान कर इसे और प्रभावकारी बनाया जा सकता ह।ै
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z	निजी भागीदारी की ओर परिवर््तन: 1990 के दशक से, निजी क्षेत्र की 
भूमिका बढ़़ी ह,ै उदाहरण: भारत के प्रत््यक्ष विदशेी निवेश (FDI) प्रवाह मेें 
हाल के वर्षषों मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि दर््ज की गई ह,ै जो निजी निवेश के लिए 
अत््यधिक उदारता को दर््शशाता ह।ै

z	विकासवादी दृष्टिकोण पर पुनर््वविचार: टपकन सिद््धाांत या ट्रिकल-डाउन 
थ््ययोरी (सामाजिक विकास की ओर ले जाने वाली आर््थथिक वदृ्धि) का 
पनुर््ममूल््ययाांकन किया गया ह,ै उदाहरण: मनरेगा (महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार गारंटी अधिनियम) जैसी योजनाए ँप्रत््यक्ष रूप से निर््धनता उन््ममूलन 
और ग्रामीण विकास को लक्षित करती हैैं।

भारतीय नियोजन मेें उपलब््धधियोों और खामियोों, दोनोों का अपना हिस््ससा रहा ह।ै 
इन विशेषताओ ंका विश्लेषण भारत की विकास यात्रा मेें मलू््यवान अंतर्दृष्टि प्रदान 
करता ह।ै

नियोजन विकास की खामियााँ:

z	रोजगार विहीन विकास: भारत की तीव्र सकल घरेलू उत््पपाद मेें वदृ्धि के 
बावजदू, श्रम बल भागीदारी दर लगभग 46% (केपीएमजी, 2022) पर स््थथिर 
रही, उदाहरण: सेेंटर फॉर मॉनिटरिंग इडंियन इकोनॉमी (CMIE) की वर््ष 
2020 की रिपोर््ट मेें इस बात का उल््ललेख किया गया ह ैकि यवुाओ ंमेें स््वचालन 
और कौशल विकास की कमी के कारण वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्ररों मेें ‘रोजगार 
रहित विकास’ हुआ ह।ै

z	निरंतर असमानता: भारत मेें अरबपतियोों की तीसरी सबसे बड़़ी संख््यया ह ै
(फोर््ब््स, 2023), जबकि 22.5% जनसंख््यया राष्ट्रीय गरीबी रेखा स े नीचे 
जीवन यापन करती ह ै(विश्व बैैंक, 2022), उदाहरण: 11वीीं पंचवर्षीय योजना 
(2007-2012) समावेशी विकास पर केें द्रित थी, परन््ततु 2013 की योजना 
आयोग की रिपोर््ट मेें निर््धनता उन््ममूलन मेें सीमित सफलता को स््ववीकार किया 
गया था।

|

1960-2020 तक भारत की जीडीपी
1950 मेें 30.6 बिलियन डॉलर की जीडीपी से, 2020 मेें भारत की 
जीडीपी 2.6 ट्रिलियन डॉलर हो गई। इसने 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर 
की अर््थव््यवस््थथा बनन का लक्षष्य रखा ह।ै

z	अविकसित कृषि: हालाँकि, विविध योजनाओ ंमेें कृषि को प्राथमिकता दी 
गई ह,ैपरन््ततु आर््थथिक सर्वेक्षण 2022-23 मेें पिछले छह वर्षषों मेें कृषि की 
औसत वार््षषिक वदृ्धि दर केवल 4.6% बताई गई ह,ै जो समग्र सकल घरेल ू
उत््पपाद की वदृ्धि से काफी कम ह,ै उदाहरण: हरित क््राांति (1960-70 के 
दशक) का उद्देश््य कृषि आत््मनिर््भरता था, लेकिन लाभोों के असमान वितरण 
और सिंचाई जैसे बनुियादी ढाँच ेपर ध््ययान की कमी ने इसके दीर््घकालिक प्रभाव 
को सीमित कर दिया।

z	मूल््य अस््थथिरता: परूी योजना अवधि के दौरान, भारत मेें कीमतोों मेें उतार-
चढ़़ाव दखेा गया। 2021-22 मेें मुद्रास््फफीति (भारतीय रिजर््व बैैंक डेटा) 

लक्षित सीमा से ऊपर रही, जिसका असर आम लोगोों पर पड़़ा, उदाहरण: 1970 
के दशक के दौरान उच््च मदु्रास््फफीति ने प्रारंभिक आर््थथिक विकास के बावजदू, 
मध््यम वर््ग की क्रय शक्ति को समाप्त कर दिया।

z	स््थथिर जीवन स््तर: प्रति व््यक्ति आय मेें वदृ्धि होने के बावजदू, बढ़ती मदु्रास््फफीति 
(आरबीआई डेटा) ने घरेल ू बजट को प्रभावित किया, उदाहरण: मुबंई जैसे 
प्रमखु शहरोों मेें मलिन बस््ततियोों का प्रसार शहरी गरीबोों के लिए रहने की स््थथिति 
मेें अपर््ययाप्त सधुार को उजागर करता ह।ै

नीति आयोग: नीति निर्माण के लिए एक नया प्रतिमान

भारत की जनसंख््यया वर््ष 1947 मेें 340 मिलियन से बढ़कर वर््ष 2023 मेें 
1.4 बिलियन (वर्ल्डोमीटर) हो गई ह।ै इसने, बढ़ते जीवन स््तर के साथ मिलकर, 
बढ़ती जरूरतोों और आकांक्षाओ ंवाली आबादी को जन््म दिया ह।ै
z	आजादी के बाद से भारतीय अर््थव््यवस््थथा मेें तेजी से वदृ्धि हुई ह।ै आईटी 

क्षेत्र मेें आए उछाल से प्रेरित सेवा क्षेत्र ने जीडीपी के प्रमुख योगदानकर््तता 
के रूप मेें कृषि को पीछे छोड़ दिया ह।ै

z	1990 के दशक के एलपीजी सधुारोों ने सरकार और निजी क्षेत्र की 
भूमिकाओ ं को पनुः परिभाषित किया। फलस््वरूप, योजना आयोग की 
प्रभावशीलता का पनुर््ममूल््ययाांकन आवश््यक हो गया।

z	वित्त पर स््थथायी समिति (15वीीं लोकसभा) द्वारा बदलावोों की 
आवश््यकता को स््ववीकार किया जाना: जिसम े कहा गया कि “योजना 
आयोग को विशषे रूप से गरीबोों के लिए आर््थथिक सधुारोों के साथ योजना 
प्रक्रिया को संरेखित करने की आवश््यकता ह।ै”

z	नीति आयोग की स््थथापना (2015): इसने योजना आयोग का स््थथान लिया, 
जिसका लक्षष्य समकालीन भारत की जरूरतोों के प्रति अधिक संवेदनशील होना 
था। इसकी स््थथापना मेें MyGov के माध््यम से व््ययापक सार््वजनिक परामर््श 
शामिल था, जो समावेशी नीति निर््ममाण के प्रति प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै

नीति आयोग की सफलता  
उसकी निम्नलिखित क्षमताओ ंपर निर््भर ह:ै

z	सहकारी सघंवाद को बढ़़ावा देना: नीति आयोग की सफलताओ ं मेें 
आकांक्षी जिला कार््यक्रम जैसी पहल शामिल हैैं, जो क्षेत्रीय विकास के लिए 
केें द्र और राज््य सरकारोों के मध््य सहयोग को बढ़़ावा दतेी ह।ै

z	साक्षष्य-आधारित नीति निर््ममाण: नीति आयोग का ‘सतत ् विकास लक्षष्य - 
भारत सचूकांक’ (2022-23) नीति निर््ममाताओ ंके लिए डेटा-संचालित अतंर्दृष्टि 
प्रदान करता ह।ै

z	नवाचार को बढ़़ावा देना: अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहल का उद्देश््य परेू 
भारत मेें एक जीवंत नवाचार पारिस््थथितिकी तंत्र का निर््ममाण करना ह।ै

नीति आयोग की स्थापना के  
बाद से नीति निर्माण के स्तर पर हुए परिवर््तन

z	विकेें द्रीकृत योजना: नीति आयोग राज््य सरकारोों के साथ मिलकर कार््य करता 
ह,ै जिसका एक उदाहरण आकांक्षी जिला कार््यक्रम (ADP) ह,ै जो पिछड़़े 
जिलोों मेें विकास के लिए सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	साक्षष्य-आधारित नीति निर््ममाण: नीति आयोग डेटा-आधारित निर््णयोों को 
प्राथमिकता दतेा ह,ै जो इसके ज्ञान और नवाचार हब के माध््यम से स््पष्ट ह,ै 
यह ‘सतत ्विकास लक्षष्य - भारत सचूकांक’ जैसी अतंर्दृष्टि प्रदान करता ह।ै
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नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 
स््ततंभोों पर आधारित है

प्रो-पीपल

प्रो-एक््टटिव

भागीदारी

सशक्तीकरण

समावेशन

समानता

पारदर््शशिता

नीति आयोग जन-
समर््थक है क््योोंकि यह 
समाज और व््यक्तियोों 
दोनोों की आकांक्षाओ ंको 
पूरा करता है।

नीति आयोग नागरिकोों की जरूरतोों 
का अनुमान लगाने और प्रतिक्रिया 

देने पर केें द्रित है।

नागरिकोों की 
भागीदारी

सभी पहलुओ ंमेें  
महिलाओ ंकी भागीदारी 

सनुिश्चित करना
एससी, एसटी, 
ओबीसी, अल््पसंख््यक, 
गरीब, गावँ, किसान 
आदि का समावेशन 

यवुाओ ंके लिए अवसर 
की समानता

सरकार को 
पारदर्शी और 
उत्तरदायी बनाना

z	दीर््घकालिक दृष्टिकोण: नीति आयोग भविष््य की आवश््यकताओ ंपर ध््ययान 
केें द्रित करता ह,ै जैसा कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर््तन मिशन 
(अमृत) जैसी पहल के माध््यम से दखेा जा सकता ह,ै जिसका उद्देश््य वर््ष 
2022 तक 500 शहरोों मेें शहरी बनुियादी ढाँच ेको बढ़़ाना ह।ै

z	सहकारी और प्रतिस््पर्धी सघंवाद: नीति आयोग राज््योों के मध््य सहयोग 
और प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ावा दतेा ह,ै जिसे “राज््योों के एसडीजी इडंिया 
इडेंक््स” द्वारा दर््शशाया गया ह,ै इसकी वजह से एसडीजी प्रदर््शन मेें सधुार को 
बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	विशेषज्ञ-सचंालित दृष्टिकोण: नीति आयोग विविध विशषेज्ञता का उपयोग 
करता ह,ै आर््टटिफिशियल इटेंलिजेेंस जैसे टास््क फोर््स का गठन करता ह,ै जिसमेें 
सचूित नीति निर््धधारण के लिए प्रमखु व््यक्ति शामिल होते हैैं।

z	निगरानी और मूल््ययाांकन: नीति आयोग सक्रिय रूप से कार््यक्रम के प्रभाव 
को ट्रैक करता ह,ै कुशल कार््ययान््वयन और सधुार के लिए ‘रियल-टाइम 
मॉनिटरिंग सिस््टम’ जैसे उपकरणोों का उपयोग करता ह।ै

नीति आयोग की प्रमुख पहलेें तथा महत्त्वपरू््ण कदम

z	आर््थथिक विकास एवं नियोजन: 

�	नई @75 के लिए रणनीति: वर््ष 2022-23 तक 9-10% आर््थथिक 
विकास दर और तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर की अर््थव््यवस््थथा का लक्षष्य 
रखने वाला एक दरूदर्शी दस््ततावेज।

z	सामाजिक विकास एवं कल््ययाणः

�	आकांक्षी जिला कार््यक्रम: इस कार््यक्रम की शरुुआत प्रमखु सामाजिक 
संकेतकोों मेें पिछड़़े जिलोों के उत््थथान और व््ययापक विकास को बढ़़ावा 
दनेे के लिए शरुू किया गया।

�	नेशनल हेल््थ स््टटैक: एक डिजिटल प््ललेटफॉर््म जो स््ववास््थ््य सेवा 
वितरण मेें क््राांति ला रहा ह,ै दक्षता बढ़़ा रहा ह ै और स््ववास््थ््य सेवाओ ं
तक पहुचँ मेें सधुार कर रहा ह।ै

�	राज््योों को विकास सहायता सेवाए:ँ विकास पहलोों के प्रभावी 
कार््ययान््वयन के लिए राज््योों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर््ममाण मेें 
सहायता प्रदान करना।

z	नवोन््ममेष एवं प्रौद्योगिकी:

�	अटल इनोवेशन मिशन (AIM): विभिन््न कार््यक्रमोों के माध््यम से 
नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़़ावा दनेा, स््टटार््टअप को सशक्त बनाना 
और नवाचार के नेततृ््व वाले विकास को बढ़़ावा दनेा।

�	आर््टटिफिशियल इटेंलिजेेंस (AI) पर राष्ट्रीय रणनीति: यह रणनीति 
विभिन््न क्षेत्ररों मेें चनुौतियोों का समाधान करने और अवसरोों को अधिकतम 
करने के लिए AI का लाभ उठाने के उद्देश््य से सामाजिक-आर््थथिक विकास 
के लिए तैयार की गई ह।ै

�	राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक््स प््ललेटफॉर््म (NDAP): एक केें द्रीकृत 
प््ललेटफॉर््म ह ैजो साक्षष्य-आधारित नीति निर््धधारण और निर््णय लेने के लिए 
विविध डेटासेट तक पहुचँ की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

�	इडंिया इनोवेशन इडेंक््स: इसका उद्देश््य राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों 
की नवाचार क्षमताओ ंको मापना, नीतिगत हस््तक्षेपोों का मार््गदर््शन करना 
और नवाचार को बढ़़ावा दनेा ह।ै

�	परिवर््तन के चैैंपियन: विभिन््न क्षेत्ररों मेें नवाचारी समाधान और उत््ककृ ष्ट 
अभ््ययासोों को मान््यता दनेा और बढ़़ावा दनेा, उत््ककृ ष्टता और उद्यमिता की 
संस््ककृत ि को प्रोत््ससाहित करना।

�	स््वच््छ वायु के लिए राष्ट्रीय रणनीति: यह रणनीति वाय ु प्रदषूण की 
चनुौतियोों का समाधान करने के लिए विकसित की गई, जो स््वच््छ 
प्रौद्योगिकियोों और स््थथायी प्रथाओ ंको बढ़़ावा दकेर परेू दशे मेें वाय ुगणुवत्ता 
मेें सधुार करने का लक्षष्य रखती ह।ै

�	इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीतिगत ढाँचा: इलेक्ट्रिक वाहन नीति की 
शरुुआत प्रदषूण को कम करने और ऊर््जजा सरुक्षा बढ़़ान के लिए की गई 
ह।ै

�	ब््ललू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रे मवर््क : इस फ्रेमवर््क   को समदु्री संसाधनोों की 
क्षमता का दोहन करने तथा मत््स््य पालन, जलीय कृषि एवं पर््यटन सहित 
तटीय और समदु्री क्षेत्ररों के सतत ् विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए तैयार 
किया गया ह।ै

z	शिक्षा एवं युवाओ ंका सशक्तीकरण:

�	अटल टिकरिंग लैब््स (ATL): व््ययावहारिक शिक्षा के माध््यम से छात्ररों 
मेें रचनात््मकता, नवाचार और समस््यया-समाधान कौशल को बढ़़ावा 
दनेे के लिए स््ककूलोों  मेें स््थथापित किया गया।

�	एआईएम-प्राइम (नवाचार, बाजार-तत््परता और उद्यमिता पर 
शोधकर््तताओ ं के लिए कार््यक्रम): अनुसधंान और व््यवसायीकरण 
के मध््य अंतर को पाटना, शोधकर््तताओ ं एवं नवप्रवर््तकोों को सहायता 
प्रदान करना।

�	भारत-आसियान युवा शिखर सम््ममेलन: भारत और आसियान देशोों 
के यवुाओ ंके मध््य सांस््ककृत िक आदान-प्रदान, सहयोग और आपसी समझ 
को बढ़़ावा दनेा, क्षेत्रीय सहयोग और संयोजकता को बढ़़ावा दनेा।
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�	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) कार््ययान््वयन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 
के प्रभावी कार््ययान््वयन का समर््थन करना, जिसका उद्देश््य शिक्षा परिदृश््य 
को बदलना और समग्र विकास को बढ़़ावा दनेा ह।ै

z	शहरी विकास और बुनियादी ढाँचा:

�	स््ममार््ट सिटी मिशन: शहरी बनुियादी ढाँच,े सेवाओ ं और स््थथिरता को 
बढ़़ान के उद्देश््य से स््ममार््ट सिटी परियोजनाओ ंको विकसित करने और 
उसे लाग ूकरने के लिए राज््य सरकारोों के साथ सहयोग करना।

z	वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर््तन:

�	डिजिटल भुगतान मिशन: विभिन््न पहलोों और अभियानोों के माध््यम से 
डिजिटल भुगतान अपनाने, वित्तीय समावेशन और कैशलेस लेन-दने को 
बढ़़ावा दनेा।

z	श्रम और प्रवासन:

�	प्रवासी श्रमिकोों के लिए राष्ट्रीय रणनीति: प्रवासी श्रमिकोों के समक्ष 
आने वाली चुनौतियोों का समाधान करने, उनके कल््ययाण, सरुक्षा और 
औपचारिक अर््थव््यवस््थथा मेें एकीकरण सनुिश्चित करने के लिए विकसित 
की गई।

ये पहलेें सामहूिक रूप से समावेशी विकास को बढ़़ावा देने, नवाचार और 
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा संपूर््ण भारत मेें सतत् विकास को बढ़़ावा देने के 
लिए नीति आयोग की प्रतिबद्धता को दर््शशाती हैैं।

नीति आयोग की सीमाएँ: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

z	सीमित प्रभाव: नीति आयोग की सलाहकार प्रकृति, सिफारिशोों को लाग ू
करने की उसकी क्षमता को सीमित करती ह,ै जैसा- विमुद्रीकरण और 
जीएसटी के प्रस््ततावित कार््ययान््वयन जैसे उदाहरणोों मेें दखेा जा सकता ह,ै यह 
संभावित रूप से परिणामोों को प्रभावित कर रहा ह।ै

z	निवश गतिरोध: प्रयासोों के बावजदू, नीति आयोग निजी क्षेत्र के निवेश पर 
महत्तत्वपरू््ण प्रभाव डालने के लिए संघर््ष कर रहा ह,ै भारत की निजी निवेश दर 
स््थथिर बनी हुई ह,ै जिससे तीव्र विकास मेें बाधा आ रही ह।ै

z	वित्तीय बाधाए:ँ नीति आयोग के पास वित्तीय स््ववायत्तता का अभाव ह,ै जिससे 
जमीनी स््तर पर बदलाव के लिए राज््योों को सीध ेधन आवंटित करने की इसकी 
क्षमता बाधित होती ह,ै यह आकांक्षी जिला कार््यक्रम के दौरान हुए विलंब से 
स््पष्ट परिलक्षित होता ह।ै

z	सामाजिक-आर््थथिक चिताए:ँ आलोचकोों का तर््क  ह ै कि नीति आयोग के 
प्रयासोों से निर््धनता और असमानता मेें स््पष्ट रूप से कमी नहीीं आई ह,ै धन का 
अतंर बना हुआ ह ैऔर सबसे अमीर 1% लोगोों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 
महत्तत्वपरू््ण हिस््ससा ह।ै

z	तटस््थता: राजनीतिक परू््ववाग्रह से संबंधित आरोप नीति आयोग की निष््पक्षता 
के बारे मेें चितंाए ँ उत््पन््न करते हैैं, विशषेकर प्रमखु पदोों पर सेवानिवतृ्त 
राजनीतिक हस््ततियोों की नियकु्ति को लेकर।

z	बड़़े पैमाने की अवसरंचना परियोजनाओ ंपर अधिक ध््ययान: शिक्षा और 
स््ववास््थ््य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्ररों पर बड़़े पैमाने की आधारभतू परियोजनाओ ं
को प्राथमिकता दनेा मौजदूा असमानताओ ंको बढ़़ा सकता ह।ै

z	डेटा पारदर््शशिता की समस््ययाए:ँ नीति आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले 
डेटा मेें पारदर््शशिता के बारे मेें चितंाए ँसचूना योग््य जन चर््चचा और स््वतत्र मलू््ययाांकन 
को बाधित करती हैैं।

इन सीमाओ ंको दरू करने के लिए, नीति आयोग को राज््योों के साथ सहयोग को 
बढ़़ावा देकर, डेटा पारदर््शशिता को बढ़़ाकर और संपूर््ण विकास मापकोों को शामिल 
करके अपन दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश््यकता ह।ै

भारत की सार््वजनिक नीति से संबंधित मुद्दे

z	नीति निर््ममाण से सबंंधित मुद्दे:

�	अति-केें द्रीकरण: शीर््ष पर सत्ता का सकंेें द्रण स््थथानीय जरूरतोों के प्रति 
प्रतिक्रिया को बाधित करता ह,ै जैसा कि वस््ततु एवं सेवा कर (जीएसटी) 
के लाग ूहोने के एकसमान दृष्टिकोण मेें दखेा गया ह,ै जिससे व््यवसायोों के 
लिए प्रारंभिक व््यवधान उत््पन््न हुआ।

�	डेटा असबंद्धता: नीतिगत निर््णयोों मेें अक््सर अनुभवजन््य आधार का 
अभाव होता ह,ै जैसा कि कृषि ऋण माफी से उदाहरण मिलता ह,ै जो 
अच््छछे लक्षष्ययों के बावजदू, बैैंकिग प्रणाली पर दबाव डाल सकता ह ैऔर 
नैतिक खतरे उत््पन््न कर सकता ह।ै

�	राजनीतिक प्रभाव: अल््पकालिक राजनीतिक लाभ अक््सर दीर््घकालिक 
राष्ट्रीय हितोों पर भारी पड़ते हैैं, जैसा कि ऋण माफी की प्राथमिकता से 
पता चलता ह,ै जो स््थथायी आर््थथिक समाधानोों को कमजोर करता ह।ै

�	सीमित सार््वजनिक भागीदारी: मलू््यवान बाहरी विशषेज्ञता अप्रयकु्त 
रहती ह,ै क््योोंकि नीति संरचनाओ ंमेें प्रभावित समदुायोों और विशषेज्ञञों के 
प्रविष्टियोों को शामिल करने के लिए तंत्र का अभाव होता ह,ै जिससे 
संभावित रूप से त्रुटिपरू््ण नीतियोों का निर््ममाण होता हैैं।

z	नीति कार््ययान््वयन से सबंंधित मुद्दे:

�	कमजोर प्रशासन: भ्रष्टाचार, आदि के माध््यम से अनचुित लाभ और 
योजनाओ ंपर कुलीन वर््ग का नियंत्रण राज््य स््तर पर वितरण तंत्र को 
कमजोर करता ह,ै जिससे प्रभावी कार््यक्रम निष््पपादन मेें बाधा आती ह।ै

�	वितरण मेें कौशल अंतराल: कार््ययान््वयन संस््थथाओ ं के पास अपर््ययाप्त 
बुनियादी ढाँचे और आवश््यक तकनीकी कौशल मेें कमी, कार््यक्रम 
के कार््ययान््वयन मेें बाधा डालते हैैं, जैसा कि वितरकोों के लिए अपर््ययाप्त 
प्रशिक्षण के कारण प्रधानमंत्री उज््ज््वला योजना (PMUY) जैसी 
योजनाओ ंके शरुुआती चरणोों के दौरान दखेा गया था।

�	दोषपूर््ण लक्ष्यीकरण: लाभार्थी पहचान मेें कमी के परिणामस््वरूप योग््य 
प्राप्तकर््तता बाहर हो जाते हैैं और अयोग््य व््यक्तियोों को लाभ दिया जाता ह,ै 
जिससे सामाजिक कल््ययाण कार््यक्रमोों की प्रभावशीलता के लिए चनुौतियाँ 
उत््पन््न होती हैैं।

�	सार््वजनिक जागरूकता की कमी: निश्चित लाभार््थथियोों के बीच कार््यक्रमोों 
और अधिकारोों के बारे मेें ज्ञान की कमी प्रभावी प्रोग्राम उपयोग को बाधित 
करती ह,ै जो बेहतर संचार और लोगोों तक पहुचँने आवश््यकता पर प्रकाश 
डालती ह।ै

सुधार के लिए आवश्यक उपाय 

z	बेहतर नीति निर््ममाण:

�	विकेें द्रीकरण और हितधारक समावेशन: पंचायती राज संस््थथानोों जैसे 
स््थथानीय निकायोों को सशक्त बनाना, जहाँ ग्राम सभा नीतिगत निर््णयोों मेें 
महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाती ह,ैजो यह सनुिश्चित कर सकती ह ै कि नीतियाँ 
स््थथानीय वास््तविकताओ ं पर आधारित होों। (उदाहरण के लिए, मनरेगा 
ग्रामीण समदुायोों को सशक्त बनाता ह)ै
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�	डेटा-सचंालित निर््णय: भारत को तदर््थ नीति निर््ममाण से दरू जाने की 
आवश््यकता ह।ै राष्ट्रीय उत््पपादकता परिषद एवं प्रदर््शन प्रबंधन और 
मलू््ययाांकन प्रणाली जैसे पहल सकारात््मक कदम हैैं, लेकिन वास््तविक-समय 
डेटा संग्रह और विश्लेषण आवश््यक ह,ै (उदाहरण के लिए, अधिकतम 
प्रभाव के लिए सामाजिक कल््ययाण कार््यक्रमोों को लक्षित करने के लिए 
डेटा का उपयोग करना)

�	जाँच और निरंतरता: न््ययायिक सक्रियता ,नीतियोों के लिए मजबतू काननूी 
ढाँचा सनुिश्चित करती ह।ै यह, अनुभवजन््य विश्लेषण के साथ मिलकर, 
बदलती सरकारोों के कारण नीतिगत उलटफेर को कम कर सकता ह।ै 
(उदाहरण के लिए, सचूना का अधिकार अधिनियम पारदर््शशिता को बढ़़ावा 
दतेा ह।ै)

�	ज्ञान अंतर को पाटना: सरकारी एजेेंसियोों और शैक्षणिक ससं््थथानोों 
के मध््य सहयोग नीति निर््ममाण मेें नवीन दृष्टिकोण और विशषेज्ञता लाने मेें 
सहायक हो सकते ह।ै

z	बेहतर कार््ययान््वयन के लिए:

�	प्रभावी वितरण तंत्र: जमीनी स््तर पर सक्रिय नागरिक भागीदारी 
आवश््यक ह।ै मनरेगा जैसी योजनाए,ँ जिनमेें स््थथानीय समदुाय शामिल हैैं, 
सफल वितरण तंत्र कप परिलक्षित करती हैैं।

�	कुशलता के लिए समान योजनाओ ंका सगंठन: समान योजनाओ ंका 
संयोजन प्रशासन को सरल बना सकता ह ैऔर लाभार््थथियोों को सशक्त कर 
सकता ह।ै (उदाहरण: बेहतर परिणामोों के लिए स््ववास््थ््य और पोषण 
योजनाओ ंका समन््वय)

�	लाभार््थथियोों को सशक्त बनाना: जन जागरूकता अभियान और 
सामाजिक अकेंषण पारदर््शशिता सनुिश्चित करते हैैं और लाभार््थथियोों को उनके 
अधिकारोों का दावा करने के लिए सशक्त बनाते हैैं। (उदाहरण के लिए, 
स््वच््छ भारत अभियान का फोकस सामदुायिक गतिशीलता पर ह)ै

इन उपायोों को अपनाकर, भारत नीति निर््ममाण और कार््ययान््वयन के बीच के अंतर 
को पाट सकता ह,ै जिससे अधिक प्रभावी और प्रभावशाली शासन सुनिश्चित हो 
सकेगा।

नीतियोों की प्रभावशीलता का मूल्ययांकन

हालाँकि, मजबूत नीति निर््ममाण और कार््ययान््वयन आवश््यक हैैं, लेकिन उनकी 
प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश््यकता 
होती ह:ै
z	उपाख््ययानोों से आगे बढ़ना: नीति मलू््ययाांकन को व््यक्तिपरक आख््ययानोों से 

डेटा-संचालित विश्लेषण की ओर स््थथानांतरित करना चाहिए। नीति आयोग 
द्वारा योजनाओ ं (जैसे, पीडीएस) की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का 
हालिया उपयोग बेहतर मलू््ययाांकन के लिए डेटा-केें द्रित दृष्टिकोण का उदाहरण 
ह।ै

z	सशक्त ससं््थथानोों का निर््ममाण: प्रभावी नीतियाँ सशक्त संस््थथानोों पर निर््भर करती 
हैैं। सामाजिक कल््ययाण कार््यक्रमोों को सवु््यवस््थथित करने मेें आधार की सफलता 
एक सदुृढ़ संस््थथागत ढाँच ेके महत्तत्व पर प्रकाश डालती ह ैजो स््थथिरता, निरंतरता 
और जवाबदहेी को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	नागरिक शक्ति का दोहन: इसके अतंर््गत समावेशन प्रमखु ह।ै “केें द्रीकृत 
लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली” जैसे प््ललेटफॉर््म नागरिकोों 
को अपनी चितंाओ ं को व््यक्त करने और नीतिगत चर््चचाओ ं मेें भाग लेने की 

अनमुति दतेे हैैं। यह विविध परिप्रेक्षष्य एकत्रण, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
2020 के प्रारूपण मेें दखेा गया ह,ै अधिक संवेदनशील नीतियोों की ओर ले 
जाता ह।ै

z	परिवर््तन को अपनाना: नीतियाँ समाज के साथ विकसित होनी चाहिए। 
प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना (पीएमजेएवाई), शरुू मेें माध््यमिक और 
ततृीयक स््ववास््थ््य दखेभाल पर केें द्रित थी, हाल ही मेें इसमेें मानसिक स््ववास््थ््य 
दखेभाल कवरेज शामिल किया गया ह,ै जो उभरती चनुौतियोों का समाधान 
करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन की आवश््यकता को प्रदर््शशित करता ह।ै

z	प्रतिक्रिया: प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र आवश््यक हैैं। “MyGov” जैसी पहल 
से नागरिकोों को नीति प्रस््ततावोों पर अपन विचार साझा करने की सवुिधा होती 
ह।ै इस प्रतिक्रिया का विश्लेषण, जैसे भमूि अधिग्रहण अधिनियम मेें जनता के 
प्रविष्टि के आधार पर किए गए संशोधन, मार््ग सधुार और नीति मेें सधुार करने 
की संभावना प्रदान करता ह।ै

z	समस््ययाओ ं को न््ययूनतम करना: संसाधन दक्षता महत्तत्वपरू््ण ह।ै एलपीजी 
सब््ससिडी मेें प्रत््यक्ष लाभ हस््तताांतरण (डीबीटी) जैसी योजनाओ ंने समस््ययाओ ं
को कम किया ह ैऔर नीतिगत परिणामोों मेें सधुार किया ह।ै सभी कार््यक्रमोों मेें 
संसाधन उपयोग को सवु््यवस््थथित करने के लिए निरंतर प्रयासोों की आवश््यकता ह।ै

भारत के भविष््य के शासन को जटिल चनुौतियोों से निपटने की आवश््यकता 
होगी। मजबूत सार््वजनिक नीति विश्लेषण, जहाँ प्रत््ययेक हितधारक की आवाज 
विकास चर््चचा मेें मलू््य जोड़ती ह,ै महत्तत्वपूर््ण ह।ै नीति प्रभावशीलता के इन पहलुओ ं
पर ध््ययान केें द्रित करके, भारत नीति डिजाइन और प्रभावशाली परिणामोों के बीच 
अंतर को पाट सकता ह ैऔर अंततः सुशासन प्राप्त कर सकता ह।ै

आकाांक्षी जिला कार््यक्रम

आकांक्षी जिला कार््यक्रम (ADP) का लक्षष्य भारत मेें अविकसित जिलोों के 
सामाजिक-आर््थथिक संकेतकोों मेें सुधार करना ह।ै वर््ष 2018 मेें लॉन््च किया 
गया, यह स््ववास््थ््य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन 
और कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे पर केें द्रित ह।ै यूएनडीपी ने स््थथानीय 
क्षेत्र विकास के लिए एक सफल मॉडल के रूप मेें एडीपी की प्रशंसा की ह।ै

आकाांक्षी जिला कार््यक्रम (ADP) के 3 मूल सिद्धधांत

z	अभिसरण: ADP केें द्र एवं राज््य योजनाओ ंके अभिसरण के माध््यम से 
सरकार के क्षैतिज और ऊर््ध्ववाधर स््तरोों को एक साथ लाता ह।ै

z	सहयोग: नागरिकोों और जिला टीमोों सहित केें द्र और राज््य सरकारोों के 
पदाधिकारियोों के बीच सहयोग। इससे सरकार, बाजार और नागरिक समाज 
के बीच प्रभावशाली साझदेारी सनुिश्चित हो सकेगी।

z	जन आंदोलन की भावना से प्रेरित जिलोों के मध््य प्रतिस््पर्द्धा: प्रत््ययेक 
जिले को 5 मखु््य विषयोों मेें पहचाने गए 49 प्रदर््शन संकेतकोों के आधार 
पर रैैंक प्रदान किया गया ह।ै

z	लक्षित हस््तक्षेप: नीति आयोग राष्ट्रीय स््तर पर इस पहल का संचालन करता 
ह,ै जिसमेें अलग-अलग मतं्रालय जिले के विकास को बढ़़ावा दतेे हैैं। राज््य 
मखु््य सचिवोों के अधीन समितियाँ स््थथापित करते हैैं, और केें द्रीय प्रभारी 
अधिकारी स््थथानीय प्रतिक्रिया प्रदान करते हैैं।

z	प्रभाव के लिए सहयोग: केें द्र और राज््य योजनाओ ं के मध््य अभिसरण 
सरकार, बाजार और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	जवाबदेही और प्रतिस््पर्द्धा: जिलोों के मध््य प्रतिस््पर्द्धा की भावना स््थथानीय 
सरकारोों के भीतर जवाबदेही की भावना पैदा करती ह।ै
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ध्यान देने योग्य क्षेत्र

z	स््ववास््थ््य एवं पोषण: वर््ष 2024 तक गंभीर कुपोषण (एसएएम) मेें 50% 
की कमी का लक्षष्य।

z	शिक्षा: एडीपी जिलोों मेें माध््यमिक विद्यालय नामांकन मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि 
दर््ज की गई।

z	कृषि और जल ससंाधन: धौलपुर जिले मेें सौर ऊर््जजा संचालित सिंचाई पंपोों 
के साथ जल दक्षता मेें 25% की वदृ्धि दखेी गई।

z	वित्तीय समावेशन और कौशल विकास: वर््ष 2024 तक पात्र परिवारोों मेें 
100% बुनियादी बैैंक खाता कवरेज का लक्षष्य।

z	बुनियादी ढाँचा: मार््च, 2024 तक 1,500 से अधिक गाँवोों का पूर््ण घरेलू 
विद्युतीकरण किया गया।

चुनौतियााँ और उनका समाधान:

z	ससंाधन की कमी: बढ़़े हुए बजटीय आवंटन की आवश््यकता को स््ववीकार 
करके सीमित ससंाधनोों की चुनौती का समाधान करना।

z	अंतर-मंत्रालयी समन््वय: सरकारी विभागोों के मध््य बेहतर सहयोग के माध््यम 
से खडंित शासन की बाधा पर नियंत्रण पाना।

z	डेटा गुणवत्ता: मजबतू डेटा प्रबंधन प्रणालियोों मेें निवेश करके डेटा विश्वसनीयता 
और सटीकता के मदु्दे से निपटना।

z	मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर बल देना: अधिक समग्र नीतिगत परिणाम 
प्राप्त करने के लिए पारंपरिक संकेतकोों के साथ गुणवत्ता मापन पर ध््ययान 
केें द्रित करना।

आगे की राह

z	सकेंतकोों को परिष््ककृ त करना: नवीकरणीय ऊर््जजा पहुचँ की ओर बदलाव के 
साथ प्रासंगिकता सनुिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा।

z	लक्षित समर््थन: निम््न स््तरीय प्रदर््शन करने वाले जिलोों के लिए अतिरिक्त 
संसाधन और हस््तक्षेप।

z	एडीपी की सफलता राष्टट्रव््ययापी विकास मेें तेजी लाने के लिए एक मिसाल 
कायम करती ह।ै चनुौतियोों का समाधान करके और सहयोग को बढ़़ावा दकेर 
भारत, विकास अतंर को कम कर सकता ह ैऔर अपन सभी नागरिकोों के लिए 
एक उज््ज््वल भविष््य का निर््ममाण कर सकता ह।ै

भारत के आकाांक्षी जिला कार््यक्रम के सर्वोत्तम प्रयास

आकांक्षी जिला कार््यक्रम (एडीपी) का लक्षष्य भारत के अविकसित जिलोों मेें 
सामाजिक-आर््थथिक संकेतकोों मेें सुधार करना ह।ै यहाँ विभिन््न क्षेत्ररों के कुछ 
सफल प्रयासोों का उदाहरण दिया गया ह:ै
z	स््ववास््थ््य एवं पोषण:

�	आरोग््य कंुजी (चतरा, झारखंड): ग्रामीण स््ववास््थ््य दखेभाल पहुचँ मेें 
सधुार के लिए चिकित््ससा उपकरण प्रदान करता ह।ै

�	केें द्रीकृत रसोई (नंदुरबार, महाराष्टट्र): आदिवासी स््ककूलोों  मेें बच््चोों 
को गर््म भोजन प्रदान करता ह।ै

�	मॉडल आंगनवाड़़ी (रामगढ़, झारखंड): बच््चोों की दखेभाल और 
सामदुायिक पहुचँ मेें सर्वोत्तम प्रयासोों को बढ़़ावा दनेा।

�	‘हमार स््ववास््थ््य’ ऐप (राजनंदनगांव, छत्तीसगढ़): परुाने रोगोों का 
शीघ्र पता लगाने मेें सक्षम बनाता ह।ै

�	गर््भवती महिलाओ ं के लिए छात्रावास (विजयनगरम, आंध्र 
प्रदेश): प्रसवपरू््व दखेभाल और सहायता प्रदान करता ह।ै

�	कन््यया तरु योजना (हैलाकांडी, असम): यह योजना नवजात 
लड़कियोों के माता-पिता को फलदार पेड़ उपहार मेें दकेर संस््थथागत 
प्रसव को प्रोत््ससाहित करती ह।ै

z	शिक्षा:

�	आकार आवासीय विद्यालय (सकुमा, छत्तीसगढ़): दिव््ययाांग छात्ररों 
के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करता ह।ै

�	बाल ससंद (श्रावस््तती और बहराईच, उत्तर प्रदेश): मॉक संसद के 
माध््यम से छात्ररों को सशक्त बनाता ह।ै

�	बाल - शिक्षण सहायता के रूप मेें निर््ममाण (श्रावस््तती, उत्तर प्रदेश): 
बच््चोों के अनकूुल सीखने का माहौल बनाता ह।ै

�	 प्रोजेक््ट दूसरी पारी (दाहोद, गुजरात): उपस््थथिति और सीखने के 
परिणामोों को बढ़़ावा दनेे के लिए सेवानिवतृ्त शिक्षकोों की भर्ती।

�	 शिक्षा सारथी योजना (सिगंरौली, मध््य प्रदेश): छात्र-शिक्षक 
अनपुात मेें सधुार के लिए ग्रामीण क्षेत्ररों मेें शिक्षकोों की नियकु्ति करती ह।ै

z	कृषि एवं जल ससंाधन:

�	कृषि उद्यमी योजना (रामगढ़, झारखंड): किसानोों को सतत ् और 
लाभदायक प्रथाओ ंमेें प्रशिक्षित करती ह।ै

�	बागवानी मूल््य समझौता पहल (छतरपुर, मध््य प्रदेश): किसानोों 
के लिए उचित मूल््य और बाजार पहुचँ की गारंटी दतेी ह।ै

�	सर््वजल परियोजना (उधम सिहं नगर, उत्तराखंड): वंचित क्षेत्ररों मेें 
विकेें द्रीकृत पेयजल समाधान प्रदान करता ह।ै

�	‘तांका’ या ‘टांका’ वर््षषा जल सचंयन (सोनभद्र, उत्तर प्रदेश): इस 
योजना के अतंर््गत शषु््क मौसम के लिए जल का संरक्षण किया जाता ह।ै

z	वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास

�	सोलर मामा (गुमला, झारखंड): महिलाओ ंको गैर-विद्युतीकृत गाँवोों 
के लिए सोलर लाइट बनाने के लिए प्रशिक्षित करता ह।ै

�	खावा क््लस््टर अवधारणा (उस््ममानाबाद, महाराष्टट्र): यह दधू को 
शले््फ-स््थथिर उत््पपाद मेें संसाधित करके किसानोों की आय बढ़़ाने मेें 
मदद करती ह।ै

z	बुनियादी ढाँचा:

�	सड़क निर््ममाण मेें हरित प्रौद्योगिकियाँ (गोलपाड़़ा, असम): 
पनुर््नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करती हैैं और प्राकृतिक संसाधनोों 
पर निर््भरता कम करती हैैं।

�	‘लीटर ऑफ लाइट’ पोर्टेबल लाइट्स (रांची, झारखंड): 
पनुर््नवीनीकरण प््ललास््टटिक की बोतलोों का उपयोग करके कम लागत 
वाले प्रकाश समाधान प्रदान करता ह।ै

�	पाटसेन्द्री: पीएमएवाई के तहत मॉडल कॉलोनी (महासमंुद, 
छत्तीसगढ़): संपरू््ण विकास के लिए विभिन््न सरकारी योजनाओ ं के 
संघटन का प्रदर््शन करता ह।ै

�	स््वजल जल परीक्षण (बारपेटा, असम): समदुायोों को अपन पीने के 
पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने का अधिकार दतेा ह।ै
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z	शासन व््यवस््थथा

�	बीडीओ स््ककोरकार््ड (हजारीबाग, झारखंड): ब््ललॉक डेवलपमेेंट 
अधिकारियोों के प्रदर््शन का पारदर्शी मूल््ययाांकन करता ह।ै

�	लोक सेवक ऐप (खंडवा, मध््य प्रदेश): सरकारी अधिकारियोों की 
उपस््थथिति की निगरानी के लिए जियोटैगिग का उपयोग करता ह।ै

�	इन्फ्रास्टट्रक््चर स््ननैपशॉट ऐप (गोलपाड़़ा, असम): नागरिकोों को अपन 
स््ममार््टफोन का उपयोग करके बनुियादी ढाँच े के मदु्ददों की रिपोर््ट करने 
की अनमुति दतेा ह।ै

�	महा भूमि बैैंक प्रणाली (वाशिम, महाराष्टट्र): कुशल आवंटन के 
लिए सरकारी भमूि का एक केें द्रीय भडंारण स्रोत बनाता ह।ै

�	मीकोसम भोजन योजना (विजयनगरम, आंध्र प्रदेश): शिकायत 
की सनुवाई मेें भाग लेने वाले याचिकाकर््तताओ ं को सब््ससिडी वाला 
भोजन प्रदान करती ह।ै

आकाांक्षी ब्लॉक कार््यक्रम

आकांक्षी जिला कार््यक्रम (ADP) की सफलता के आधार पर, सरकार ने एक 
नई पहल, आकांक्षी ब््ललॉक कार््यक्रम (एबीपी) शरुू की ह।ै

कार््ययान््वयन 
ढाँचा

क्षमता 
निर््ममाण

कार््यक्रम  
दिशा-निर्देश

कार््यक्रम 
संचार

निगरानी एवं 
मूल््ययाांकन

ज्ञान 
प्रबंधन

उचित दक्षता प्रदान 
करन - व््ययावहारिक, 
डोमेन और कार््ययात््मक

दस््ततावेजीकरण, 
प्रसार, शिक्षण 
उत््पपाद, सीखने 

की प्रक्रियाएँ

प्रभाव को अधिकतम 
करने के लिए सभी 
क्षेत्ररों मेें अभिसरण 
को सक्षम करना

व््यवहार परिवर््तन, 
आईपीसी, मास 
मीडिया, मिड मीडिया

निरंतर प्रदर््शन विश्लेषण, 
डेटा संचालित लक्षष्य-

निर््धधारण और वास््तविक-
समय मेें निगरानी

एबीपी कार््यक्रम 
कार््ययान््वयन रणनीति

नियम से 
भूमिका मेें 
बदलाव

मुख्य विशेषताएँ

z	इसे केें द्रीय बजट- 2022-23 मेें लॉन््च किया गया था (वर््ष 2023-24 मेें पनुः 
उल््ललेख किया गया)। 

z	लक्षष्य: 31 राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों मेें 500 पिछड़़े ब््ललॉकोों के प्रदर््शन 
मेें सधुार करना।

z	भौगोलिक कवरेज: प्रारंभिक चरण मेें 500 ब््ललॉकोों पर ध््ययान केें द्रित किया 
जाना ह,ै जिनमेें से आध ेसे अधिक उत्तर प्रदशे, बिहार, मध््य प्रदशे, झारखडं, 
ओडिशा और पश्चिम बंगाल मेें केें द्रित हैैं। 

�	हालाँकि, राज््य बाद मेें और ब््ललॉक जोड़ सकते हैैं।

z	मुख््य क्षेत्र: एडीपी के समान, एबीपी स््ववास््थ््य और पोषण, शिक्षा, कृषि तथा 
जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बनुियादी ढाँच ेके 
पांच मखु््य क्षेत्ररों पर ध््ययान केन्द्रित किया जाता ह।ै

z	सेवाओ ंकी सतृंप्ति: इसका उद्देश््य यह सनुिश्चित करना ह ैकि सभी आवश््यक 
सरकारी सेवाओ ंकी इन ब््ललॉकोों तक पहुचँ सनुिश्चित हो।

z	प्रदर््शन मापन: विभिन््न क्षेत्ररों मेें 15 प्रमखु सामाजिक-आर््थथिक संकेतकोों 
(KSI) का उपयोग करके प्रगति को मापता ह।ै 

�	स््थथानीय चनुौतियोों से निपटने के लिए राज््य अतिरिक्त संकेतक जोड़ सकते 
हैैं।

z	स््वस््थ प्रतिस््पर्द्धा: केएसआई प्रदर््शन, ब््ललॉकोों के मध््य प्रतिस््पर्द्धा और 
सधुार को बढ़़ावा दनेे के आधार पर नियमित रूप से रैैंकिग जारी करता ह।ै

z	शासन पर ध््ययान: इसका उद्देश््य नागरिकोों के जीवन की गणुवत्ता को बढ़़ान 
के लिए ब््ललॉक स््तर पर शासन मेें सधुार करना ह।ै इनमेें शामिल ह:ै

�	समन््वय: प्रशासनिक अतंराल को पाटने के लिए विभिन््न सरकारी 
विभागोों को एक साथ लाना।

�	परिणाम-उन््ममुख दृष्टिकोण: स््पष्ट लक्षष्ययों को परिभाषित करना और प्रगति 
की लगातार निगरानी करना।

ब्लॉकोों पर ध्यान केें द्रित करने का कारण

z	समावेशी विकास: ब््ललॉक-स््तरीय बनुियादी ढाँचा यह सनुिश्चित करता ह ैकि 
विकास का एक बड़े हिस््ससे तक हाशिए पर रहने वाले समदुायोों तक पहुचँ 
सनुिश्चित हो, जिससे समावेशी विकास सनुिश्चित हो सके।

z	स््थथानीय रूप से अनुकूलनीय योजना: ब््ललॉक, प्रशासनिक और निगरानी 
इकाइयोों के रूप मेें कार््य करते हैैं, जो स््थथानीय आवश््यकताओ ंके आधार पर 
लचीली योजना की अनमुति दतेे हैैं, जिससे संसाधनोों का इष्टतम उपयोग होता 
ह।ै

z	जमीनी स््तर पर भागीदारी: यह निर््णय लेने मेें लोगोों के करीब ले जायेगा, 
जिससे लोकतंत्र मेें भागीदारी योजना प्रक्रिया मेें सधुार होगा।

z	एसडीजी के लिए अभिसरण: प्रभावी ब््ललॉक-स््तरीय कार््ययान््वयन प्रशासनिक 
अतंराल को समाप्त कर सकता ह ै और महत्तत्वपरू््ण सतत ् विकास लक्षष्ययों 
(SDG) को प्राप्त कर सकता ह।ै

एबीपी मेें सबसे विस््ततृत स््तर पर विकास को गति देने, सरकारी पहलोों और 
कार््ययान््वयन के अंतिम चरण के मध््य के अंतर को पाटने की अपार क्षमता ह।ै 
एडीपी से सीखकर और मौजूदा चनुौतियोों का समाधान करके, एबीपी इन ब््ललॉकोों 
को सशक्त बनाने और पूरे भारत मेें समावेशी विकास को बढ़़ावा देने मेें महत्तत्वपूर््ण 
भमूिका निभा सकता ह।ै

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न

z	प्रत््यक्ष लाभ अतंरण योजना के माध््यम से सरकारी प्रदये व््यवस््थथा मेें सधुार 
एक प्रगतिशील कदम ह,ै किन््ततु इसकी अपनी सीमाए ँभी हैैं। टिप््पणी कीजिए।
� (2022)

z	‘विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के सदर््भ मेें, आशा की जाती ह ै कि 
बहु-स््तरी योजनाकरण संक्रियाओ ं को लागत प्रभावी बना दगेा और अनेक 
क्रियान््वयन रुकावटोों को हटा दगेा।’ चर््चचा कीजिए। � (2019)

z	“वांछित उद्देश््योों की प्राप्ति के लिए यह सनुिश्चित करना आवश््यक ह ै कि 
विनियामक संस््थथाए ँस््वतत्र और स््ववायत्त बनी रह।े” पिछले कुछ समय मेें हुए 
अनभुवोों के प्रकाश मेें चर््चचा कीजिए।� (2015)
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विकास: अर््थ और परिचय

विकास को सामाजिक परिवर््तन की दिशा की एक यात्रा के रूप मेें वर््णणित किया 
जा सकता ह,ै जो व््यक्तियोों को उनकी अंतर््ननिहित क्षमताओ ंको पूर््ण करने के लिए 
सशक्त बनाता ह।ै अमर््त््य सेन का दृष्टिकोण विकास को एक राजनीतिक प्रयास 
के रूप मेें देखता ह,ै जिसका लक्षष्य उन बाधाओ ंको दरू करना ह ैजो नागरिकोों को 
अपनी तर््क संगत एजेेंसी या संस््थथा का उपयोग करने से रोकते हैैं, जिससे उनकी 
इच््छछा-शक्ति और अवसरोों का विस््ततार होता ह।ै

विकास के आयाम

िवकास

वहनीयता

संरचनाएँ

बढने की  
आजादी

अपने आप को  
बेहतर बनाना

खदु से  
बेहतर बनाना

दैनिक जीवन  
का हिस््ससा

दसूरोों के 
कीमत पर 

नहीीं

एक ही  
गलती दो  

बार न करना

कभी न खत््म 
होन वाली 

प्र‍क्रिया

बदलना परिस््थथितियाँ

आगे की राह

आगे बढना

प्र‍गति

सकारात््मकता
संतुलन

अनुकूलन
आवश््यक दिशाओ ंमेें 
विकास की प्रक्रिया

z	मानव विकास: अमर््त््य सेन ने मानव विकास के लिए मानवीय क्षमता के 
दृष्टिकोण का समर््थन किया। यह शीर््ष पर बैठे लोगोों की दक्षता के बजाय निचले 
पायदान पर मौजदू लोगोों के कल््ययाण पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

z	राजनीतिक विकास: इसे किसी सरकारी एजेेंसी या विकास संगठन द्वारा 
दसूरोों के कल््ययाण के उद्देश््य से की गई एक महत्तत्वपरू््ण पहल भी कहा जाता ह।ै 
उदाहरण के लिए, एक विकासशील दशे मेें कृषक। इसे एक लोकतांत्रिक तंत्र 
के रूप मेें संदर््भभित किया जाता ह ैक््योोंकि यह इस बारे मेें चितंा उत््पन््न करता 
ह ैकि किसके पास किस कार््य को करने का अधिकार ह।ै

z	आर््थथिक विकास: यह एक ऐसा तंत्र ह,ै जिसके द्वारा कोई दशे अपने नागरिकोों 
का आर््थथिक, राजनीतिक और सामाजिक कल््ययाण करता ह।ै

z	सामाजिक विकास: सामाजिक विकास का तात््पर््य लोगोों के सामाजिक 
कल््ययाणार््थ निवेश करना ह।ै इसमेें बाधाओ ंको दरू करने की आवश््यकता ह ै
ताकि सभी लोग आत््मविश्वास और सम््ममानपरू््वक अपने सपनोों को परूा कर सकेें ।

z	सतत ् विकास: ब्रंटलैैंड रिपोर््ट मेें सतत ् विकास को ऐसे विकास के रूप मेें 

वर््णणित किया गया ह ैजो भविष््य की पीढ़़ियोों की अपनी आवश््यकताओ ंको 

परूा करने की क्षमता को खतर मेें डाले बिना, वर््तमान जरूरतोों को परूा करता 

ह।ै संयकु्त राष्टट्र ने सतत ् विकास लक्षष्य (एसडीजी) विकसित किए हैैं, जो 17 

व््ययापक उद्देश््योों का एक समहू ह ैजिनकी प्राप्ति का लक्षष्य वर््ष 2030 निर््धधारित 

किया गया ह।ै

भारत मेें विकास से जुड़़ी चुनौतियााँ

z	भूमि सधुारोों का त्रुटिपूर््ण कार््ययान््वयन:  स््वतत्रता के बाद, भमूि सधुार अपने 
लक्षष्य को प्राप्त करने मेें विफल रह ेहैैं। इससे न केवल कृषि विकास मेें स््थथिरता 
आई, बल््ककि ऐतिहासिक असमान संसाधन वितरण और भी बढ़ गया ह।ै

z	अंतर-क्षेत्रीय असमानता: कृषि विफलताओ ं और त्रुटिपरू््ण औद्योगिक 
योजनाओ ं के कारण, क्षेत्रीय असमानताए ँ बढ़ीं, जिससे सामाजिक अशांति 
और जाति-आधारित आरक्षण की माँग को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए, 
महाराष्टट्र राज््य मेें जाति-आधारित आरक्षण की माँग, विशषे रूप से मराठा 
समदुाय के द्वारा आदि।

z	शिक्षा और स््ववास््थ््य की उपेक्षा: कार््यबल की उत््पपादकता बढ़़ाने के लिए 
स््ववास््थ््य और शिक्षा दो प्रमखु निवेश हैैं। हालाँकि, निम््न गणुवत्ता वाली शिक्षा 
और भारत मेें कुछ बीमारियोों का अपेक्षाकृत अधिक प्रसार इसके भविष््य के 
आर््थथिक विकास को खतर मेें डाल रहा ह।ै

�	सकल घरेल ू उत््पपाद के प्रतिशत के रूप मेें केें द्र और राज््योों द्वारा किया 
गया शिक्षा पर संयकु्त व््यय, वर््ष 2019-20 से 2022-23 तक 2.9% पर 
स््थथिर रहा ह।ै

�	चिकित््सक-मरीज अनपुात कम बना हुआ ह,ै जो कि प्रति 1,000 लोगोों 
पर केवल 0.7 चिकित््सक ह,ै जबकि विश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ) 
का औसत प्रति 1,000 लोगोों पर 2.5 चिकित््सक ह।ै

z	लैैंगिक असमानता: लैैंगिक असमानता भारतीय समाज के विभिन््न पहलओु ं
मेें व््ययाप्त ह,ै जो आर््थथिक भागीदारी, शिक्षा और स््ववास््थ््य परिणामोों को प्रभावित 
कर रही ह।ै ग््ललोबल जेेंडर गैप रिपोर््ट- 2023 मेें भारत को 146 दशेोों मेें स े127 
वाँ स््थथान दिया गया ह,ै जो स््ववास््थ््य, शिक्षा, आर््थथिक अवसर और राजनीतिक 
सशक्तीकरण मेें गंभीर असमानताओ ंको दर््शशाता ह।ै

z	आर््थथिक असमानता: विश्व असमानता रिपोर््ट- 2024 द्वारा प्रकाशित एक शोध 
पत्र के अनसुार, शीर््ष 1% लोगोों के पास औसतन 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति 
ह,ै जो औसत भारतीय संपत्ति से 40 गनुा अधिक ह।ै यह असमानता सिर््फ  एक 
महानगरोों तक व््ययाप्त नहीीं ह,ै बल््ककि ग्रामीण और शहरी विभाजनोों तक फैली हुई 
ह,ै जो आर््थथिक गतिशीलता और संसाधनोों तक पहुचँ को प्रभावित करती ह।ै

z	पर््ययावरण सबंंधी चिंताए:ँ विश्व वाय ुगणुवत्ता रिपोर््ट-2023 के अनसुार भारत 
विश्व का तीसरा सबसे प्रदषूित दशे ह।ै रिपोर््ट मेें बताया गया ह ै कि विश्व के 
शीर््ष 10 सबसे प्रदषूित शहरोों मेें से 9 शहर भारत के हैैं।

विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग2
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z	प्राकृतिक ससंाधनोों का कम उपयोग: संसाधनोों की प्रचरुता के बावजदू 
भारत मेें, परुानी तकनीक और वित्तीय बाधाओ ंके कारण प्राकृतिक संसाधनोों 
का कम उपयोग हो रहा ह।ै उदाहरण: झारखडं के खनन क्षेत्र अक््सर सदुरू 
और दरु््गम स््थथानोों पर स््थथित हैैं।

आगे की राह

z	नीति निर््ममाण और योजनाए:ँ जरूरतोों के आकलन के आधार पर स््पष्ट, मापने 
योग््य लक्षष्ययों को निर््धधारित करना। उदाहरण के लिए, स््ममार््ट सिटीज मिशन 
(2015) का लक्षष्य उन््नत शहरी योजना और प्रौद्योगिकी के साथ 100 शहरोों 
को विकसित करना था।

z	हितधारक की सहभागिता: समर््थन सनुिश्चित करने और सचूनाओ ं को 
एकत्रित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकोों को शामिल किया जाए। 
उदाहरण के लिए, स््वच््छ भारत मिशन के तहत स््थथानीय स््वच््छता रणनीतियोों 
को तैयार करने के लिए समदुायोों को शामिल किया गया ह।ै

z	विधान और विनियमन: नीति कार््ययान््वयन का समर््थन करने और उसे लाग ू
करने के लिए काननूी ढाँचा तैयार किया जाए। उदाहरण के लिए, संपरू््ण भारत 
मेें कर प्रणाली को एकीकृत करने के लिए नए काननूोों के माध््यम से वस््ततु एवं 
सेवा कर (जीएसटी) की स््थथापना की गई थी।

z	ससंाधन आवंटन: नीति कार््ययान््वयन के लिए पर््ययाप्त धन उपलब््ध कराना। 
उदाहरण के लिए,मनरेगा योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर््ष 100 दिनोों 
के लिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी दनेे के लिए वित्त पोषित किया गया था।

z	कार््ययान््वयन और निष््पपादन: नीतिगत उद्देश््योों को परूा करने के लिए संसाधनोों 
का कुशलतापरू््वक प्रबंधन करना। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स््ववास््थ््य मिशन 
को राज््य-विशिष्ट स््ववास््थ््य आवश््यकताओ ंको परूा करने के लिए विकेें द्रीकृत 
प्रबंधन के माध््यम से क्रियान््ववित किया गया था।

z	निगरानी और मूल््ययाांकन: नीति की सफलता का पता लगाने के लिए 
निष््पपादन नियमावली निर््धधारित कर उसका मलू््ययाांकन करना। उदाहरण के लिए, 
प्रधानमंत्री जन-धन योजना मेें नए बैैंक खातोों को जोड़ने, वित्तीय समावेशन 
प्रयासोों का आकलन करने के लिए निगरानी का व््ययापक उपयोग किया गया था।

z	प्रतिक्रिया और अनुकूलन: नीतिगत विधियोों को परिष््ककृत  और बेहतर बनाने 
के लिए आकँड़ोों  के मलू््ययाांकन का उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए 
प्रधानमतं्री जन धन योजना (PMJDY) मेें शनू््य-बैलेेंस खातोों की उच््च संख््यया 
को ध््ययान मेें रखते हुए कुछ समायोजन किए गए थे, जैसे कि ओवरड्राफ््ट 
सवुिधाए।ं 

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न 

z	 विभिन््न सेवा क्षेत्रकोों के बीच सहयोग की आवश््यकता विकास प्रवचन का 
एक अतंर््ननिहित घटक रहा ह।ै साझदेारी क्षेत्रकोों के बीच पलु बनाती ह।ै यह 
'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस््ककृति  को भी गति प्रदान करती ह।ै उपरोक्त 
कथनोों के प्रकाश मेें भारत की विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए। (2019)

z	मध््ययाह्न भोजन (एमडीएम) योजना की संकल््पना भारत मेें लगभग एक 
शताब््ददी परुानी ह ै जिसका आरंभ स््वतत्रता परू््व भारत के मद्रास महाप््राांत 
(प्रेसीडेेंसी) मेें किया गया था। पिछल दो दशकोों से अधिकांश राज््योों मेें इस 
योजना को पनुः प्रोत््ससाहित किया जा रहा ह।ै इसके दोहरे उद्देश््योों, नवीनतम 
जनादशेोों और सफलता का समलोचनात््मक परीक्षण कीजिए। (2013)

सिविल सोसायटी संगठन की भमूिका
विश्व बैैंक द्वारा परिभाषित सिविल सोसायटी मेें संगठनोों, सामदुायिक समहूोों, 
गैर-सरकारी संगठनोों (एनजीओ), श्रमिक संघोों, स््वदेशी समहूोों, धर््ममार््थ संगठनोों, 
आस््थथा-आधारित संगठनोों, पेशेवर संघोों और फाउंडेशनोों सहित विविध प्रकार 
की संस््थथाएँ शामिल हैैं।

सिविल सोसायटी संगठन की विशेषताएँ

z	स््ववैच््छछिक भागीदारी: साझा लक्षष्ययों और जनहित की भावना से प्रेरित होकर 
व््यक्ति स््वतत्र रूप से इसमेें शामिल होते हैैं।

z	गैर-लाभकारी अभिप्रेरणा: यह मखु््य रूप से सामाजिक कल््ययाण पर ध््ययान 
केें द्रित करता ह,ै न कि अधिकतम लाभ कमाने से प्रेरित ह।ै

सिविल 
सोसायटी

सरकार

सार््वजनिक नीितआम सहमति

संवाद वाद-िववाद आलोचनात््मक

नागरिक

निर््ववाचन िशक्षा

z	बहुलतावाद और विविधता: इसमेें विभिन््न हितोों और दृष्टिकोण वाले समहूोों 
की एक विस््ततृत �ृंखला शामिल ह।ै 

z	जवाबदेही: यह सदस््योों, लाभार््थथियोों और जनता के प्रति जवाबदहे ह।ै

z	स््वतत्रता: सरकार और व््ययावसायिक क्षेत्ररों से स््ववायत्त रूप से संचालित होती ह।ै

z	समर््थन और प्रतिनिधित््व: समर््थन और प्रतिनिधित््व, हाशिए पर मौजदू समहूोों 
को आवाज दतेा ह ैऔर उनके हितोों को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	नवाचार और प्रयोग: सामाजिक चनुौतियोों के लिए नए समाधान विकसित 
और कार््ययान््ववित करता ह।ै

z	सहयोग: साझा लक्षष्ययों को प्राप्त करने के लिए साझदेारी और गठबंधन बनाता ह।ै

z	शिक्षा और जागरूकता अभियान: इसका उद्देश््य महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर नागरिकोों 
को सचूित करना और उन््हेें सशक्त बनाना ह।ै

z	सामुदायिक निर््ममाण और सामाजिक सामंजस््य: यह समदुायोों के भीतर 
संबंधोों को बढ़़ावा दतेा ह ैऔर सामाजिक बंधनोों को मजबतू कर उनके मध््य 
सामाजिक सामजंस््य सनुिश्चित करता ह।ै

z	 सिविल सोसायटी संगठन (सीएसओ) के कुछ महत्तत्वपरू््ण उदाहरण वर््ल््ड 
वाइड फंड फॉर नेचर (WWF), ग्रीनपीस, द डेनिश रिफ््ययूजी काउंसिल 
(डीआरसी), रिपोर््टर््स विदाउट बॉर््डर््स आदि हैैं।

शासन मेें सिविल सोसायटी संगठन का महत्त्व 

z	ससंाधनोों के एकत्रीकरण मेें: भारत मेें टाटा ट्रस््ट ने सार््वजनिक कल््ययाण के 
लिए निजी संपत्ति का उपयोग करत हुए, सरकारी प्रयासोों मेें परूक की भमूिका 
निभाते हुए, स््ववास््थ््य, शिक्षा और ग्रामीण आजीविका मेें निवेश किया ह।ै
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z	पारदर््शशिता और जवाबदेही को बढ़़ावा देना: ट््राांसपेरेेंसी इटंरनेशनल 
इडंिया, एक गैर-सरकारी संगठन, ह ै जिसने सरकारी संचालन मेें पारदर््शशिता 
और जवाबदहेिता को बढ़़ाकर शासन मेें सधुार करने और भ्रष्टाचार को कम 
करने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

z	क्षमता निर््ममाण मेें निवेश: अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एनजीओ पेशवेरोों 
के लिए विशषे पाठ्यक्रम संचालित करता ह,ै जिससे संगठनोों को प्रभावी ढंग 
से प्रबंधित करने और नेततृ््व करने की उनकी क्षमता को बढ़़ावा मिलता ह।ै

z	सचंार और सहयोग को बढ़़ाना: नीति आयोग द्वारा संचालित, एनजीओ 
दर््पण पोर््टल के निर््ममाण से सरकार, गैर-सरकारी संगठनोों और निजी क्षेत्ररों के 
बीच बेहतर समन््वय और वार््तता की सवुिधा प्राप्त होती ह।ै

z	स््वयसेवा को प्रोत््ससाहित करना: राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और अन््य 
मचं, यवुा भारतीयोों को विभिन््न सार््वजनिक सेवाओ ं मेें स््वयंसेवक बनने के 
अवसर प्रदान करत हैैं, जिससे नागरिक जडु़़ाव बढ़ता ह।ै

एनजीओ (गैर-सरकारी संगठन):
•	 निजी, गैर-लाभकारी, स््ववैच््छछिक 

और स््वशासी संस््थथाएँ

धार््ममिक और  
आस््थथा-आधारित संगठन:
•	 धार््ममिक शिक्षाओ ंपर आधारित 

सामान््य लक्षष्ययों के अनुयायी
•	 उदाहरण: रामकृष््ण मिशन, 

यूनानी चिकित््ससा क््ललीनिक

सिविल सोसायटी संगठनोों 
के प्रकार (CSO)

सीबीओएस  
(समुदाय-आधारित संगठन):
•	 स््थथानीय समुदाय की जरूरतोों 

को पूरा करने वाली स््ववैच््छछिक व 
स््थथानीय स््तर की संस््थथाएँ

सदस््यता समितियाँ:
•	 सदस््योों के हितोों की सेवा करने वाले 

स््व-चयनित समूह
अनुसंधान संगठन और थिंक टैैंक:
•	 सामाजिक, राजनीतिक, आर््थथिक विकास 

के साथ ही विदेशी सरुक्षा व अनुसंधान 
पर ध््ययान केें द्रित करने वाले संगठन

•	 उदाहरण: ऑब््जर््वर रिसर््च फाउंडेशन
सामाजिक आंदोलन:
•	 सामान््य कारणोों का समर््थन करने वाले 

नागरिक समूह
•	 उदाहरण: भ्रष्टाचार विरोधी, 

धर््म निरपेक्षता, नागरिक अधिकार, 
महिला सरुक्षा

युवा एवं छात्र संगठन:
•	 • यवुाओ ंऔर विद्यार््थथियोों के कल््ययाण 

और हितोों को बढ़़ावा देने वाले संगठन
•	 उदाहरण: अखिल भारतीय यवुा 

महासंघ, छात्र संघ

z	विभाजन को कम करने मेें: सेेंटर फॉर साइसं एडं एनवायरनमेेंट (सीएसई) 
जैसे गैर-सरकारी संगठन, पर््ययावरण सबंधी नीतियोों का प्रभावी ढंग से निर््ममाण 
और कार््ययान््ववित सनुिश्चित कर विभाजन को कम करने मेें एक प्रहरी की भमूिका 
निभाते हैैं।

z	लोकतंत्र और कानून के शासन को बढ़़ावा देना: एसोसिएशन फॉर 
डेमोक्रेट िक रिफॉर््म््स (एडीआर) चनुावी पारदर््शशिता मेें सधुार के लिए सक्रिय 
रूप से काम करता ह ैऔर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओ ंको बनाए रखने वाले काननूी 
ढाँच ेका समर््थन करता ह।ै

z	सरकारी जवाबदेही बढ़़ाना: कॉमन कॉज सोसाइटी, सरकारी और कॉर्पोरेट 
शक्तियोों को जवाबदहे बनाने, पारदर््शशिता को बढ़़ावा दनेे और भ्रष्टाचार को कम 
करने के लिए मकुदमबेाजी और वकालत करती ह।ै

z	नागरिक भागीदारी को सवुिधाजनक बनाना: जनाग्रह सेेंटर फॉर 
सिटिजनशिप एडं डेमोक्रे सी शहरोों को अधिक रहने योग््य और शासन को 
अधिक पारस््परिक बनाने के लिए शहरी प्रशासन परियोजनाओ ं मेें नागरिकोों 
को सम््ममिलित करता ह।ै

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ )

विश्व बैैंक द्वारा एनजीओ को "एक गैर-लाभकारी संगठन  के रूप मेें 
परिभाषित किया गया है जो दु;खोों को दूर करने, गरीबोों के हितोों को बढ़़ावा 
देने, पर््ययावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाए ँप्रदान करने या 
सामुदायिक विकास करने के लिए गतिविधियोों को आगे बढ़़ाता है।"

एनजीओ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

z	अनुच््छछेद 19(1)(ग): संघ बनाने का अधिकार दतेा ह।ै

z	अनुच््छछेद 43: ग्रामीण क्षेत्ररों मेें सहकारी समितियोों को बढ़़ावा दनेा।

z	समवर्ती सचूी मेें धर््ममार््थ संस््थथानोों, धर््ममार््थ और धार््ममिक संस््थथानोों का उल््ललेख ह।ै

सोसायटी
वर््ष 1860 के सोसायटी पजंीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी को 
पजंीकरण कराना आवश््यक है।

धर््ममार््थ 
निगम

इन निगमोों का गठन वर््ष 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत 
किया गया है। वर््ष 1961 के आयकर अधिनियम के तहत, आयकर का 
भगुतान करना इनके लिए अनिवार््य शर््त है।

ट्रस््ट
निजी ट्रस््ट भारतीय ट्रस््ट अधिनियम, 1882 के तहत पजंीकृत होते हैैं, 
जबकि सार््वजनिक ट्रस््ट प्रासगंिक राज््य कानून के तहत पजंीकृत होते हैैं।

गैर-सरकारी संगठनोों के पजंीकरण की प्रक्रिया:

भारत मेें गैर-सरकारी संगठनोों को सोसायटी, धर््ममार््थ, निगमोों  और ट्रस््ट मेें 
विभाजित किया गया ह।ै

गैर-सरकारी संगठनोों की भूमिका और प्रभाव:

z	कल््ययाणकारी योजना का कार््ययान््वयन: नागरिकोों से निकटता के कारण, गैर-
सरकारी संगठन सरकार और अतंिम उपयोगकर््तताओ ंके बीच एक कड़़ी के रूप मेें 
कार््य करत हैैं। इस प्रकार, गैर-सरकारी संगठन सरकारी कल््ययाणकारी योजनाओ ं
के कार््ययान््वयन मेें मोटे तौर पर तीन भमूिकाए ँ निभाते हैैं: कार््ययान््वयनकर््तता, 
उत्प्रेरक और सहयोगी।

z	क्षमता निर््ममाण: ये नीति-निर््ममाण मेें सहायता करने, संस््थथागत क्षमता का निर््ममाण 
करने, सिविल सोसायटी के साथ स््वतत्र बातचीत को बढ़़ावा दनेे और लोगोों 
को अधिक सतत ्जीवन जीने मेें सहायता करने के लिए अनसुंधान करके अतंर 
को पाटने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं।

z	सामाजिक बुराइयोों से लड़ना और मानवाधिकारोों की रक्षा करना: गैर-
सरकारी संगठनोों के प्रयासोों के परिणामस््वरूप, सरकार ने भ्रूण के लिंग निर््धधारण 
को गैर-काननूी घोषित कर दिया ह ै क््योोंकि यह कन््यया भ्रूण के गर््भपात जैसी 
बरुाइयोों मेें योगदान दतेा ह।ै

z	आर््थथिक वदृ्धि और विकास: गैर-सरकारी संगठन आर््थथिक वदृ्धि और विकास 
के प्रयासोों मेें प्रमखु पक्षकार और सहयोगी के रूप मेें उभरे हैैं। ये बनुियादी 
जरूरतोों और सवुिधाओ ं को सनुिश्चित करने, चितंाओ ं को पहचानने और 
जागरूकता बढ़़ाकर, सहायता करने मेें अग्रिम पंक्ति मेें खड़े रहते हैैं।

z	जोखिम या सवेंदनशील क्षेत्ररों मेें कार््यरत: ये संगठन उन क्षेत्ररों मेें कार््य करत 
हैैं, जहाँ सरकार प्रवेश करने से बचती ह।ै जाति एक ऐसा विषय ह ैजिसके साथ 
कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीीं करना चाहती ह।ै

z	राज््य सेवाओ ंमेें इजाफा: शिक्षा और स््ववास््थ््य सेवा दो प्रमखु उदाहरण हैैं 
जहाँ सरकार द्वारा संचालित स््ककूल  और अस््पताल की आपरू््तति कम मात्रा मेें हैैं, 
विशषे रूप से ग्रामीण क्षेत्ररों मेें, पर््ययाप्त संसाधनोों की कमी दखेने को मिलती ह।ै 
गैर-सरकारी संगठन इन कार््यक्रमोों को बढ़ाने मेें सहांयता करत हैैं।

ABC
Stamp


ABC
Stamp




� प्रहार 2024: भारत की शासन व्यवस्था� प्रहार 2024: भारत की शासन व्यवस्था14

गैर-सरकारी संगठनोों का प्रभाव (केस स्टडी ) 

z	शिक्षा प्रदान करना: केरल शास्त्र साहित््य परिषद, एक विशाल गैर-सरकारी 
संगठन ह।ै यह  राज््य की 100 प्रतिशत साक्षरता दर के लिए व््ययापक रूप से  
जिम््ममेदार ह।ै

z	गरीबोों के हितोों की रक्षा: मुबंई जैसे शहरोों मेें YUVA और SPARC जैसे 
गैर-सरकारी संगठनोों ने लगातार झगु््गगी बस््ततियोों के विध््ववंस का विरोध किया ह ै
और साथ ही विस््ततृत झगु््गगी बस््ततियोों मेें जीवन की गणुवत्ता मेें सधुार के लिए 
काम किया ह।ै

z	अल््पसखं््यक हितोों की आवाज को मुखर करना: गैर-सरकारी संगठनोों ने 
बहुराष्ट्रीय कंपनियोों द्वारा स््वदशेी लोगोों के उत््पपीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, 
जैसा कि वेदांत बनाम पॉस््कको मामले मेें दखेा गया था। इनमेें से कई गैर-सरकारी 
संगठनोों ने यह सनुिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतोों के साथ सहयोग किया 
ह ैकि वन अधिकार अधिनियम और सीएएमपीए अधिनियम जैसे काननूोों को 
प्रभावी रुप से लाग ूकिया जाए।

z	आपदा प्रबंधन मेें भूमिका: गैर-सरकारी संगठन आपदाओ ंके दौरान बचाव 
कार्ययों मेें सहायता करत हैैं और व््ययावसायिक प्रशिक्षण केें द्र भी प्रदान करत हैैं।  
उदहारण के लिए रैपिड रिस््पपाांस एक गैर-सरकारी संगठन ह,ै जो परेू भारत मेें 
आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी सेवाए ँप्रदान करता ह।ै

z	पर््ययावरण प्रदूषण से निपटना: एनजीओ वैश्विक स््तर पर खतरनाक अपशिष्ट 
नियंत्रण, बारूदी सरंुग प्रतिबंध ,ग्रीन हाउस गैस और प्रदषूण नियंत्रण से निपटने 
के लिए सधुार जैसे वैश्विक समझौते ला सकते हैैं।

�	उदाहरण के लिए, सेेंटर फॉर साइसं एडं एनवायरनमेेंट प्रदषूण, भोजन 
और पेय पदार्थथों मेें विषाक्त पदार्थथों और अन््य महत्तत्वपरू््ण मदु्ददों पर अपनी 
प्रतिक्रिया व््यक्त करता रहा ह।ै

z	स््ववास््थ््य और जीवन प्रतिरक्षा: उदाहरण के लिए, एड इडंिया जो भारत मेें 
COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, पहले से ही कल््ययाणकारी 
पहल पर कार््य कर रहा था। यहाँ तक कि, दसूरी लहर के दौरान इसके प्रयासोों 
मेें और तेजी दखेी गई। संगठन ने विशषे रूप से उन गाँवोों पर ध््ययान केें द्रित 
किया जहाँ उसने शिक्षा पहल शरुू की थी।  परिणामस््वरूप, प्रत््ययेक गाँव मेें 
पहले से ही संगठन से जडु़़े स््वयंसेवकोों के अलावा, कई अन््य लोग भी उनके 
साथ जडु़ गए।

कोविड-19 
महामारी के 

दौरान एनजीओ 
की भूमिका

आवश््यक सेवाए ँ
प्रदान करना

स््थथानीय समुदायोों 
को आर््थथिक राहत 
व सहायता प्रदान 

करना

सरकार की 
जवाबदेही 

सनुिश्चित करना

सामुदायिक 
कार््यकर््तताओ ंऔर 

स््वयंसेवकोों के 
लिए पीपीई किट 

का वितरण

वैक््ससीन के 
न््ययायिक वितरण 

का समर््थन 
करना

हॉटस््पपॉट की 
पहचान करना 

और स््वयंसेवकोों 
को नियकु्त करना

वायरस के बारे मेें 
स््थथानीय भाषाओ ं
मेें जानकारी का 

प्रसार करना

z	बाल अधिकार: बचपन बचाओ आंदोलन ने भारत मेें 90,000 से अधिक 
बच््चोों को बाल श्रम, गलुामी और तस््करी से मकु्त कराया ह।ै

z	गलीचा बनाने वाले उद्योग मेें अवैध बाल श्रम को समाप्त करने के लिए समर््पपित 
गैर-लाभकारी संगठनोों का एक नेटवर््क , गुड वीव इटंरनेशनल ने दक्षिण एशिया 
मेें बाल श्रम के उपयोग के बिना निर््ममित गलीचोों की पहली स््ववैच््छछिक लेबलिंग, 
निगरानी और प्रमाणन प्रणाली प्रदान की।

गैर-सरकारी संगठन और कोविड-19 महामारी:

z	महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रियाओ ंने वैश्विक स््तर पर सिविल सोसायटी 
अर््थथात नागरिक समाज के दनैिक जीवन को बाधित कर दिया गया था। इसने 
लॉकडाउन के कारण लोगोों को घर तक सीमित कर दिया गया था। शारीरिक दरूी 
के उपायोों के कारण बैठकेें  प्रतिबंधित हो गई थी। हालाँकि, सिविल सोसायटी के 
ही अनेक सेवा प्रदाता और संगठन असंख््य छोटे और बड़़े तरीकोों से महामारी 
की चनुौती का सामना करने के लिए आगे आए।

कोविड-19 के दौरान गैर-सरकारी संगठनोों के कार्ययों के उदाहरण

z	एनजीओ इडंिया ने दिल््लली, बेेंगलरुु, मुबंई और पटना मेें आवश््यक सेवाए ँ
प्रदान कीीं।

z	सलाम बॉम््बबे फाउंडेशन ने झगु््गगी-झोपड़़ी के बच््चोों को मानसिक और 
भावनात््मक रूप से जोड़़े रखने के लिए उनके साथ काम किया।

z	पेरो अयुडा वेलफेयर फाउंडेशन ने आवारा पशओु ंकी मदद की।

z	 हेमकंुट फाउंडेशन ने जरूरतमदं लोगोों के लिए ऑक््ससीजन, दवाओ ंऔर 
अस््पताल मेें बेडोों की व््यवस््थथा की।

गैर-सरकारी संगठनोों से जुड़़ी चुनौतियााँ:

z	वैधता और जवाबदेही से सबंंधित चिंताए:ँ

�	सीबीआई के अनसुार, प्रत््ययेक 600 भारतीय लोगोों पर एक एनजीओ 
मौजदू ह।ै हालाँकि, भारत मेें गैर-सरकारी संगठनोों के बीच पारदर््शशिता की 
कमी ह ैऔर केवल 10% गैर-सरकारी संगठनोों ने वार््षषिक आय और व््यय 
विवरण दाखिल किया ह।ै

�	हजारोों गैर-लाभकारी संस््थथाए ँऔर स््वयंसेवी समहू सरकारी अनदुान प्राप्त 
करत हैैं लेकिन यह निर््ददिष्ट करने मेें विफल रहते हैैं कि वे उनका उपयोग 
कैसे करत हैैं।

�	एक अध््ययन मेें, इटेंलिजेेंस ब््ययूरो ने "विदेशी वित्त पोषित" गैर-सरकारी 
संगठनोों पर दनुिया भर मेें परमाण-ुविरोधी और कोयला-आधारित विद्युत 
संयंत्र विरोधी प्रदर््शनोों के साथ-साथ जीएमओ विरोधी प्रदर््शनोों को वित्त 
पोषित करने का आरोप लगाया। उन पर "पश्चिमी सरकारोों की विदशे नीति 
के हितोों के लिए साधन के रूप मेें कार््य करने" का आरोप लगाया गया। 
कहा जाता ह ै कि एनजीओ जीडीपी वदृ्धि को 2-3 % तक कम करने के 
लिए स््थथानीय संगठनोों के नेटवर््क  के साथ सहयोग कर रह ेहैैं।

z	भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग: सरकार और अतंरराष्ट्रीय दानदाताओ ंसे 
सहायता अनदुान के रूप मेें प्राप्त और गैर-सरकारी संगठनोों के संसाधनोों से एकत्र 
किए गए धन के दरुुपयोग और गबन के गंभीर आरोप लगना एक आम बात ह।ै

z	कानूनी और विनियामक बाधाए:ँ विदशेी योगदान विनियमन अधिनियम 
(एफसीआरए)- विदशेोों से फंडिग प्राप्त करने पर सख््त नियमोों और सीमाओ ं
(जैसे, अनिवार््य एकल खाता, कम प्रशासनिक खर््च) ने कई गैर-सरकारी संगठनोों 
की परिचालन क्षमता और फंडिग स््थथिरता पर अत््यधिक प्रभाव डाला ह।ै
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z	पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कर््ममियोों की कमी: भारत मेें गैर-सरकारी संगठनोों 
के सामने आने वाली प्रमखु चनुौतियोों मेें से एक पेशवेर रूप से प्रशिक्षित 
कर््ममियोों की कमी ह।ै

z	ग्रामीण क्षेत्ररों मेें असमानता: शहरी क्षेत्ररों मेें गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्ररों 
की तलुना मेें अधिक विकसित हैैं। ग्रामीण क्षेत्ररों मेें गैर-सरकारी संगठनोों के 
पिछड़़ेपन के कारण हैैं जैसे-

�	ग्रामीण क्षेत्ररों के लोगोों का पिछड़ापन और अज्ञानता।

�	बनुियादी सवुिधाओ ंके अभाव मेें सामाजिक कार््यकर््तताओ ंमेें उनके बीच 
काम करने की इच््छछाशक्ति का अभाव।

z	युवाओ ंका स््वयसेवा/ सामाजिक कार््य के प्रति रुझान: यवुा वर््ग की रुचि 
स््वयंसेवा मेें कम हो रही ह।ै यह उत्तरोत्तर अधिक पेशवेर होती जा रही ह।ै वर््तमान 
यवुा सामाजिक कार््य स््ननातक व््ययावसायिकता मेें करियर बनाने मेें रुचि रखते हैैं।

z	वित्त की कमी: भारत मेें अधिकांश गैर-सरकारी संगठन अत््ययंत कम बजट 
पर काम कर रह े हैैं। सरकार इन््हेें सहायता के रुप मेें 100% अनदुान दनेे के 
लिए सक्षम नहीीं ह,ै साथ ही विभिन््न कार््यक्रमोों के लिए अनदुान-संबंधी मजंरूी 
मेें दरेी भी होती ह।ै 

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

z	भारत मेें, गहृ मतं्रालय (एमएचए) एफसीआरए के माध््यम से एनजीओ और 
संगठनोों को दान किए गए विदशेी फंड की निगरानी करता ह।ै कुछ गैर-
सरकारी सगंठन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत पंजीकृत 
हैैं और वित्त मतं्रालय द्वारा विनियमित होते हैैं। हाल ही मेें सर्वोच््च न््ययायालय 
ने एफसीआरए मेें संशोधन को बरकरार रखा ह।ै 

z	हाल ही मेें विजय कुमार समिति की सिफारिशोों के आधार पर एनजीओ के 
लिए नए दिशा-निर्देश बनाए गए थे।

z	नीति आयोग को सरकार से वित्त पोषण की आशा रखने वाले गैर-सरकारी 
संगठनोों के पंजीकरण और मान््यता के लिए नोडल एजेेंसी के रूप मेें नियकु्त 
किया गया ह।ै

NGO के संदर््भ मेें FCRA संशोधन (2020):

z	भारतीय स््टटेट बैैंक की शाखा, विदशेी धन प्राप्त करने के लिए एक सरकारी 
स््ववामित््व वाला बैैंक ह।ै यह गैर-सरकारी संगठनोों मेें वित्त पोषण के स्रोतोों के 
संबंध मेें सरकार के अविश्वास को दर््शशाता ह।ै

z	वर््ष 2020 का संशोधन गैर-सरकारी संगठनोों को एफसीआरए फंड को किसी 
अन््य संगठन या व््यक्ति को हस््तताांतरित करने से रोकता ह,ै यह एफसीआरए 
फंड के उपयोग के संबंध मेें संदहे को दर््शशाता ह।ै प्रशासनिक खर्चचों को 20% 
(पहले 50%) पर सीमित कर दिया गया ह।ै

z	पदाधिकारियोों को आधार कार््ड, या पासपोर््ट विवरण (विदशेियोों के लिए) प्रदान 
करना आवश््यक ह।ै इससे सरकार को विदशेी चदंा प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी 
संगठनोों के नियंत्रण मेें रहने वाले व््यक्तियोों का एक डेटाबेस उपलब््ध होगा।

आगे की राह:

z	विजय कुमार समिति:

�	गैर-सरकारी संगठनोों का विवरण खोजे जा सकने  योग््य डेटाबेस जानकारी 
के रूप मेें उपलब््ध होना चाहिए।

�	गैर-सरकारी संगठनोों और सरकार के बीच विभिन््न सहयोग की दखेरेख 
के लिए एक नोडल निकाय ने सिफारिश की ह ैकि नीति आयोग को यह 
शक्ति सौौंपी जाए।

z	द्वितीय प्रशासनिक सधुार आयोग: एफसीआरए के तहत शक्तियोों को 
विकेें द्रीकृत किया जाना चाहिए और राज््य सरकारोों या जिला प्रशासनोों के 
मध््य कार्ययों को विभाजित कर दिया जाना चाहिए।

z	उन््नत निरीक्षण तंत्र: गैर-सरकारी संगठनोों द्वारा धन के उपयोग की जाँच 
करने, पारदर््शशिता सनुिश्चित करने और संसाधनोों के दरुुपयोग को रोकने के लिए 
आयोगोों या समितियोों की स््थथापना की जानी चाहिए।

z	जन जागरूकता अभियान: सार््वजनिक सेमिनारोों, बैठकोों के आयोजन मेें यवुा 
स््ननातकोों को शामिल किया जाना चाहिए और स््वयंसेवा के महत्तत्व को बढ़़ावा 
दनेे और गैर-सरकारी संगठनोों की सफलता की कहानियोों को साझा करने के 
लिए स््थथानीय मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए।

z	शैक्षणिक सहयोग: गैर-सरकारी संगठनोों के साथ विश्वविद्यालयोों, कॉलेजोों 
और स््ककूलो ों के बीच सहयोग को बढ़़ावा दनेा, स््वयंसेवा मेें रुचि रखने वाले 
स््ननातकोों के लिए कैैं पस मेें साक्षात््ककार की सवुिधा प्रदान करना। एनएसएस 
और एनसीसी जैसे कार््यक्रमोों के माध््यम से प्रारभिक शिक्षा से स््ववैच््छछिकता मेें 
भागीदारी को प्रोत््ससाहित करना।

z	ग्रामीण केें द्रित और प्रोत््ससाहन: गैर-सरकारी संगठनोों के लिए ग्रामीण संचालन 
के महत्तत्व की पहचान की जानी चाहिए, विशषेकर ऐसे दशे मेें जहाँ 65% 
आबादी ग्रामीण क्षेत्ररों मेें रहती ह।ै ग्रामीण समदुायोों मेें कार््यरत गैर-सरकारी 
संगठनोों को अनदुान के लिए विशषे प्रावधान और पात्रता शर्ततें प्रदान करना।

z	गुणवत्ता की पहचान: एनजीओ को उत््ककृष्ट  सेवा मानकोों को मान््यता दकेर 
और परुस््ककृत  करके, परुस््ककारोों और अतिरिक्त अनदुानोों के माध््यम से दसूरोों 
को प्रेरित करके उच््च सेवा मानकोों को बनाए रखने के लिए प्रोत््ससाहित करना।

z	कार््ममिक मुआवजे मेें सशंोधन: एनजीओ कर््ममियोों के लिए काम के महत्तत्व 
के अनरुूप वेतनमान और भत्ते मेें संशोधन करना। जमीनी स््तर पर कर््ममियोों के 
प्रशिक्षण के लिए विशषे धनराशि आवंटित करना।

z	प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: धन जटुाने, सहयोग स््थथापित करने, उत््पपादोों 
का विज्ञापन करने और एनजीओ क्षेत्र के भीतर कुशल कर््ममियोों की भर्ती के 
लिए इटंरनेट और वेबसाइट जैसी आधनुिक तकनीकोों को अपनाने की भावना 
को प्रोत््ससाहित करना।

आरटीआई और गैर-सरकारी संगठन

z	सपु्रीम कोर््ट के फैसले के मतुाबिक, सरकारी फंडिग प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी 
संगठन (एनजीओ) अब सचूना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 
के अधीन हैैं।

z	आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) मेें ‘सार््वजनिक प्राधिकरण’ को "किसी 
भी प्राधिकरण, इकाई, या स््वशासन की संस््थथा द्वारा निर््ममित या गठित" के रूप 
मेें वर््णणित किया गया ह।ै

z	वित्तपोषण: आरटीआई अधिनियम मेें पर््ययाप्त फंडिग का उल््ललेख नहीीं ह।ै सपु्रीम 
कोर््ट ने अपने फैसले मेें महत्तत्वपरू््ण वित्तपोषण की अवधारणा को व््ययापक बनाया।

गैर-सरकारी संगठनोों को  
आरटीआई अधिनियम के तहत लाने के लाभ:

इससे एनजीओ की जवाबदेही, स््वतत्रता और विश्वसनीयता कायम रहगेी।
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z	नागरिकोों की जानकारी तक पहुचँ: चूकँि, एनजीओ सार््वजनिक धन प्राप्त 
करत हैैं, इसलिए भारतीय संविधान का अनचु््छछेद 21 नागरिकोों को यह जानने 
का अधिकार प्रदान करता ह ै कि उन सार््वजनिक निधियोों को कैसे और कहाँ 
व््यय किया जा रहा ह।ै 

z	सामाजिक सेवा वितरण एजेेंट के रूप मेें गैर-सरकारी सगंठनोों की 
प्रभावशीलता: कई निकाय, जैसे अस््पताल और शकै्षणिक संस््थथान, अब 
‘सार््वजनिक प्राधिकरण’ (आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच)) की श्रेणी 
मेें आएगंे, क््योोंकि वे सरकारी स््ववामित््व वाली संपत्ति पर निर््भर हैैं।

आगे की राह:

z	यह सनुिश्चित करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनोों के बीच बेहतर 
सहयोग की आवश््यकता ह ैकि सामाजिक कल््ययाणकारी योजनाओ ंको प्रभावी 
ढंग से वितरित किया जाए न कि उनके कार््ययान््वयन मेें बाधा उत््पन््न की जाए।

z	एनजीओ नियामकोों को यह सनुिश्चित करना चाहिए कि काननूोों का पालन 
राजनीतिक हस््तक्षेप से मकु्त, निष््पक्ष, खलेु और गैर-पक्षपातपरू््ण तरीके से किया 
जाए, ताकि नियामक और एनजीओ दोनोों मेें जनता का भरोसा और विश्वास बढ़़े।

z	गैर-सरकारी संगठनोों द्वारा अनपुालन सनुिश्चित करने के लिए, शिक्षाविदोों, 
कार््यकर््तताओ ं और सेवानिवतृ्त नौकरशाहोों से मिलकर एक राष्ट्रीय प्रत््ययायन 
परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न 

z	 विदशेी अभिदान (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के तहत 
गैर-सरकारी संगठनोों के विदशेी वित्तीयन के नियंत्रक नियमोों मेें हाल के 
परिवर््तनोों का समालोचनात््मक परीक्षण कीजिए। (2015)

z	पर््ययावरण की सरुक्षा से संबंधित विकास कार्ययों के लिए भारत मेें गैर-सरकारी 
संगठनोों की भमूिका को किस प्रकार मजबतू बनाया जा सकता ह?ै मखु््य 
बाध््यताओ ंपर प्रकाश डालत हुए चर््चचा कीजिए। (2015)

z	"भारतीय शासकीय तंत्र मेें,गैर-राजकीय कर््तताओ ंकी भमूिका सीमित ही रही 
ह।ै" इस कथन का समालोचनात््मक परीक्षण कीजिए। (2016)

दबाव समहू

दबाव समहू ऐसे व््यक्ति या संगठन होते हैैं जो स््ववेच््छछा से अपने साझा हितोों की 
वकालत करने और उनकी रक्षा करने के लिए संगठित होते हैैं। उनका उद्देश््य 
बाह्य दबाव डालकर अपने सदस््योों के पक्ष मेें जनमत और सरकारी नीतियोों 
को प्रभावित करना होता ह।ै ये समहू सरकारी नीति-निर््ममाण और कार््ययान््वयन 
को प्रभावित करने के लिए लॉबिग, पत्राचार, याचिका, सार््वजनिक बहस और 
विधायकोों के साथ चर््चचा सहित कानूनी और वैध तरीके अपनाते हैैं।

दबाव समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त  
करने के लिए विभिन्न रणनीतियोों का उपयोग करत ेहैैं। 

दबाव समूहोों 
द्वारा अपनाई 

गई  
विधियाँ

आंतरिक समूहपत्र लेखन

पोस््टर एवं पत्रक

प्रत््यक्ष प्रेषण

सांसदोों/विधायकोों 
की पैरवी करना

पेशेवर लॉबिंग

सार््वजनिक याचिकाएँ

जनसंचार माध््यमोों 
का उपयोग

दबाव समहूोों के प्रकार:

z	ससं््थथागत हित समूह: इन औपचारिक समहूोों मेें सरकारी मशीनरी, जैसे 
राजनीतिक दलोों, विधायिकाओ,ं सेनाओ ं और नौकरशाही के भीतर कार््यरत 
पेशवेर शामिल होते हैैं। ये अपनी समस््ययाओ ंको संवैधानिक तरीकोों से और 
स््थथापित नियमोों और विनियमोों के अनसुार व््यक्त करत हैैं।

z	सहयोगी हित समूह: ये विशिष्ट समहू विशिष्ट हितोों और सीमित लक्षष्ययों का 
समर््थन करने के लिए बनाए जाते हैैं। उदाहरण के लिए, ट्रेड यनूियन, व््ययापारियोों 
और उद्योगपतियोों के संगठन और नागरिक समहू आदि।

z	अप्रतिमान (Anomic) समूह: ये समहू समाज से स््व-स््फफू र््त रूप से उभरत हैैं 
और इनमेें दगंे, प्रदर््शन, हत््ययाए ँऔर प्रत््यक्ष राजनीतिक जडु़़ाव के अन््य समान 
रूप जैसे कार््य शामिल होते हैैं।

z	गैर-सहयोगी हित समूह: अनौपचारिक संरचनाओ ंकी विशषेता वाले ये समहू, 
रिश््ततेदारी, वंश, जातीयता, क्षेत्र, स््थथिति और वर््ग के आधार पर हितोों को स््पष्ट 
करत हैैं। उदाहरणोों मेें जाति समहू, भाषा समहू और अन््य समदुाय-आधारित 
संगठन शामिल हैैं।

सार््वजनिक नीति निर्धारण मेें दबाव समहूोों की भमूिका

z	जनता की माँगोों का समर््थन: दबाव समहू जनता की माँगोों और जरूरतोों 
को प्रभावी ढंग से रखते हैैं, विशषेकर जब इन मदु्ददों का राजनीतिक महत्तत्व नहीीं 
होता ह।ै उदाहरण के लिए, इडंियन फेडरेशन ऑफ ऐप-आधारित ट््राांसपोर््ट वर््कर््स  
द्वारा गिग कर््ममियोों (Gig workers) के लिए सामाजिक सरुक्षा लाभ की माँग 
को लेकर सपु्रीम कोर््ट मेें याचिका दायर की गई।

z	सलाहकारी कार््य: सरकारेें व््ययावसायिक और आर््थथिक प्रकृति के महत्तत्वपरू््ण 
नीतिगत मामलोों पर प्रायः दबाव समहूोों से सलाह लेती हैैं। दो-तरफा संचार 
माध््यम के रूप मेें कार््य करत हुए, कन््फफे डरेशन ऑफ ऑल इडंिया ट्रेडर््स और 
रिटेल एसोसिएशन ऑफ इडंिया जैसे दबाव समहूोों ने सरकार की ई-कॉमर््स 
नीतियोों को उल््ललेखनीय रूप से प्रभावित किया ह।ै

z	विधायी प्रभाव: विधायी प्रक्रिया मेें, दबाव समहू सक्रिय रूप से वांछित काननूोों 
या संशोधनोों को आकार दनेे के लिए विधायकोों के साथ पैरवी मेें संलग््न होते 
हैैं। उदाहरण के लिए, ऑल-इडंिया ट्रेड यनूियन कांग्रेस, सेेंटर ऑफ इडंियन 
ट्रेड यनूियन््स और हिदं मजदरू सभा शामिल हैैं, जिन््होोंने श्रम संहिता को अतंिम 
रूप दनेे मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

z	नीति मूल््ययाांकन: दबाव समहू उन काननूोों, नियमोों, निर््णयोों और नीतियोों 
का आलोचनात््मक मलू््ययाांकन करत हैैं जो प्रत््यक्ष या अप्रत््यक्ष रूप से उनके 
प्रतिनिधित््व वाले हितोों को प्रभावित करत हैैं। वर््ष 2021 मेें तीन कृषि काननूोों 
के खिलाफ किसान यनूियनोों और किसान उत््पपादक संगठनोों के विरोध प्रदर््शन 
के परिणामस््वरूप सरकार को उन काननूोों को तत््ककाल प्रभाव से रद्द करना पड़ा।

z	सामाजिक समरसता को बढ़़ाना: व््यक्तिगत और सामहूिक शिकायतोों और 
माँगोों के लिए ‘सरुक्षा वाल््व’ प्रदान करके, दबाव समहू सामाजिक एकता और 
राजनीतिक स््थथिरता को बढ़़ाने मेें योगदान करत हैैं।

z	जनमत निर््ममाण: जनमत को आकार दनेे मेें अग्रणी भमूिका निभाते हुए, 
दबाव समहू समाचार पत्ररों मेें ओप-एड/ऑप-एड (एक छोटा अखबार कॉलम), 
राजनीतिक वर््ग के साथ बैठकेें , नारेबाजी, धरना, सड़क और रेल-अवरोधन जैसे 
तंत्ररों के माध््यम से सरकार को प्रभावित करत हैैं। इन प्रयासोों के फलस््वरूप 
कृषि ऋण माफी जैसे निर््णय लिए गए।
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दबाव समहूोों की सीमाएँ

z	सरकार पर अनुचित प्रभाव

�	बहुमत को अप्रभावी करना: शक्तिशाली और मखुर समहू अपने हितोों 
के लिए दबाव बना सकते  हैैं, जिससे संभावित रूप से बहुमत की आवाज  
को दबाया जा सकता ह।ै

�	उदाहरण: सपु्रीम कोर््ट द्वारा नियकु्त एक पैनल द्वारा उजागर किए गए कृषि 
काननूोों की वापसी को उन सधुारोों का समर््थन करने वाले मौन बहुमत के 
बजाय एक मखुर अल््पसंख््यक के पक्ष मेें दखेा जा सकता ह|ै

z	आंतरिक सघंर््ष और पक्षपात:

�	हितोों का टकराव: आतंरिक सत्ता संघर््ष या समहूोों के भीतर निहित 
स््ववार््थ उन मदु्ददों को कमजोर कर सकते हैैं जिनका वे प्रतिनिधित््व करत हैैं।

�	उदाहरण: ट्रेड यनूियनेें आतंरिक राजनीति से प्रभावित होती हैैं, जिससे 
उन श्रमिकोों के कल््ययाण संबंधी पहलोों को खतरा हो सकता ह ैजिनका वे 
प्रतिनिधित््व करने का दावा करत हैैं।

z	परिवर््तन और सरंक्षणवाद का विरोध:

�	रूढ़़िवादी ट्रेड यूनियन: यनूियनेें कभी-कभी संरक्षणवादी नीतियोों का 
समर््थन करती हैैं या आवश््यक सधुारोों का विरोध करती हैैं, जिससे आर््थथिक 
प्रगति मेें बाधा उत््पन््न होती ह।ै

�	उदाहरण: कृषि काननू सबंधित सधुारोों के लाभ स््पष्ट होते हुए भी, किसानोों 
को उनके साथ जडु़़ी अनिश्चितताओ ं और संभावित जोखिमोों के कारण 
विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता ह।ै

z	हठधर््ममिता और व््यवधान: अनेक मामलोों मेें ऐसा दखेा गया ह ै कि ये समहू 
मध््यम मार््ग के विरुद्ध हठधर््ममिता को अपनाकर नीतियोों और व््यवस््थथाओ ंको 
प्रभावित करत ह।ै 

�	समझौता न करने वाली रणनीति: लंबे समय तक चलने वाले विरोध 
प्रदर््शन या विघटनकारी कार््रवाइयाँ जनता को अलग-थलग कर सकती हैैं 
और मलू उद्देश््योों की प्राप्ति से ध््ययान भटका सकती हैैं।

�	उदाहरण: कुछ कृषि काननूोों के विरोध के दौरान प्रदर््शशित हठधर््ममिता ने 
आदंोलन के प्रति जनता का समर््थन कमजोर कर दिया।

z	विदेशी हस््तक्षेप एवं सरुक्षा सबंंधी चिंताए:ँ

�	बाहरी हस््तक्षेप: विदशेी प्रभाव के प्रति संवेदनशील समहू राष्ट्रीय सरुक्षा 
और संप्रभतुा के लिए खतरा उत््पन््न करत हैैं।

�	उदाहरण: ‘टूलकिट’ विवाद ने विरोध प्रदर््शनोों मेें हस््तक्षेप करने के बाहरी 
प्रयासोों के बारे मेें चितंाए ँबढ़़ा दीीं।

हालाँकि, दबाव समहू बहुसंख््यक जनता के हितोों को स््पष्ट करने, राजनीतिक 
प्रक्रियाओ ं मेें संलग््न होने, निर््णय लेने को प्रभावित करने, जवाबदेही मेें सुधार 
करने और सामाजिक प्रगति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश््य से लोकतांत्रिक 
समाजोों मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाते हैैं, परंतु उनमेें कुछ कमियाँ भी हैैं जिन््हेें 
राजनीतिक व््यवस््थथा की प्रभावशीलता और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के 
लिए दरू किए जाने की आवश््यकता ह।ै 

स्वय ंसहायता समहू (SHG)

एक स््वयं सहायता समहू को "समान सामाजिक-आर््थथिक पषृ्ठभमूि वाले और 
सामहूिक रूप से एक सामान््य कार््य करने की इच््छछा रखने वाले लोगोों का स््व-
शासित, सहकर्मी-नियंत्रित सूचना समहू" के रूप मेें परिभाषित किया गया ह।ै

स्वय ंसहायता समहूोों के उद्देश्य:

z	सदस््योों मेें बचत की भावना और  वित्तीय समावेशन को प्रोत््ससाहन प्रदान करना ।

z	 वित्तीय, तकनीकी और नैतिक खतरोों से उनकी सरुक्षा करना।

z	रचनात््मक प्रयोजनोों के लिए ऋण प्रदान करना| 

z	ऋण या क्रेडि ट का उपयोग करके आर््थथिक स््थथिरता प्राप्त करना।

z	अपने वित्त को व््यवस््थथित करने और संभालने के साथ-साथ आय को आपस 
मेें साझा करने के मामले मेें आपसी अनभुव से लाभ प्राप्त करना।

z	स््वयं सहायता समहू के महत्तत्व और उनके सशक्तीकरण मेें उनकी भमूिका के 
बारे  मेें महिलाओ ंके बीच जागरूकता को बढ़़ाना।

z	महिलाओ ं को बचत करने के लिए प्रोत््ससाहित करना और उनके लिए पूँजी 
संसाधन आधार बनाना आसान करना।

z	महिलाओ ंको सामाजिक,विशषेकर उनके विकास से जडु़़ी जिम््ममेदारियाँ निभाने 
के लिए प्रोत््ससाहित करना।

स््वय ं 
सहायता समूहोों 

के पंचसूत्र

नियमित 
बैठकेें

नियमित 
बचत

बही-खाता 
तैयार रखना

नियमित 
पनुर््भभुगतान

आंतरिक 
ऋण

भारत मेें स्वय ंसहायता समहूोों का उद्भव:

z	स््वयं सहायता समहूोों (एसएचजी) की उत््पत्ति भारत मेें निर््धनता उन््ममूलन और 
हाशिए पर रहने वाले समदुायोों, विशषेकर महिलाओ ंको सशक्त बनाने के लिए 
एक जमीनी स््तर के दृष्टिकोण के रूप मेें हुई।

z	इस अवधारणा को वर््ष 1980 के दशक मेें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैैंक (नाबार््ड) की स््थथापना के साथ गति मिली।

z	मायराडा (MYRADA) और प्रदान जैसे संगठनोों ने सामहूिक कार््रवाई और 
स््वयं-सहायता की क्षमता को पहचानते हुए स््वयं सहायता समहू (एसएचजी) 
मॉडल को लोकप्रिय बनाने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

भारत मेें स्वय ंसहायता समहू (SHG) की आवश्यकता:

z	गरीबी से निपटना: गरीबी रेखा से नीच े जीवन यापन करने वाले वर््ग को 
आशावादी और आत््मनिर््भर बनाने मेें स््वयं सहायता समहूोों का योगदान 
महत्तत्वपरू््ण ह।ै

�	स््वयं सहायता समहू अपने समहू के लोगोों की आय को बढ़़ाने, उनके जीवन 
स््तर और उनकी सामाजिक स््थथिति को ऊपर उठाने मेें सहायता करके उन््हेें 
समाज की मखु््यधारा मेें लाने के लिए एक तंत्र के रूप मेें कार््य करत हैैं।

z	सरकारी कार््यक्रमोों को लागू करना: भारत सरकार और विभिन््न राज््य 
सरकारोों द्वारा ग्रामीण उत््थथान के लिए विभिन््न कार््यक्रम लाग ूकिए गए हैैं।

�	दसूरी ओर, ग्रामीण क्षेत्ररों मेें, गरीबी और बेरोजगारी बनी हुई ह।ैयह स््थथिति 
और भी गंभीर और विकट होती जा रही ह।ै भारतीय अर््थव््यवस््थथा पर 
उपलब््ध नवीनतम आकँड़ोों के अनसुार, दशे की कुल आबादी मेें ग्रामीण 
गरीबोों की हिस््ससेदारी लगभग 26% ह।ै
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भारत मेें स्वय ंसहायता समहू की उत्पत्ति

स््वयं सहायता समूह को निर््धनता उन््ममूलन के एक संगठित तरीके के रूप मेें पेश किया 
गया था।

MYRADA (मैसूर पनुर््ववास और विकास एजेेंसी), एक गैर-सरकारी संगठन, ने 1980 के दशक के 
मध््य मेें भारत मेें बचत और ऋण के लिए SHG के निर््ममाण के साथ-साथ वाणिज््ययिक बैैंकोों के साथ 
उनके जडु़़ाव का प्रयास किया।

आरबीआई ने लगभग 500 समूहोों को जोड़ने के लिए नाबार््ड -एसएचजी बैैंक लिंकेज पायलट कार््यक्रम का निर्देश देते 
हुए परिपत्र जारी किया; स््वयं सहायता समूहोों ने गरीबी से लड़ने के एक उपकरण के रूप मेें लोकप्रियता हासिल की

स््वर््णजयंती ग्राम स््वरोजगार योजना सामाजिक गतिशीलता के लिए एसएचजी विकास और सूक्षष्म-
ऋण वित्त के माध््यम से आर््थथिक सक्रियता पर ध््ययान केें द्रित करने के साथ शरुू की गई थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक प्रमुख सामुदायिक गतिशीलता पहल के 
रूप मेें शरुू किया गया।

z	महिला सशक्तीकरण: भारतीय अर््थव््यवस््थथा मेें महिलाए ँराष्ट्रीय और घरेल ू
दोनोों स््तरोों पर महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाती हैैं। वे दशे के कार््यबल का एक-तिहाई 
हिस््ससा हैैं अतः उनके सशक्तीकरण के प्रयास किए जाने आवश््यक हैैं। 

�	भारतीय महिलाए ँ अपने परुुष समकक्षषों की तलुना मेें अपनी कमाई का 
एक बड़़ा हिस््ससा बनुियादी पारिवारिक रखरखाव के लिए समर््पपित करती 
हैैं, जिसके परिणामस््वरूप महिलाओ ंकी कमाई का गरीबी की समस््ययाओ ं
और सरुक्षा पर सकारात््मक और तत््ककाल प्रभाव पड़ता ह।ै

z	स््थथानीय सहायता: स््वयं सहायता समहू सहकारी अवधारणाओ ंपर आधारित 
हैैं जो प्रतिभागियोों को एक-दसूरे को सहायता प्रदान करने के लिए एक मचं 
प्रदान करत हैैं। इसे सशक्तीकरण का एक स्रोत माना जाता ह।ै

z	औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुचँ: स््वयं सहायता समहू अत््ययंत 
कमजोर और हाशिए पर मौजदू उन लोगोों को एक साथ लाते हैैं जिनकी 
औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुचँ नहीीं ह ै क््योोंकि समदुायोों मेें आमतौर 
पर पारदर््शशिता और जवाबदहेी का अभाव होता ह।ै

स्वय ंसहायता समहूोों के लाभ: 

z	आर््थथिक आत््मनिर््भरता: ग्रामीण मामलोों मेें भागीदारी और शिक्षा संबंधी 
अनेक सामाजिक-आर््थथिक लाभ।  

z	महिलाओ ं की स््थथिति मेें सधुार: नियमित समहू बैठकोों से महिलाओ ं की 
सामाजिक पूँजी का निर््ममाण होता ह,ै जिससे परिवार और समाज मेें उनकी 
स््थथिति सदुृढ़ होती ह।ै 

z	स््ववास््थ््य और जीवन स््तर मेें सधुार: एनएफएचएस-4 के अनसुार, जो 
महिलाए ँ“सहभागितापरू््ण शिक्षा और हस््तक्षेप" मेें संलग््न होती हैैं, उनमेें मात ृ
मतृ््ययु दर और नवजात मतृ््ययु दर कम होती ह।ै 

z	ग्रामीण क्षेत्ररों की महिलाओ ंको सगंठित करना: स््वयं सहायता समहू का 
अनमुान ह ै कि अब तक लगभग 46 मिलियन ग्रामीण गरीब महिलाओ ं को 
संगठित किया जा चकुा ह।ै ये संगठन विशषे रूप से बैैंक रहित ग्रामीण महिलाओ ं
को वित्तीय सेवाए ँप्रदान करने मेें उपयोगी सिद्ध हुए हैैं। 

स्वय ंसहायता समहूोों की चनुौतियााँ:

z	ग्रामीण क्षेत्ररों मेें स््वयं सहायता समहूोों को सामाजिक-सांस््ककृति क बाधाओ ंका 
सामना करना पड़ता ह:ै

�	मार््च, 2021 तक दक्षिणी राज््योों आधं्र प्रदशे, कर््ननाटक, केरल और 
तमिलनाडु मेें संबंधित SHG का 71% योगदान था।

�	निम््न प्रदर््शन करने वाले राज््योों मेें उच््च गरीबी दर वाले राज््य शामिल हैैं, 
जैसे उत्तर प्रदशे और बिहार।

�	ऐसे राज््य जहाँ पितसृत्ता गहरी जड़ें जमा चकुी ह ै और महिलाओ ं की 
वित्तीय और सामाजिक भमूिकाए ँप्रतिबंधित हैैं।

�	पारिवारिक दायित््वोों के कारण अधिकांश महिला सदस््य अपना परूा ध््ययान 
अपने व््यवसाय पर केन्द्रित नहीीं कर पाती हैैं।

z	स््वयं सहायता समहूोों के सदस््योों के पास व््यवहारिक और लाभदायक 
आजीविका विकल््प अपनाने के लिए आवश््यक विशषेज्ञता का अभाव ह।ै

z	कमजोर बुनियादी ढाँचा: इनमेें से अधिकांश स््वयं सहायता समहू ग्रामीण 
और दरू-दराज के क्षेत्ररों से हैैं, जहाँ सड़क या रेल की पहुचँ नहीीं ह।ै जहाँ विद्युत ्
अब भी एक समस््यया बनी हुई ह।ै 

z	प्रशिक्षण और क्षमता निर््ममाण का अभाव: अधिकांश स््वयं सहायता समहू 
व््ययावसायिक विकास या क्षमता निर््ममाण के संदर््भ मेें सरकार की ओर से कोई 
सहायता प्राप्त किए बिना, अपने दम पर कार््य करत हैैं।

z	राजनीतीकरण: स््वयं सहायता समहूोों मेें राजनीतिक संबद्धता और हस््तक्षेप 
प्रमखु मदु्दे बन गए हैैं।

z	सरुक्षा का अभाव: यह SHG सदस््योों के साझा विश्वास और भरोसे पर 
निर््भर करता ह।ै स््वयं सहायता समहू की जमाराशियाँ स््थथिर या सरुक्षित नहीीं हैैं। 

स्वय ंसहायता समहूोों को प्रभावशाली बनान ेके उपाय:

z	सरकार को एक सवुिधा प्रदाता और प्रवर््तक होना चाहिए और स््वयं सहायता 
समहूोों के जन कल््ययाणकारी आदंोलन की वदृ्धि और विकास के लिए अनकूुल 
माहौल तैयार करना चाहिए।

z	दशे के मध््य प्रदशे, राजस््थथान और उत्तर-परू्वी राज््योों जैसे ऋण की कमी वाले 
क्षेत्ररों मेें स््वयं सहायता समहूोों की संख््यया मेें वदृ्धि करना।

z	 वित्त आधारित बनुियादी ढाँच ेके तेजी से विस््ततार के साथ-साथ व््ययापक आईटी-
सक्षम कनेक््टटिविटी और क्षमता निर््ममाण पहल पर ध््ययान केें द्रित करना।

z	इस तथ््य को दखेते हुए कि कई शहरी गरीब आर््थथिक रूप से वंचित हैैं, शहरी/
परि-नगरीय क्षेत्ररों मेें स््वयं सहायता समहूोों का विस््ततार,उनकी आय उत््पन््न करने 
की क्षमता बढ़़ाने के प्रयास के रूप मेें किया जाना चाहिए।

z	एक अलग स््वयं सहायता समहू निगरानी सेल बनाया जाना चाहिए जो 
मात्रात््मक और गणुात््मक दोनोों आकँड़े एकत्र कर सके।

नाबार््ड का ई-शक्ति प्रोजेक्ट

z	ई-शक्ति या एसएचजी डिजिटलीकरण, नाबार््ड के सकू्षष्म ऋण और नवाचार 
विभाग की एक परियोजना ह।ै

z	परियोजना का उद्देश््य सभी स््वयं सहायता समहूोों (एसएचजी) के खातोों का 
डिजिटलीकरण करना ह।ै यह पहल एसएचजी सदस््योों को वित्तीय समावेशन 
को एक समहू के नीच ेलाने का प्रयास करती ह,ै जिससे उन््हेें वित्तीय सेवाओ ं
को  प्राप्त करने मेें सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश््य 
उचित डिजिटल दस््ततावेजीकरण और रिकार्डडों का -रख-रखाव सुनिश्चित 
करके क्रेडि ट मलू््ययाांकन और संयोजन मेें बैैंकरोों की सुविधा को बढ़़ाना ह।ै

�	उपलब््ध तकनीक का उपयोग करके बैैंकिग सेवाओ ं के कुशल और 
परेशानी रहित वितरण के लिए एसएचजी सदस््योों और बैैंकोों के बीच 
सहयोग की गणुवत्ता मेें सधुार करना।

�	आधार-लिंक््ड पहचान का उपयोग करके स््वयं सहायता समहू के साथ 
वितरण प्रणालियोों को सवुिधाजनक बनाना।

ABC
Stamp




विकास प्रक्रियाएँ और विकास 19

केस स्टडी: स्वय ंसहायता समहू

z	महिला आर््थथिक विकास महामंडल (MAVIM),महाराष्टट्र: MAVIM 
नेस््वयं सहायता समहू को वित्तीय और आजीविका सेवाए ँप्रदान करने के लिए 
एक समदुाय संचालित संसाधन केें द्र (CMRC) की स््थथापना की। सीएमआरसी 
एक स््ववावलबी संस््थथान ह ैजो आवश््यकताओ ंके आधार पर कार््यक्रम संचालित 
करता ह।ै

z	कुटंुबश्री,केरल: कुटंुबश्री केरल सरकार द्वारा संचालित एक संगठन ह ैजिसका 
बजट और कर््मचारियोों का वेतन का भगुतान सरकार द्वारा किया जाता ह।ै इसकी 
शरुुआत वर््ष 1998 मेें केरल मेें सामहूिक कार््रवाई के माध््यम से परू््ण निर््धनता 
उन््ममूलन के उद्देश््य से हुई और वर््तमान मेें यह यह दशे की सबसे बड़़ी महिला 
सशक्तीकरण कार््यक्रमोों मेें से एक ह।ै

z	सामाजिक पहल: इस संगठन ने शिक्षा, स््ववास््थ््य, स््वच््छता और पर््ययावरण 
संरक्षण जैसे सामाजिक मदु्ददों से जड़ेु विभिन््न सामाजिक कार््यक्रमोों की शरुूआत 
की हैैं।

z	राजनीतिक प्रतिनिधित््व: कुटंुबश्री सदस््य स््थथानीय सरकारी निकायोों मेें 
निर््ववाचित प्रतिनिधि बन गए हैैं, जिससे उन््हेें अपने समदुायोों की समस््ययाओ ं
और जरूरतोों को आवाज दनेे के लिए एक मचं मिल गया ह।ै

z	परोपकारी योगदान: केरल मेें भीषण बाढ़ के दौरान, कुटंुबश्री के सदस््योों ने 
निस््ववार््थ भाव से मखु््यमतं्री राहत कोष मेें 7 करोड़ रुपये का दान दिया, जो 
गगूल जैसे तकनीकी दिग््गजोों के योगदान से भी अधिक था।

z	सामुदायिक भावना: स््वयं बाढ़ पीड़़ित होने के बावजदू, कुटंुबश्री कार््यकर््तताओ ं
ने राहत प्रयासोों मेें सक्रिय रूप से भाग लेकर और दसूरोों के कल््ययाण मेें योगदान 
दकेर सामदुायिक एकजटुता की मजबतू भावना प्रदर््शशित की।

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न

z	स््वयं सहायता समहूोों (एसएचजी) की वैधता एवं जवाबदहेी और उनके 
संरक्षक, सकू्षष्म-वित्त पोषक इकाइयोों, का इस अवधारणा की सतत ्सफलता 
के लिए योजनाबद्ध आकलन व संवीक्षण आवश््यक ह।ै विवेचना कीजिए। 
(2013)

z	ग्रामीण क्षेत्ररों मेें  विकास कार््यक्रमोों मेें भागीदारी की प्रोन््नति करने मेें के 
स््ववावलबन समहूोों (एसएचजी) के प्रवेश को सामाजिक-सांस््ककृति क बाधाओ ं
का सामना करना पड़ रहा ह।ै परीक्षण कीजिए। (2014)

z	आत््मनिर््भर समहू (एस.एच.जी.) बैैंक अनबंुधन कार््यक्रम (एस.बी.एल.पी.), 
जो कि भारत का स््वयं का नवाचार ह,ै निर््धनता न््ययूनीकरण और महिला 
सशक्तीकरण कार््यक्रमोों मेें एक सर््ववाधिक प्रभावी कार््यक्रम साबित हुआ ह।ै 
सविस््ततार स््पष्ट कीजिए। (2015)

z	“वर््तमान समय मेें स््व-सहायता समहूोों (एसएचजी) का उद्भव राज््य के 
विकासात््मक गतिविधियोों से धीरे परन््ततु निरतर पीछे हटने का संकेत ह।ै" 
विकासात््मक गतिविधियोों मेें स््व-सहायता समहूोों की भमूिका का एवं भारत 
सरकार द्वारा  स््व-सहायता समहूोों को प्रोत््ससाहित करने के लिए उपायोों का 
परीक्षण कीजिए। (2017) 

z	"सकू्षष्म-वित्त एक गरीबी रोधी टीका ह ैजो भारत मेें ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति 
निर््ममाण और आयसरुक्षा के लिए लक्षित ह"ै। स््वयं सहायता समहूोों की 
भमूिका का मलू््ययाांकन ग्रामीण भारत मेें महिलाओ ंके सशक्तीकरण के साथ 
साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश््योों के लिए कीजिए। (2020)

भारत मेें सहकारी समितियााँ

z	सहकारी समिति समान आवश््यकता वाले व््यक्तियोों का एक स््ववैच््छछिक संघ ह ै
जो सामान््य आर््थथिक हितोों की प्राप्ति के लिए एक मचं साझा करत हैैं।

z	इसका उद्देश््य स््वयं सहायता और पारस््परिक सहायता के सिद््धाांत के माध््यम 
से समाज के गरीब वर्गगों के हित मेें सेवाए ँप्रदान करना ह।ै

सहकारी  
समितियोों के  

सिद््धाांत

स््ववैच््छछिक एव ं
खुली सदस््यता

लोकतांत्रिक 
तरीके से सदस््योों 

का नियंत्रण

सदस््योों की 
आर््थथिक 

सहभागिता

स््ववायत्तता और 
स््वतंत्रता

समुदाय के लिए 
चिंता

शिक्षा, प्रशिक्षण 
और सूचना

सहकारी 
समितियोों के बीच 

सहयोग

भारत मेें सहकारी समितियोों का विकास:

z	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्ररों ने भारत के सहकारी आदंोलन को जन््म दिया:

�	उन््ननीसवीीं सदी के अतं मेें, ग्रामीण ऋणग्रस््तता की समस््ययाओ ंऔर उसके 
परिणामस््वरूप किसानोों की स््थथितियोों ने चिट-फंड और सहकारी समितियोों 
के लिए अवसर प्रदान किए। 

�	किसानोों ने सहकारी आदंोलन को ऋण, निवेश-आपरू््तति और कृषि उत््पपाद 
विपणन जैसी सामान््य समस््ययाओ ं को हल करने के लिए अपने सीमित 
संसाधनोों को एकत्रित करने का एक उपकरण माना। 

z	 ब्रिटिश शासन के दौरान लाये गए 1904 और 1912 ई. के सहकारी ऋण 
समिति अधिनियम, 1919 मेें सवैंधानिक सधुार और ब्रिटिश शासन के 
दौरान कृषि पर रॉयल कमीशन (1928) और सहकारी योजना समिति 
(1945), जैसे प्रयासोों ने भारत मेें सहकारी समितियोों के संगठनात््मक ढाँच ेको 
आकार दनेे मेें अत््यधिक सहायता की।

सहकारी समितियााँ: संवैधानिक प्रावधान

z	अनचु््छछेद 19 मेें कहा गया ह ैकि सहकारी समितियोों का गठन करना  मौलिक 
अधिकार ह।ै

z	संविधान का 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011, सहकारी समितियोों के 
क्रियान््वयन हते ुशर्ततों का निर््धधारण करता ह।ै 

�	संविधान के भाग III मेें “यूनियन” शब््द के बाद “सहकारी समितियाँ” 
शब््द जोड़़ा गया।

�	भाग IVA मेें, एक नया अनुच््छछेद 43 B जोड़़ा गया, जो कहता ह:ै 
“राज््य सहकारी समितियोों के स््ववैच््छछिक गठन, स््ववायत्त कामकाज, 
लोकतांत्रिक नियत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़़ावा देने का 
प्रयास करेगा।''

�	संविधान के भाग IX A मेें राज््य बनाम केें द्र की भमूिकाओ ं को 
समायोजित करने के लिए एक भाग IX B शामिल किया गया था।

नोट: संयुक्त राष्टट्र महासभा द्वारा वर््ष 2012 को सहकारिता का 
अंतरराष्ट्रीय वर््ष घोषित किया गया था। 
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सहकारी समितियोों पर राष्ट् रीय नीति, 2002:

z	सहकारी समितियोों के प्रचार और विकास के लिए सहायता प्रदान करना।

z	क्षेत्रीय असंतलुन को कम करना।

z	सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को सदुृढ़ बनाना।

भारत के विकास  मेें सहकारी क्षेत्र का योगदान:

z	ग्रामीण अर््थव््यवस््थथा मेें सधुार: सहकारी समितियाँ लगभग 97% भारतीय 
गाँवोों के विकास का प्रतिनिधित््व करती हैैं और लगभग 19% कृषि ऋण 
सहकारी समितियोों द्वारा वितरित किया जाता ह।ै

z	बड़़े पैमाने की किफायती अर््थव््यवस््थथाए:ँ सहकारी क्षेत्र बड़़े पैमाने की 
अर््थव््यवस््थथाओ ंको बढ़़ावा दनेे मेें सक्षम रहा ह।ै उदाहरण के लिए, डेयरी क्षेत्र 
मेें, लगभग 60 लाख सदस््योों के साथ 45,000 से अधिक सहकारी समितियाँ हैैं।

z	समावेशी विकास: सहकारी क्षेत्र ने आर््थथिक शक्ति संचय को रोकने मेें 
महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह ैऔर उत््पपादक पूँजी के स््ववामित््व के व््ययापक विस््ततार 
को सनुिश्चित किया ह।ै

z	उर््वरक क्षेत्र: इडंियन फार््मर््स फर््टटिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड(इफको) 
40,000 से अधिक सहकारी समितियोों की एक सहकारी समिति ह।ै अपने 
विशाल नेटवर््क  के जरिए यह 5.5 करोड़ से ज््ययादा किसानोों तक पहुचँ बनाने 
मेें सफल रहा ह।ै 

z	जैविक कृषि को प्रोत््ससाहन: सित्तिलिंगी ऑर्गेनिक फार््मर््स एसोसिएशन 
एक सहकारी संस््थथा ह ैजो रागी, बाजरा आदि की खतेी के साथ-साथ जैविक 
कृषि को बढ़़ावा दतेी ह।ै यह उपज के लिए बाजार मलू््य से 2 से 3 रुपये प्रति 
किलोग्राम अधिक के भगुतान से जडु़़े किसानोों की आय मेें सधुार कर रहा ह।ै

z	नवाचार: ग्रामीण क्षेत्ररों के लिए नवाचार सनुिश्चित करने मेें, सहकारी क्षेत्र की 
महत्तत्वपरू््ण भमूिका रही ह।ै उदहारण के लिए अमलू ने 102 नए उत््पपाद जोड़़े 
हैैं, और इफको ने अपने सदस््योों के लिए ड्रोन के उपयोग मेें गहन प्रशिक्षण 
कार््यक्रम का आयोजन किया ह।ै

z	कल््ययाण: सहकारी समितियाँ अपने सदस््योों को सौदबेाजी की शक्तियाँ प्रदान 
करती हैैं, उदाहरण के लिए, सहकारी कताई मिलोों और बनुकर सहकारी 
समितियोों ने लाखोों बनुकरोों के शोषण को रोकने मेें सहायता की ह।ै

z	रोजगार सजृन: सहकारी क्षेत्र 17.8 मिलियन से अधिक लोगोों को स््वरोजगार 
प्रदान करता ह ै और मत््स््य पालन, श्रम और कमजोर वर्गगों की सामाजिक-
आर््थथिक स््थथितियोों को बेहतर बनाने मेें सहकारी समितियोों ने महत्तत्वपरू््ण भमूिका 
निभाई ह।ै

सहकारी समितियोों का एक समदृ्ध इतिहास ह ै और उन््होोंने भारत की विकास 
प्रक्रिया मेें भी बड़़े पैमाने पर योगदान दिया ह,ै हालाँकि, कई मदु्ददों और चनुौतियोों 
के कारण हम सहकारी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग नहीीं कर पाए हैैं।

अमलू

z	अमलू ने एक शीर््ष सहकारी संगठन गजुरात को-ऑपरेटिव मिल््क मार्केटि ग 
फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) का गठन करके भारत मेें डेयरी सहकारी 
आदंोलन की शरुूआत की, जिसका संयकु्त स््ववामित््व गजुरात मेें लगभग 
2.2 मिलियन दधू उत््पपादकोों के पास ह।ै

z	अमलू की सफलता का श्रेय GCMMF के संस््थथापक अध््यक्ष डॉ. वर्गीस 
कुरियन को दिया जाता ह।ै अमलू ने भारत मेें श्वेत क््राांति को बढ़़ावा दिया 
ह,ै परिणामस््वरूप, वर््तमान मेें भारत विश्व के सबसे बड़़े दधू उत््पपादकोों मेें 
से एक ह।ै

सहकारी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे और चुनौतियााँ:

z	क्षेत्रीय असतुंलन: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर-परू्वी क्षेत्ररों की 
तलुना मेें दशे के पश्चिमी और दक्षिणी हिस््सोों मेें सहकारी क्षेत्र अधिक विकसित ह।ै

z	सीमित प्रतिनिधित््व: इनमेें से अधिकांश समितियाँ कुछ सदस््योों तक ही 
सीमित हैैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवोों तक ही फैला हुआ ह।ै 
परिणामस््वरूप, उनके पास सीमित संसाधन हैैं।

z	व््ययावसायिकता का अभाव: सहकारी समितियाँ कुशल कार््यबल की कमी 
और कुशल कर््ममियोों को आकर््षषित करने मेें असमर््थता का सामना कर रही हैैं।

z	समय पर निर््ववाचन न होना: सहकारी समितियोों को शासी निकायोों के लिए 
समय पर चनुाव न होने की समस््यया का सामना करना पड़ता ह ैऔर अक््सर 
ये चनुावी उम््ममीदवारोों की आर््थथिक शक्ति और कार््यशलैी से प्रभावित होते हैैं।

z	सहकारी बैैंकोों का दोहरा विनियमन: सहकारी बैैंक RBI और राज््य सरकार 
के दोहरे विनियमन के अधीन हैैं जिससे उनकी जवाबदहेी कम हो जाती ह।ै 
उदाहरण के लिए, पीएमसी बैैंक संकट आदि।

z	सहजता का अभाव: भारत मेें, सहकारी आदंोलन मेें सहजता की कमी ह ै
क््योोंकि यह उनका स््ववेच््छछिक प्रतिनिधित््व नहीीं ह।ै वे अपनी पहल पर सहकारी 
समितियाँ बनाने के लिए शायद ही कभी स््ववेच््छछा से आगे आते हैैं।

z	क्षैतिज और ऊर््ध्ववाधर सबंंध: हालाँकि, संरचनात््मक रूप से स््थथापित 
तंत्र  अभी तक परिचालनात््मक रूप से प्रभावी नहीीं हो पाया ह।ै

z	दोषपूर््ण प्रबंधन: सहकारी ऋण प्रणाली की इसलिए आलोचना होती रही 
ह ै क््योोंकि इस पर अधिकतर जमीींदारोों और बड़़े किसानोों का नियंत्रण ह।ै 
परिणामस््वरूप, छोटे और मध््यम आकार के किसानोों और हाशिए पर रहने 
वाले वर्गगों को उनका उचित हिस््ससा प्राप्त नही होता ह।ै उन््हेें सहकारी समितियोों 
से भी पर््ययाप्त सहायता नहीीं मिलती ह।ै

z	राजनीतिक हस््तक्षेप: सजुाता पटेल और डेनियल थॉर््नर जैसे समाजशास्त्रियोों 
के अनसुार, राजनीतिक हस््तक्षेप सहकारी आदंोलनोों के विकास मेें एक बड़़ी 
बाधा ह।ै ग्रामीण भारत मेें सहकारी समितियाँ राजनीति का केें द्र बन गई हैैं। 
लाभार््थथियोों को अक््सर राजनीतिक कारणोों के आधार पर चनुा जाता ह।ै

z	समन््वय का अभाव: जमीनी स््तर पर, संस््थथागत संस््थथाओ ंके बीच समन््वय 
की कमी रही ह।ै सहकडिफाल््टर अन््य एजेेंसियोों के लिए कर््जदार बन सकते 
हैैं। समन््वय की कमी के कारण ऐसे दोहरे वित्तपोषण और अधिव््ययापन का 
पता चलता ह।ै

कृषि क्षेत्र मेें सहकारी समितियोों से संबधंित मदु्दे:

z	माँग के पहलुओ ंकी उपेक्षा: सहकारी समितियोों ने कृषि ऋण के मदु्दे को 
‘आपरू््तति’ के नजरिए से दखेा ह ै अतः इसस े स््पष्ट ह ै कि ‘माँग’ के तत्तत्व को 
नजरअदंाज कर दिया गया ह।ै

z	गैर-ऋण पहलुओ ं की लापरवाही: अधिकांश प्राथमिक कृषि सहकारी 
समितियाँ केवल ऋण वितरित करती हैैं और अभी तक अग्रणी बहुउद्देश््ययीय 
संगठनोों के रूप मेें विकसित नहीीं हुई हैैं जो ऋण के अलावा कई प्रकार के 
कार््य करती हैैं।

महत्त्वपरू््ण सरकारी प्रयास:

z	सहकारिता मंत्रालय: सहकारिता मतं्रालय की स््थथापना 'सहकार से समृद्धि' 
(सहयोग के माध््यम से समदृ्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए की गई ह।ै
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z	बैैंकिग विनियमन (सशंोधन) अधिनियम, 2020: यह RBI को सहकारी 
बैैंकोों के बोर्डडों का  स््थथान ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता ह ैऔर सहकारी 
बैैंकोों को सार््वजनिक निर््गम और निजी नियोजन, इक््वविटी या वरीयता शयेरोों 
के माध््यम से धन जटुाने की अनमुति दतेा ह।ै

z	 नेफेड (NAFED): राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासघं की स््थथापना 
राज््योों मेें विपणन सहकारी समितियोों को उनके विपणन व््यवसाय को विकसित 
करने और अपने सदस््योों को बेहतर सेवाए ँ प्रदान करने मेें सहायता के लिए 
की गई ह।ै

z	एनसीडीसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स््थथापना ऋण और 
सब््ससिडी के रूप मेें सहकारी चीनी, सहकारी कताई और बनुाई मिलोों की 
शयेर पूंजी मेें विपणन, प्रसंस््करण, भडंारण और सब््ससिडी  योजनाओ ंमेें सहायता 
के लिए की गई ह।ै

z	प्राथमिक कृषि ऋण समितियोों का कंप््ययूटरीकरण: कैबिनेट ने पारदर््शशिता 
और दक्षता लाने, विश्वसनीयता मेें सधुार करने और प्राथमिक कृषि ऋण 
समितियोों को पंचायत स््तर पर नोडल वितरण सेवा केें द्र बनने मेें मदद करने 
के लिए 63,000 कार््ययात््मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियोों के कम््प्ययूटरीकरण 
को मजंरूी प्रदान की।

z	GeM प््ललेटफॉर््म पर सहकारी समितियाँ: कैबिनेट ने सरकारी ई-मार्के टप््ललेस 
पर सहकारी समितियोों को 'खरीदार' के रूप मेें पंजीकरण को मजंरूी दी ह।ै

z	बहु-राज््य सहकारी समितियाँ (सशंोधन) विधेयक, 2022 : बहु-राज््य 
सहकारी समितियोों मेें शासन को मजबतू करने, पारदर््शशिता बढ़़ाने, जवाबदहेी 
सनुिश्चित करने और चनुावी प्रक्रिया मेें सधुार आदि की दृष्टि से बहु-राज््य 
सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002  मेें संशोधन करने के लिए संसद मेें 
विधयेक पेश किया गया।

आगे की राह

z	क्रेडिट  पोर््टफोलियो का विस््ततार: यवुा पीढ़़ी के भागीदारी बढ़ाने के लिए, 
सहकारी समितियोों को आवास निर््ममाण और उपभोक्ता जनित टिकाऊ वस््ततुओ ं
की खरीद के लिए डिजिटल रूप मेें वित्तीय सेवाए ँप्रदान करनी चाहिए।

z	डिजिटलीकरण: यवुाओ ंको आकर््षषित करने के साथ-साथ हाशिए पर मौजदू 
और जरूरतमदं लोगोों तक पहुचँने के लिए सहकारी समितियोों को बड़़े पैमाने 
पर डिजिटल प्रौद्योगिकियोों और कम््प्ययूटरीकरण करने की आवश््यकता ह।ै

z	सोसायटी के सदस््योों की भागीदारी और सशक्तीकरण: सदस््योों द्वारा 
लोकतांत्रिक भागीदारी की रूपरेखा को काननूी रूप से निर््ददिष्ट करना और 
शिक्षा के लिए मौजदूा व््यवस््थथा को व््ययापक रूप से संशोधित कर सदस््योों के 
शकै्षिक कार््यक्रमोों को बढ़़ावा दनेा।

z	शासन व््यवस््थथा और व््ययावसायिकता मेें सधुार: लालफीताशाही, 
राजनीतिक हस््तक्षेप, प्रशासनिक बाधाओ ंआदि को दरू किया जाना चाहिए।

�	अधिकारियोों को राजनीतिक या अन््य किसी स््थथानीय दबाव के आगे नहीीं 
झकुना चाहिए। शक्तिशाली ग्रामीण जनमत को सहकारी समितियोों के 
कामकाज मेें अनावश््यक हस््तक्षेप करने की अनमुति नहीीं दी जानी चाहिए।

z	 दूरदर्शी नेतृत््व: त्रिभवुनदास पटेल (अमलू), विट्ठलराव विख े पाटिल और 
ठठ्या साहिब कोरे जैसे नेताओ ंमेें संकट को अवसर मेें बदलने की क्षमता थी। 
सहकारी क्षेत्र को पनुःऐसे नेततृ््व की आवश््यकता ह।ै

z	अकुशल समितियोों का विलय: कमजोर एवं अकुशल सहकारी समितियोों को 
या तो समाप्त कर दनेा चाहिए या फिर मजबतू एवं सक्षम सहकारी समितियोों 
मेें उनका विलय कर दनेा चाहिए।

z	ससं््थथागत ऋण आवंटन: संस््थथागत ऋण केवल छोटे किसानोों, किरायेदारोों 
और बटाईदारोों के लिए ही नहीीं बल््ककि भमूिहीन श्रमिकोों और कारीगरोों के लिए 
भी निर््धधारित किए जाने चाहिए।

सहकारी क्षेत्र के हालिया मुद्दे और विकास

1. सहकारिता मंत्रालय
z	नव गठित सहकारिता मतं्रालय का लक्षष्य दशे मेें सहकारी आदंोलन को मजबतू 

करना ह।ै

z	सहकारी आदंोलन को निश्चित रूप से सधुार और पनुरुद्धार की आवश््यकता ह।ै 
राजनीतिक हस््तक्षेप के कारण, कई सहकारी समितियाँ नियमित रूप से चनुाव 
नहीीं कराती हैैं, जबकि कुछ को बार-बार हटा दिया जाता ह।ै

सहकारिता मंत्रालय का महत्त्व:

z	अलग प्रशासनिक व््यवस््थथा: सहकारिता मतं्रालय दशे मेें सहकारी आदंोलन 
को मजबतू करने के लिए एक अलग प्रशासनिक काननूी और नीतिगत ढाँचा 
उपलब््ध कराएगा।

z	जमीनी स््तर पर सहकारिता को बढ़़ावा देना: इससे सहकारिता को एक सच््चचे 
जन-आधारित आदंोलन के रूप मेें जमीनी स््तर तक पहुचँने मेें मदद मिलगी।

z	व््ययावसायिक सगुमता: मतं्रालय सहकारी समितियोों के लिए 'व््ययापार करने मेें 
आसानी' के लिए प्रक्रियाओ ंको सवु््यवस््थथित करने और बहु-राज््य सहकारी 
समितियोों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार््य करेगा।

2. सहकारी समितियोों पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी
z	भारत के सर्वोच््च न््ययायालय की एक तीन-न््ययायाधीशोों की पीठ ने 97वेें संशोधन 

अधिनियम का एक हिस््ससा और संविधान के भाग IX B, जो दशे के "सहकारी 
समितियोों" से संबंधित ह,ै को निरस््त कर दिया ह।ै

सहकारिता राज्य का विषय:

z	दसूरी ओर, 97वाँ संशोधन अधिनियम, संसद द्वारा राज््य विधानसभाओ ंद्वारा 
अनमुोदित किए बिना ही पारित कर दिया गया था, जबकि संविधान के अनसुार 
इसकी आवश््यकता होती ह।ै

z	उच््चतम न््ययायालय ने निर््णय दिया कि संविधान का भाग IX B केवल उन 
बहु-राज््य सहकारी समितियोों पर लाग ूहोता ह ैजो कई राज््योों के भीतर और 
केें द्र शासित प्रदशेोों मेें स््थथित हैैं।

z	हाल ही मेें सपु्रीम कोर््ट ने एक महत्तत्वपरू््ण निर््णय सनुाया ह ै जिसमेें राज््य 
विधानसभाओ ंको सहकारी समहूोों पर “विशषे विधायी शक्ति” प्रदान की गई ह।ै

निर््णय का महत्त्व:
z	राज््योों को सशक्त बनाना: सहकारी समितियाँ राज््य विधानमडंलोों की “विशषे 

विधायी शक्ति” के अतंर््गत आती हैैं।

z	यह निर््णय महत्तत्वपरू््ण हो सकता ह ैक््योोंकि राज््योों ने इस बात की आशकंा व््यक्त 
की ह ैकि नई केें द्रीय सहकारिता मतं्रालय उन््हेें अधिकारहीन कर सकता ह।ै

z	सहकारी आदंोलन का सिद््धाांत सभी को एकजटु करना ह,ै भले ही वे गमुनाम 
रहेें। सहकारिता आदंोलन लोगोों की समस््ययाओ ंका समाधान कर सकता ह।ै नई 
तकनीकोों के उभरने के साथ-साथ नए क्षेत्र भी सामने आ रह ेहैैं, और सहकारी 
समितियाँ इन क्षेत्ररों और तकनीकोों से लोगोों को परिचित कराने मेें महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका निभा सकती हैैं।
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3. बहु-राज्य सहकारी समितियााँ (संशोधन ) विधेयक, 2022 

z	बहु-राज््य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधयेक, 2022 लोकसभा मेें पेश 
किया गया।

विधेयक की आवश्यकता:

z	नवगठित मंत्रालय: 2002 से कई बदलाव कृषि मतं्रालय के अतंर््गत सहकारी 
क्षेत्र मेें हुए हैैं। हालांकि, हाल ही मेें सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय 
की स््थथापना की ह।ै

z	97वाँ सवंिधान सशंोधन: इस अधिनियम के माध््यम से, भाग IX-B को 
2011 मेें संविधान मेें शामिल किया गया था। इसलिए, भाग IX-B के अनसुार 
अधिनियम मेें संशोधन करने की आवश््यकता ह।ै

z	सहकारी आंदोलन को बढ़़ावा देने के लिए: इसके अलावा, समय के साथ 
विकासोों के परिणामस््वरूप अधिनियम मेें संशोधन की आवश््यकता थी ताकि 
बहु-राज््ययीय सहकारी संगठनोों मेें सहकारी आदंोलन को मजबतू किया जा सके।"

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

z	सहकारी चुनाव प्राधिकरण: केें द्र सरकार चनुाव कराने और मतदाता सचूी की 
तैयारी की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण 
की स््थथापना करेगी जिसमेें एक अध््यक्ष और अधिकतम 3 सदस््य होोंगे।

z	सहकारी लोकपाल: केें द्र सरकार शिकायतोों के निवारण के लिए क्षेत्रीय 
अधिकार क्षेत्र वाले एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की 
नियकु्ति करेगी।

z	समामेलन: विधयेक राज््य सहकारी समितियोों को उपस््थथित और मतदान करने 
वाले दो-तिहाई सदस््योों के बहुमत से एक प्रस््तताव पारित करके मौजदूा बहु-राज््य 
सहकारी समिति मेें विलय करने का प्रावधान करता  ह।ै

z	रुग््ण समितियोों का पुनरुद्धार: यह रुग््ण बहु-राज््य सहकारी समितियोों के 
पनुरुद्धार के लिए सहकारी पनुर््ववास, पनुर््ननिर््ममाण और विकास निधि की स््थथापना 
का प्रावधान करता ह।ै इस निधि को लाभप्रद बहु-राज््य सहकारी समितियोों के 
माध््यम से वित्तपोषित किया जाएगा। 

z	निदेशक मंडल की सरंचना: यह विधयेक निदशेक मडंल की संरचना मेें 
संशोधन कर एक एससी या एसटी सदस््य और 2 महिला सदस््योों को 
शामिल करना अनिवार््य बनाता ह।ै

z	अपराधोों के लिए दडं: विधयेक मेें यह भी शामिल किया गया ह ैकि किसी 
भी रिटर््न या सचूना की दर््ज न करना भी एक अपराध माना जाएगा और ऐसे 
अपराधोों के लिए दडं 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक बढ़़ाया जाएगा।

z	समवर्ती लेखापरीक्षा: विधयेक मेें केें द्र सरकार द्वारा निर््धधारित राशि से अधिक 
वार््षषिक कारोबार या जमा राशि वाले बहु-राज््य सहकारी समितियोों के लिए 
"समवर्ती लेखा परीक्षण" से संबंधित एक नई धारा 70A भी शामिल की गई ह।ै

विधयेक का महत्त्व:

z	लोकतंत्रीकरण: विधयेक एक सहकारी चनुाव प्राधिकरण की स््थथापना के 
माध््यम से बहु-राज््य सहकारी समितियोों के लोकतंत्रीकरण को बढ़़ावा दतेा ह ै
जो नियमित चनुाव आयोजित कराएगा।

z	समानता और समावेशिता: बहु-राज््य सहकारी समितियोों के बोर््ड मेें 
महिलाओ ं और एससी/एसटी सदस््योों के प्रतिनिधित््व से संबंधित प्रावधान 
समानता और समावेशिता प्रदान करत हैैं।

z	पारदर््शशिता और जवाबदेहिता: यह विधयेक समवर्ती लेखापरीक्षा, सहकारी 
लोकपाल आदि के माध््यम से पारदर््शशिता और जवाबदहेिता को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	रुग््ण सहकारी समितियोों के मुद्ददों का समाधान: विधयेक का उद्देश््य सहकारी 
पनुर््ववास, पनुर््ननिर््ममाण और विकास निधि की स््थथापना के माध््यम से रुग््ण सहकारी 
समितियोों के हितधारकोों की रक्षा करना और रोजगार के अवसरोों मेें वदृ्धि 
करना ह।ै

z	अनुशासन: विधयेक के तहत आरोपित किए जाने वाला जरु््ममाना सहकारी 
समितियोों के बीच अनशुासन को बढ़़ावा दनेे मेें सहायता करेगा। 

आगे की राह:

z	डिजिटलीकरण: विधयेक मेें पारदर््शशिता और जवाबदहेिता को बढ़़ावा दनेे 
के लिए विशषेकर शासन, बैैंकिग और व््यवसायोों मेें, सहकारी समितियोों के 
डिजिटलीकरण का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

z	बहुउद्देशीय समितियाँ: बहुउद्देश््ययीय समितियोों को अपने सदस््योों की जरूरतोों 
के विषय मेें संतलुित और एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत््ससाहित किया 
जाना चाहिए।

z	पारदर््शशिता: सहकारी समितियोों को आरटीआई के दायरे मेें लाकर उनमेें परू््ण 
पारदर््शशिता को बढ़़ावा दिया जा सकता ह।ै

z	व््ययावसायिकता: कार््यबल को प्रशिक्षण और सहकारी समितियोों का नियमित 
लेखापरीक्षण बहु-राज््य सहकारी समितियोों के प्रबंधन मेें कुशलता प्रदान कर 
सकती ह ैऔर व््ययावसायिकता को बढ़़ावा द ेसकता ह।ै

z	लोकतंत्र की भावना: सामहूिकता और लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने 
के लिए सहकारिता सबसे प्रभावी साधन ह।ै ये सामहूिकता को बढ़़ावा दनेे और 
दशे के सामाजिक पूँजी आधार को बनाए रखने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते 
हैैं। इसलिए उन््हेें उत््ससाह के साथ संरक्षित करने, बढ़़ावा दनेे और विकसित 
करने की आवश््यकता ह।ै

सोसायटी

z	एक सोसायटी सात या अधिक लोगोों का एक समहू होता ह ै जो साहित््य, 
ललित कला, विज्ञान और अन््य कारकोों को बढ़़ावा दनेे के उद्देश््य से संगठित 
होते हैैं।

z	1860 ई. का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सोसायटियोों के पंजीकरण को 
नियंत्रित करता ह।ै यह किसी साहित््ययिक, विज्ञान, या धर््ममार््थ कारण के साथ-
साथ अधिनियम की धारा 20 मेें निर््ददिष्ट किसी अन््य उद्देश््य के लिए सोसायटी 
की स््थथापना का प्रावधान करता ह।ै

न्यास (ट््रस्ट ) 

z	ट्रस््ट एक विशिष्ट उद्देश््य के लिए स््थथापित संगठन होता ह ै जिसकी उत््पत्ति 
वसीयत के माध््यम से होती ह।ै वसीयत का निर््ममाता किसी विशषे कारण के 
लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति पर विशषे अधिकार रखता ह।ै

z	1882 ई. का भारतीय ट्रस््ट अधिनियम, भारत मेें  ट्रस््ट से जड़ुा प्रारभिक 
काननू था जो मखु््य रूप से निजी ट्रस््टोों को विनियमित करने पर केें द्रित था, 
ये विशिष्ट व््यक्तियोों की सहायता के उद्देश््य से स््थथापित किए गए थे। दसूरी 
ओर, जब उद्देश््य आम जनता या संपरू््ण समाज को लाभ पहुचँाना हो, तब इसे 
सार््वजनिक ट्रस््ट के रूप मेें जाना जाता ह।ै
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धार््ममिक बदंोबस्ती (Religious Endowments)

z	धार््ममिक बंदोबस््तती और वक््फ धार््ममिक उद्देश््योों के लिए स््थथापित धार््ममिक न््ययास 
होते हैैं, जैसे हिदं ूऔर मसु््ललिम दवेताओ,ं दान और धर्ममों से जड़ेु धार््ममिक न््ययास।

z	सार््वजनिक न््ययासोों के विपरीत, इन््हेें पंजीकृत होने की आवश््यकता नहीीं ह ैऔर 
ये दाता, ट्रस््टटी और लाभार्थी के बीच त्रिपक्षीय संबंध पर जोर नहीीं दतेे हैैं।

z	धार््ममिक बंदोबस््तती का निर््ममाण तब होता ह ैजब संपत्ति को धार््ममिक उद्देश््योों के 
लिए समर््पपित किया जाता ह।ै

z	1863 ई. का धार््ममिक बंदोबस््तती अधिनियम अनिवार््य रूप से एक निजी 
बंदोबस््तती काननू था , जिसने एक संपत्ति को एक वसीयत के तहत एक ट्रस््टटी/
ट्रस््टटियोों की दखेरेख मेें कुछ परू््व-निर््धधारित लाभार््थथियोों के लिए रख दिया।

ब्रिटिश शासन के बाद के वर्षषों के दौरान, कई जमीींदारोों और व््ययापारियोों ने 
बंदोबस््तती की स््थथापना की, जिसके कारण अंततः कुछ समझौते अस््पष्ट हो गए 
और विभिन््न कानूनी विवाद उत््पन््न हो गए। इस मदु्दे को हल करने के लिए, 
सरकार ने 1890 का धर््ममार््थ बंदोबस््तती अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश््य 
निगरानी समाधान पेश करना था। इस कानून ने प्रत््ययेक राज््य मेें एक कोषाध््यक्ष 
का पद सजृित किया, जिसका काम धर््ममार््थ बंदोबस््तती के कामकाज की निगरानी 
करना था। इस प्रकार, इस कानून ने धर््ममार््थ संगठनोों की निगरानी मेें सरकार की 
भागीदारी के प्रारभिक चरण को परिलक्षित किया।

वक्फ (WAKFS)

भारत मेें मसु््ललिम शासन के तहत, वक््फ की अवधारणा, धर््ममार््थ प्रयोजनोों के लिए 
संपत्ति का एक अपरिवर््तनीय समर््पण के रूप मेें मजबूती से स््थथापित हो गई। वक््फ 
अधिनियम 1995 के तहत, जो जम््ममू और कश््ममीर और दरगाह ख््ववाजा साहब, 
अजमेर को छोड़कर पूरे भारत मेें लागू होता ह,ै लगभग 300,000 वक््फ संपत्तियोों 
का प्रबंधन किया जाता ह।ै यह अधिनियम वक््फ मामलोों के प्रबंधन और विवादोों 
को सुलझाने के प्रभारी प्रशासनिक और न््ययायिक निकायोों के रूप मेें राज््य वक््फ 
बोर्डडों की भमूिकाओ ंकी रूपरेखा तैयार करता ह।ै इसके अतिरिक्त, एक केें द्रीय 
वक््फ परिषद राष्ट्रीय स््तर पर एक परामर््शदात्री संस््थथा के रूप मेें कार््य करती ह।ै 
वर््ष 2013 मेें वक््फ अधिनियम के महत्तत्वपूर््ण संशोधनोों मेें गैर-मसुलमानोों को वक््फ 
स््थथापित करने की अनुमति देना, विभिन््न प्रशासनिक मामलोों पर राज््य बोर्डडों को 
निर्देश देने के लिए केें द्रीय वक््फ परिषद को सशक्त बनाना और विवादोों के लिए 
न््ययायनिर््णयन बोर््ड की स््थथापना करना शामिल ह।ै संशोधित अधिनियम वक््फ 
संपत्तियोों की बिक्री, गिरवी या हस््तताांतरण पर रोक लगाकर उनकी सुरक्षा को भी 
बढ़़ावा देता ह ैऔर राज््य सरकार की मंजूरी के अधीन, कुछ उपयोगोों के लिए 
पट्टे की शर्ततों को 30 साल तक बढ़़ा देता ह।ै

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न

गैर-सरकारी संगठन-सिविल सोसायटी:

z	2023: भारत मेें राज््य विधायिकाओ ं मेें महिलाओ ं की प्रभावी एवं सार््थक 
भागीदारी और प्रतिनिधित््व के लिए नागरिक समाज समहूोों के योगदान पर 
विचार कीजिए।

z	2022:  क््यया आप इस मत से सहमत हैैं कि विकास हते ुदाता अभिकरणोों पर 
बढ़ती निर््भरता विकास प्रक्रिया मेें सामदुायिक भागीदारी के महत्तत्व को घटाती 
ह?ै अपने उत्तर के औचित््य को सिद्ध कीजिए।

गैर-सरकारी संगठन:
z	2017: “वर््तमान समय मेें स््व-सहायता समहूोों (एसएचजी) का उद्भव राज््य 

के विकासात््मक गतिविधियोों से धीरे परन््ततु निरतर पीछे हटने का संकेत ह।ै" 
विकासात््मक गतिविधियोों मेें स््व-सहायता समहूोों की भमूिका का एवं भारत 
सरकार द्वारा  स््व-सहायता समहूोों को प्रोत््ससाहित करने के लिए उपायोों का 
परीक्षण कीजिए।

z	2015: विदशेी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के 
अधीन गैर-सरकारी संगठनोों के विदशेी वित्तीयन के नियंत्रक नियमोों मेें हाल के 
परिवर््तनोों का समालोचनात््मक परीक्षण कीजिए।

गैर-सरकारी संगठन-एसएचजी:
z	2021: क््यया लैैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दशु्चक्र को महिलाओ ं

के स््वयं सहायता समहूोों को सकू्षष्म वित्त (माइक्रोफाइनेन््स) प्रदान करके तोड़़ा 
जा सकता ह?ै सोदाहरण स््पष्ट कीजिए।

z	2021: क््यया नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को 
लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल््पपिक प्रतिमान प्रस््ततुत 
कर सकते हैैं? इस वैकल््पपिक प्रतिमान की चनुौतियोों की विवेचना कीजिए।

z	2015: पर््ययावरण की सरुक्षा से संबंधित विकास कार्ययों के लिए भारत मेें गैर-
सरकारी संगठनोों की भमूिका को किस प्रकार मजबतू बनाया जा सकता ह?ै 
मखु््य बाध््यताओ ंपर प्रकाश डालत हुए चर््चचा कीजिए।

z	2014: ग्रामीण क्षेत्ररों मेें  विकास कार््यक्रमोों मेें भागीदारी की प्रोन््नति मेें ग्रामीण 
क्षेत्ररों मेें स््ववावलबन समहूोों (एसएचजी) के प्रवेश को सामाजिक-सांस््ककृति क 
बाधाओ ंका सामना करना पड़ रहा ह।ै परीक्षण कीजिए।

दबाव समूह:
z	2021: “भारत की सार््वजनिक नीति बनाने मेें दबाव समहू महत्तत्वपरू््ण भमूिका 

निभाते हैैं।” समझाइए कि व््ययावसायिक संघ सार््वजनिक नीतियोों मेें किस प्रकार 
योगदान करत हैैं?

z	2019: भारत मेें नीति निर््ममाताओ ंको प्रभावित करने के लिए किसान संगठनोों 
द्वारा क््यया-क््यया तरीके अपनाये जाते हैैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैैं?

z	2017: भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समहू किस प्रकार प्रभावित करत 
हैैं? क््यया आप इस मत से सहमत हैैं कि हाल के वर्षषों मेें अनौपचारिक दबाव समहू, 
औपचारिक दबाव स महूोों की तलुना मेें ज््ययादा शक्तिशाली रूप मेें उभरे हैैं?

z	2013: प्रभावक-समहू राजनीति को कभी-कभी राजनीति का अनौपचारिक 
मखुपषृ्ठ माना जाता ह।ै उपर््ययुक्त के संबंध मेें, भारत मेें प्रभावक समहूोों की संरचना 
व कार््यप्रणाली का आकलन कीजिए।

z	2022: गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्षष्य को प्राप्त करने के लिए 
सरकार और निजी क्षेत्र के मध््य सतर््क  समन््वय की आवश््यकता ह।ै विवेचना 
कीजिए।

z	2019:  विभिन््न सेवा क्षेत्रकोों के बीच सहयोग की आवश््यकता विकास प्रवचन 
का एक अतंर््ननिहित घटक रहा ह।ै साझदेारी क्षेत्ररों के बीच पलु बनाती ह।ै यह 
'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस््ककृति  को भी गति प्रदान करती ह।ै उपरोक्त 
कथनोों के प्रकाश मेें भारत की विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए।

z	2017: जनता के प्रति सरकार की जवाबदहेी स््थथापित करने मेें लोक लेखा 
समिति की भमूिका की विवेचना कीजिए।
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संयुक्त राष्टट्र विकास कार््यक्रम (UNDP), 1997 ने शासन को “सभी स््तरोों 
पर देश के मामलोों का प्रबंधन करने हतेु आर््थथिक, राजनीतिक और प्रशासनिक 
अधिकारोों के प्रयोग” के रूप मेें परिभाषित किया ह।ै इसमेें वे सभी तंत्र, प्रक्रियाए ँ
और संस््थथान शामिल हैैं, जिसके माध््यम से नागरिक और समहू अपने हितोों को 
स््पष्ट करत हैैं, अपने कानूनी अधिकारोों का प्रयोग करत हैैं, अपने दायित््वोों को 
पूरा करत हैैं और विवाद की स््थथिति मेें मध््यस््थता करत हैैं।

G  -  Genuine (वास््तविक)

O  -  Optimistic (आशावादी)

V  -  Versatile (बहुमुखी)

E  -  Ethical (नैतिक)

R  -  Responsive (उत्तरदायी)

N  -  Non-partisan (निष््पक्ष)

A  -  Accountable (जवाबदेह)

N  -  Nurturing (पोषक)

C  -  Competent (सक्षम)

E  -  Enterprising (उद्यमशील)

सरकार और शासन के बीच संबधं

z	‘सरकार’, बनुियादी ढाँच े के रूप मेें, समान संसाधन आवंटन के लिए नीति 
निर््ममाण करती ह ैजबकि ‘शासन’ सामाजिक-आर््थथिक विकास के लिए निर््णय 
लेने की प्रक्रियाओ ंमेें नागरिकोों की भागीदारी सनुिश्चित करता ह।ै

z	सरकार एक निकाय ह ै जिसका एकमात्र उत्तरदायित््व और प्राधिकार किसी 
निश्चित भ-ूराजनीतिक व््यवस््थथा (जैसे राज््य) मेें काननू बनाकर बाध््यकारी निर््णय 
लेना ह।ै

z	शासन वह तरीका ह ै जिससे नियमोों, मानदडंोों और कार्ययों को निर््धधारित किया 
जाता ह,ै उनकी निरतरता सनुिश्चित की जाती ह,ै उन््हेें विनियमित किया जाता 
ह ैऔर जवाबदहे बनाया जाता ह।ै

प्रभावी सुशासन के लिए सरकार और नागरिकोों के बीच संबधं

सरकार

समन्‍वय नागरिकोन्‍मुखता

प्रभावशीलता
नैतिक सशुासन
नौकरशाही प्रविृत
खुलापन एवं पारदर््शशिता

सचुित करना

निर््णय लेना
नीति निर््ममाण

नागरिक

संसाधन सार््वजनिक धन

जनादेश

सार््वजनिक जनादेश

वस््ततुनिष्ठता

लोक  
प्रशासन

शासन के बारे मेें

z	यह ग्रीक शब््द ‘क््यबरनान’ से आया ह,ै जिसका अर््थ ह ै “वस््ततुओ ं को 
चलाना और संचालित करना या उनके शीर््ष पर होना।” हारलैैंड क््ललीवलैैंड 
(1972) ने “शासन” शब््द दिया था।

z	सरकार के बारे मेें औपनिवेशिक दृष्टिकोण एक ‘नियंत्रक’ और ‘शासक’ 
के रूप मेें हुआ करता था। हालाँकि, स््वतत्रता और लोकतंत्र के साथ, यह 
नागरिकोों को कुछ सेवाओ ंके लिए सक्षमकर््तता, समन््वयक और प्रदाता के 
रूप मेें परिवर््ततित हो गया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक संगठन, मलू््य शृखंला 
के प्रबंधन के लिए जिम््ममेदार होता ह ैऔर बेहतर निष््पपादन प्रदान करता ह।ै
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राज््य
विधायिका, न््ययायपालिका, कार््यपालिका, 
निर््ववाच ित अधिकारी, सरकारी अधिकारी, 
विभिन््न स््तरोों पर नौकरशाही

बाजार संगठित एवं अनौपचारिक निजी क्षेत्र

सिविल सोसाइटी
गैर-सरकारी संगठन (NGO), स््ववैच््छछिक 
संगठन (VO), मीडिया, व््ययापार संघ, 
धार््ममिक समूह, दबाव समूह

नागरिक
समाज के विविध समूह जि नमेें महिलाए,ं 
बच््चचे, अल््पसंख््यक, SC, ST, OBC आदि 
जैसे कमजोर वर््ग  शामिल हैैं।

शासन का मापन:  
विश्वव्यापी शासन संकेतक परियोजना-विश्व बैैंक

विश्व बैैंक द्वारा विश्वव््ययापी शासन संकेतक परियोजना शासन के छह प्रमखु 
संकेतकोों के आधार पर 200 से अधिक दशेोों को रैैं किग प्रदान करती ह।ै यह 
परियोजना शासन की गुणता पर,औद्योगिक और विकासशील देशोों मेें ‘उद्यम के 
व््ययापक स््पपेक्टट्रम’, ‘नागरिक’ और ‘विशेषज्ञ सर्वेक्षण उत्तरदाताओ’ं के दृष्टिकोणोों 
को एकत्रित करती ह।ै

शासन से सुशासन तक3



शासन से सुशासन तक 25

शासन संबंधी मुद्दे शासन के घटक संकेतक

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारोों 
का चयन, निगरानी और 
प्रतिस््थथापन किया जाता है

z	मत और जवाबदहेी 

z	राजनीतिक स््थथिरता

z	सरकार के चयन मेें नागरिकोों की भागीदारी की सीमा

z	नागरिक स््वतत्रता, राजनीतिक अधिकार

z	यह धारणा कि सत्ता मेें मौजदू सरकार को संभावित असंवैधानिक तरीकोों से अस््थथिर कर 
दिया जाएगा

सरकार की नीतियोों का प्रभावी 
ढंग से निर््ममाण और कार््ययान््वयन 
की क्षमता

z	शासन प्रभावशीलता

z	 नियामक गणुवत्ता

z	सार््वजनिक सेवा प्रावधान की गणुवत्ता, नौकरशाही की गणुवत्ता, सिविल सेवकोों की क्षमता, 
राजनीतिक दबावोों से सिविल सेवा की स््वतत्रता, नीतियोों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता 
सबंधी विश्वसनीयता की धारणा।

z	मलू््य नियंत्रण जैसी बाजार की प्रतिकूल नीतियोों का प्रचलन
नागरिकोों और राज््य का उन 
संस््थथाओ ंके प्रति सम््ममान 
जो उनके बीच आर््थथिक और 
सामाजिक संपर््क  को नियंत्रित 
करती हैैं

z	 विधि का शासन

z	भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

z	एक ऐसा वातावरण विकसित करने मेें समाज की सफलता जिसमेें निष््पक्ष और परू््ववानमुानित 
नियम आर््थथिक और सामाजिक अतंःक्रियाओ ंका आधार बनते हैैं।

z	आपराधिक घटनाओ ंकी धारणा, न््ययायपालिका की प्रभावशीलता और परू््ववानमुानशीलता 
तथा अनबंुधोों की प्रवर््तनीयता।

z	भ्रष्टाचार की धारणाएँ

भारतीय संविधान मेें सुशासन

भारतीय संविधान मेें स््पष्ट रूप से “सुशासन” का उल््ललेख नहीीं ह,ै लेकिन कई प्रावधान इसके सिद््धाांतोों को बढ़़ावा दतेे हैैं:
z	प्रस््ततावना: न््ययाय, स््वतत्रता, समानता और बंधतु््व का आधार निर््ममित करती ह।ै 

z	निदेशक सिद््धाांत: अनचु््छछेद 38-40 सामाजिक कल््ययाण, संसाधन वितरण और ग्रामीण प्रशासन पर जोर दतेे हैैं। 

z	मौलिक अधिकार: अनचु््छछेद 14, 15 और 21 समानता, गैर-भदेभाव और जीवन का अधिकार (व््ययापक रूप से व््ययाख््ययायित) सनुिश्चित करत हैैं।

z	सचूना का अधिकार: मलू रूप से संविधान मेें नहीीं, लेकिन सचूना का अधिकार अधिनियम (2005) पारदर््शशिता को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	न््ययायपालिका: अनचु््छछेद 50 का तात््पर््य शक्तियोों के पथृक््करण से ह ैजो विधि के शासन का समर््थन करता ह।ै

z	स््थथानीय सरकार: अनचु््छछेद 243 विकेें द्रीकरण को बढ़़ावा दतेे हुए, पंचायतोों और नगर पालिकाओ ंको मान््यता दतेा ह।ै

z	जवाबदेही: अनचु््छछेद 311 और 360 क्रमशः सिविल सेवकोों की सरुक्षा और वित्तीय स््थथिरता को संदर््भभित करत हैैं।

भारत मेें शासन के आयाम

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने भारत मेें शासन का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा विकसित की ह।ै यह ढाँचा शासन को पाँच 
प्रमखु आयामोों मेें वर्गीकृत करता ह,ै जो देश की शासन प्रणाली को एक व््ययापक दृष्टिकोण प्रदान करता ह।ै

आयाम विवरण मुख््य संघटक केें द्र-बिदु उदाहरण

राजनीतिक

राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता, 
राजनीतिक कार््यकर््तताओ ं के आचरण 
और नागरिक विश्वास का आकलन 
करता ह।ै

मताधिकार का प्रयोग, 
राजनीतिक प्रतिनिधियोों 
की छवि, विधायिका की 
कार््यशीलता 

शासन प्रक्रिया मेें नागरिक 
समाज (सिविल सोसाइटी) के 
साथ-साथ राज््य की भमूिका।

स््थथानीय निकायोों को सत्ता का 
विकेें द्रीकरण।

कानूनी एवं 
न््ययायिक

विधि के शासन, कानून और व््यवस््थथा, 
मानवाधिकार संरक्षण और न््ययाय तक 
पहुचँ के पालन का मलू््ययाांकन करता ह।ै

कानून एवं व््यवस््थथा, मलू 
अधिकारोों की सुरक्षा, न््ययाय 
तक पहुचँ 

कानून के शासन को बनाए 
रखना और सभी के लिए न््ययाय 
सुनिश्चित करना।

पुलिस जवाबदेही मेें सुधार और 
न््ययायिक वादोों मेें तीव्रता 

प्राशासनिक
सेवा वितरण, संसाधन प्रबंधन और 
पारदर््शशिता मेें दक्षता को मापता ह।ै

नागरिक इटंरफेस, संसाधन 
प्रबंधन, बुनियादी सेवाओ ं
का वितरण

सरकारी सेवाओ ंका कुशल एवं 
पारदर्शी वितरण।

ई-गवर्ननेंस पहलेें और सूचना का 
अधिकार अधिनियम (RTI)।

आर््थथिक

यह व््ययापक आर््थथिक स््थथिरता सुनिश्चित 
करता ह,ै आर््थथिक गतिविधियोों को 
बढ़़ावा देता ह ैतथा प्राथमिक क्षेत्ररों को 
समर््थन प्रदान करता ह।ै

राजकोषीय शासन, 
व््ययावसायिक वातावरण, 
कृषि को समर््थन

आर््थथिक विकास के लिए स््थथिर 
एवं सक्षम वातावरण का निर््ममाण 
करना।

व््यवसाय को आसान बनाने के लिए 
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 
जैसी पहल।

सामाजिक 
एवं 
पर््ययावरणीय

कमजोर वर्गगों के कल््ययाण, नागरिक 
समाज की भमूिका और पर््ययावरण 
प्रबंधन पर ध््ययान केें द्रित करता ह।ै

कल््ययाणकारी कार््यक्रम, 
नागरिक समाज की भमूिका, 
पर््ययावरण प्रबंधन

सामाजिक समानता और 
पर््ययावरणीय सतत्ता को बढ़़ावा 
देना।

सर््व शिक्षा अभियान (शिक्षा) और 
मध््ययाह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं, 
पारिस््थथितिक रूप से संवेदनशील 
क्षेत्ररों (ESZs) की घोषणा।

ABC
Stamp
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सुशासन

विश्व बैैंक ने वर््ष 1992 मेें प्रकाशित अपने अध््ययन “शासन और विकास” मेें 
सुशासन को “किसी देश के आर््थथिक और सामाजिक संसाधनोों के विकास 
प्रबंधन मेें शक्ति का प्रयोग करने के तरीके” के रूप मेें परिभाषित किया 
था।
वैकल््पपिक रूप से, महात््ममा गांधी ने सुशासन के सिद््धाांतोों के आधार पर भारत के 
लिए ‘राम राज््य’ की अवधारणा की संकल््पना की, जिसका अनिवार््य रूप से 
अर््थ था एक कल््ययाणकारी राज््य के रूप मेें भारत को देखना, जहाँ दलितोों की 
आवश््यकताओ ं की पूर््तति, आम आदमी का कल््ययाण और स््वदेशी उद्योगोों के 
माध््यम से उनकी प्रगति मखु््य बिद ुहोोंगे।

भारत मेें सुशासन

z	प्राचीन स्रोत: सशुासन की अवधारणा ‘राज धर््म’ मेें दखेी जा सकती हैैं, जो 
प्राचीन शास्त््रों मेें लोक कल््ययाण के लिए शासक के कर््तव््य पर बल दतेी हैैं।

z	कौटिल््य का “अर््थशास्त्र”: राजा की प्रसन््नता लोगोों के कल््ययाण से जडु़़ी हुई 
होती थी। इसमेें शासन के मलू सिद््धाांत पर प्रकाश डाला गया ह।ै

z	महाभारत का “शांति पर््व”: प्रजा के कल््ययाण को बढ़़ावा दनेे मेें राजा की 
भमूिका पर जोर दतेा ह।ै

z	भीष््म पितामह की प्रज्ञता: प्रभावी शासन के लिए सार््वजनिक मामलोों मेें 
नीतिपरायणता पर ध््ययान केें द्रित करती ह।ै

z	ऋग््ववेद के आदर््श: आध््ययात््ममिक और सांसारिक कल््ययाण दोनोों मेें सरकार की 
भमूिका को रेखांकित करत हैैं।

z	बहृदारण््यक उपनिषद: धर््म को बनाए रखने और समानता सनुिश्चित करने के 
लिए राजा के उत्तरदायित््वोों पर प्रकाश डालता ह।ै

z	आधुनिक मान््यताए:ँ 1990 के दशक मेें विश्व बैैंक की चितंाओ ं ने शासन 
संबंधी चनुौतियोों की ओर ध््ययान आकर््षषित किया।

z	नौवीीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002): नियोजन कार््यक्रमोों मेें शासन की 
कमजोरियोों को संबोधित किया।

z	दसवीीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007): शासन को मानव विकास के लिए 
संभावनाओ ंको सक्षम करने के रूप मेें परिभाषित किया गया।

z	सशुासन पर दृष्टिकोण:

�	कौटिल््य का दृष्टिकोण: कौटिल््य ने अपनी रचना “अर््थशास्त्र” मेें 
सशुासन पर जोर दिया ह।ै उन््होोंने राज््य और नागरिक कल््ययाण के लिए 
उत्तरदायी एक शक्तिशाली शासक, कराधान और राजस््व संग्रह के माध््यम 
से प्रभावी आर््थथिक प्रबंधन, सरुक्षा के लिए कूटनीति तथा रणनीतिक गपु्त 
सचूनाए ँएकत्रित करना और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जवाबदहेी उपायोों 
के साथ पारदर््शशिता की संकल््पना की।

�	प््ललेटो का दृष्टिकोण: उन््होोंने दार््शनिक - राजा द्वारा संचालित शासन की 
कल््पना की जो आमजन के कल््ययाण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन््होोंने समाज 
को वर्गगों मेें संरचित किया, जिसमेें संरक्षक ‘ज्ञान और सद्गुण’ से यकु्त थे 
और सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए शासक वर््ग के भीतर न््ययाय और 
सद्गुण के महत्तत्व पर प्रकाश डाला।

�	अरस््ततू का दृष्टिकोण: उन््होोंने राजनीति नामक मिश्रित शासन प्रणाली का 
प्रस््तताव रखा, जिसमेें स््थथिरता के लिए लोकतंत्र और कुलीनतंत्र के तत्तत्ववों 
को समाहित किया गया। उन््होोंने संतलुन बनाए रखने मेें मध््यम वर््ग की 

भमूिका को रेखांकित किया और शासकोों द्वारा आमजन के कल््ययाण के 
लिए शासन सनुिश्चित करने के लिए विधि के शासन और संवैधानिक 
सरकार की अवधारणा पेश की।

�	“गरीबी उन््ममूलन और विकास को बढ़़ावा दनेे मेें सशुासन शायद सबसे 
महत्तत्वपरू््ण कारक ह”ै � –कोफी अन््ननान

�	“हम सशुासन के मात्र उपभोक्ता नहीीं रह सकते; हमेें भागीदार होना होगा; 
हमेें सह-निर््ममाता होना होगा।”� –रोहिणी नीलेकणी

�	“राजा की प्रसन््नता,उसकी प्रजा की प्रसन््नता मेें निहित ह;ै राजा को कभी 
भी केवल उसी चीज को अच््छछा नहीीं समझना चाहिए जो उसे अच््छछा 
लगता ह,ै बल््ककि अपनी प्रजा के साथ समान व््यवहार करना चाहिए।”  
� –कौटिल््य

�	“सशुासन का अर््थ ह ैऐसा वातावरण बनाना जहाँ हर कोई फल-फूल सके” 
� –मो. इब्राहिम

सुशासन की मुख्य विशेषताएँ:

संयुक्त राष्टट्र विकास कार््यक्रम (UNDP) ने सुशासन की आठ प्रमखु विशेषताओ ं
को मान््यता दी ह:ै
z	सहभागिता: लोग सहभागी शासन के माध््यम से सरकारी गतिविधियोों से 

संबंधित निर््णयन , क्रियान््वयन और निगरानी मेें भाग ले सकते हैैं। उदाहरण के 
लिए MyGov एक अभिनव मचं ह ैजिसे सरकार द्वारा निर््णय लेने मेें नागरिकोों 
की भागीदारी सनुिश्चित करने के लिए लॉन््च किया गया ह।ै

भागीदारी सर््वसम्‍मति प्रमखु

पारदर््शशिताअनुक्रियाशिलता

प्रभावी और 
कार््यकुशल

कानून का 
शासन

न््‍ययायसंगत और 
समावेशी

सुशासन की मुख्‍य विशेषताएँ

जवाबदेही

z	सर््वसम््मति उन््ममुख: सशुासन के लिए विभिन््न सामाजिक हितोों की मध््यस््थता 
आवश््यक ह ैताकि समचू ेवर््ग के लिए श्रेष्ठ क््यया ह,ै इस विषय मेें व््ययापक रूप 
से आम सहमति प्राप्त की जा सके। उदाहरणार््थ, ग्राम सभा के माध््यम से निर््णय 
लेने की प्रक्रिया का विकेें द्रीकरण और सामाजिक अकेंक्षण प्रावधान।

z	विधि का शासन: सशुासन के लिए समान काननूी संरचनाओ ंकी आवश््यकता 
होती ह,ै जिनका समान रूप से क्रियान््वयन किया जाता ह।ै उदाहरण के लिए, 
भगोड़़ा अपराधी अधिनियम और दिवाला एवं अशोधन क्षमता संहिता जैसे 
अधिनियम वित्तीय क्षेत्ररों मेें काननू के शासन की स््थथापना करत हैैं।

z	पारदर््शशिता: पारदर््शशिता का अर््थ ह ैकि निर््णय किस प्रकार लिए जाते हैैं और 
उन््हेें काननूोों और विनियमोों द्वारा किस प्रकार लाग ूकिया जाता ह।ै इसका यह 
भी अर््थ ह ै कि सचूना पढ़ने योग््य प्रारूपोों मेें आसानी से और उन लोगोों के 
लिए उपलब््ध ह ैजो ऐसे निर््णयोों और उनके कार््ययान््वयन से प्रभावित होोंगे।

�	उदाहरण के रूप मेें, सचूना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(b) 
मेें यह निर््ददिष्ट किया गया ह ैकि सार््वजनिक प्राधिकरणोों द्वारा जानकारी को 
सक्रिय रूप से उपलब््ध कराना अनिवार््य ह,ै जो पारदर््शशिता को बढ़़ावा दतेा 
ह।ै
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z	जवाबदेहिता: कार्ययों, सेवाओ,ं निर््णयोों और नीतियोों के लिए जिम््ममेदारी की 
स््ववीकृति और ग्रहणशीलता को जवाबदहेी के रूप मेें जाना जाता ह।ै जवाबदहेी 
चार तत्तत्ववों से मिलकर बनी होती ह:ै जवाबदहेी, दडं, सहायता और प्रणालीगत 
सधुार। उदाहरण के लिए: सचूना का अधिकार अधिनियम, नागरिक चार््टर, 
ई-गवर्ननेंस पहल, सिविल सोसाइटी आदंोलन आदि जवाबदहेी मेें सहायता करने 
के लिए कुछ तंत्र हैैं। लोकपाल और लोकायकु्त कार््ययालय और सचूना का 
अधिकार अधिनियम जैसे तंत्र शासन मेें जवाबदहेी सनुिश्चित करत हैैं।

z	अनुक्रियाशीलता: सशुासन के हिस््ससे के रूप मेें संस््थथानोों और प्रक्रियाओ ंको 
उचित समय-सीमा के भीतर सभी हितधारकोों का प्रतिनिधित््व करने का प्रयास 
करना चाहिए। उदाहरण के लिए, “ईज ऑफ डूइगं बिजनेस” और “प्रगति 
पोर््टल” जैसी पहलेें सेवाओ ंका समय पर वितरण सनुिश्चित करती हैैं, जिससे 
अनकु्रियाशीलता मेें वदृ्धि होती ह।ै

z	प्रभावी और कार््यकुशल: सुशासन, प्रणालियोों और संगठन को दक्ष बनाता 
हैैं जिससे उनके लिए उपलब््ध संसाधनोों के उपयोग करने की क्षमता अधिकतम 
हो जाती हैैं। परिणामस््वरूप, यह प्राकृतिक संसाधनोों के उचित उपयोग और 
पर््ययावरण संरक्षण को भी संबोधित करता ह,ै उदाहरण के लिए, LiFE मिशन 
जैसी पहल प्रभावी शासन के लिए ऊर््जजा और संसाधन दक्षता को बढ़़ावा 
देती ह।ै

सुशासन के चार ‘E’
न््ययायसंगतता

नैतिकता

लोकाचार दक्षता

z	न््ययायसगंत और समावेशी: लोगोों को अपने कल््ययाण को बेहतर करने या 
संरक्षित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी समहूोों, विशषे 
रूप से सबसे कमजोर लोगोों को उनके कल््ययाण को बेहतर करने या बनाए रखने 
के लिए अवसर प्रदान करना आवश््यक ह।ै

सुशासन की आवश्यकता

z	सामाजिक और आर््थथिक विकास: विश्व बैैंक के हालिया आकँड़े, शासन 
सधुार और प्रति व््यक्ति सकल घरेल ूउत््पपाद की वदृ्धि के बीच सीध ेसंबंध पर 
प्रकाश डालत हैैं। वस््ततु एवं सेवा कर और प्रधानमतं्री जन धन योजना जैसी पहलेें 
दर््शशाती हैैं कि सशुासन किस प्रकार आर््थथिक विकास को प्रोत््ससाहित करता ह।ै

प्रतििक्रयानागरिक सरकार

सेवाएँ
•	 नागरिक संतुिष्टकरण
•	 सरकार से अधिक भागीदारी

•	 साक्षष्य आधािरत नीित िनर््ममाण
•	 सार््वजनिक िस््थति का ि नर््धधारण

z	गरीबी उन््ममूलन और समानता: ट््राांसपेरेेंसी इटंरनेशनल का ‘भ्रष्टाचार बोध 
सचूकांक’, भ्रष्टाचार और गरीबी के बीच संबंध को रेखांकित करता ह।ै 
आयषु््ममान भारत और पीएम-किसान जैसी योजनाए,ं डिजिटलीकरण प्रयासोों के 
साथ मिलकर, सशुासन के माध््यम से गरीबी कम करने के लिए भारत की 
प्रतिबद्धताओ ंको दर््शशाती हैैं।

z	सरुक्षा और स््थथिरता: वर््ल््ड जस््टटिस प्रोजेक््ट का विधि शासन सचूकांक इस 
बात पर जोर दतेा ह ैकि किस प्रकार विधि का शासन अपराध की दर को कम 
करने मेें सहायता करता ह।ै पलुिस आधनुिकीकरण मेें निवेश और राजस््थथान 
मेें स््ममार््ट पलुिसिंग परियोजना जैसी पहल यह दर््शशाती ह ै कि सशुासन किस 
प्रकार सरुक्षा मेें वदृ्धि करता ह।ै

z	जवाबदेही और पारदर््शशिता: भारत मेें सचूना का अधिकार अधिनियम का 
सदुृढ़ कार््ययान््वयन, नागरिकोों को प्राधिकारियोों से पारदर््शशिता की माँग करने मेें 
सक्षम बनाता ह,ै जिससे जवाबदहेी मेें वदृ्धि होती ह।ै डिजिटलीकरण और 
ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र पारदर््शशिता को और बेहतर बनाते हैैं।

z	समावेशी विकास: चनुौतियोों के बावजदू “बेटी बचाओ, बेटी पढ़़ाओ” और 
“जेेंडर बजटिग” जैसी पहलेें लैैंगिक असमानताओ ंको दरू करने के प्रयासोों को 
प्रदर््शशित करती हैैं। इन पहलोों का उद्देश््य विकास प्रक्रियाओ ं मेें महिला 
सशक्तीकरण और समावेश को बढ़़ावा दनेा ह।ै

z	कुशल सेवा वितरण: कोविड-19 महामारी ने डिजिटल गवर्ननेंस आधारित 
समाधानोों को अपनाने मेें तीव्रता लाई ह।ै “आरोग््य सेतु” और “को-विन”(Co-
WIN) जैसे प््ललेटफॉर््म सेवा वितरण को बेहतर बनाने मेें प्रौद्योगिकी की 
क्षमता को प्रदर््शशित करत हैैं। जबकि आधार एकीकरण कल््ययाणकारी कार््यक्रमोों 
मेें लक्ष्यीकरण को बढ़़ाता ह।ै

z	केें द्रीय सतर््क ता आयोग के सक्रिय उपायोों से भ्रष्टाचार के मामलोों की 
जाँच मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि हुई ह।ै सरकारी अनबंुधोों मेें ई-खरीद प््ललेटफॉर््म और 
ईमानदारी परू््ण समझौते पारदर््शशिता मेें वदृ्धि करत हैैं और भ्रष्टाचार को कम करत 
हैैं।

सुशासन मेें बाधाएँ

हालाँकि, विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून सार््थक और प्रासंगिक हो सकते 
हैैं, लेकिन अक््सर सरकारी अधिकारियोों द्वारा उन््हेें ठीक प्रकार से लागू नहीीं 
किया जाता ह।ै यह नागरिक -केें द्रित प्रशासन प्राप्त करने की राह मेें एक बाधा के 
रूप मेें कार््य करता ह।ै द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीीं रिपोर््ट 
“नागरिक केें द्रित प्रशासन: शासन का हृदय” मेें सुशासन के लिए निम््नलिखित 
बाधाओ ंकी पहचान की ह:ै-

संगठनात्मक बाधाएँ

z	जवाबदेही की कमी: सरकारी संरचनाओ ंके भीतर, अधिकार और जवाबदहेी 
के बीच एक महत्तत्वपरू््ण अतंर ह।ै

z	डेटा: ट््राांसपेरेेंसी इटंरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सचूकांक- 2023 रिपोर््ट के 
अनसुार, भारत ने 40 अकं प्राप्त किए , जो नागरिकोों को भ्रष्टाचार को उजागर 
करने के लिए प्रोत््ससाहित करने हते ुएक मजबतू व््हहिसलब््ललोअर सरुक्षा प्रणाली 
की आवश््यकताओ ंपर प्रकाश डालता ह।ै

z	लालफीताशाही: भारत मेें नौकरशाही स््थथापित नियमोों का पालन करत हुए 
भी निष्क्रिय और जोखिम लेने से बचती दिखाई पड़ती ह।ै

z	उदाहरण: सचूना का अधिकार (RTI) अधिनियम के कार््ययान््वयन से स््पष्ट होता 
ह ै कि 3.2 लाख से अधिक अपीलेें और शिकायतेें लंबित थीीं (जनू, 2023) 
जो पारदर््शशिता अनरुोधोों को हल करने मेें होने वाले विलब को दर््शशाती हैैं।

z	अप्रभावी कानून प्रवर््तन: काननूोों का अप्रभावी कार््ययान््वयन बेहतर नीतियोों 
को भी कमजोर कर दतेा ह।ै
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z	उदाहरण: वर््ष 2022 के PRS लेजिस््ललेटिव रिसर््च से पता चला ह ै कि वर््ष 
2014-2019 के बीच लाग ू किए गए केें द्र सरकार के केवल 37% काननूोों 
द्वारा नियम बनाए गए हैैं, जो प्रभावी प्रवर््तन के लिए एक महत्तत्वपरू््ण कदम ह।ै

z	डिजिटली अलगाव: सरकारी कार््ययालयोों मेें सीमित डिजिटलीकरण और 
अपर््ययाप्त आईटी ( IT) बनुियादी ढाँच ेका निर््ममाण पारदर््शशिता और जवाबदहेी 
सनुिश्चित करने मेें बाधाए ँउत््पन््न करत हैैं।

z	उदाहरण: नेशनल इसं््टटीट्यटू ऑफ स््ममार््ट गवर्ननेंस की वर््ष 2023 की रिपोर््ट 
मेें सेवा वितरण मेें सधुार और नागरिक सहभागिता के लिए सरकारी क्षेत्र के 
भीतर डिजिटल विभाजन को कम करने की आवश््यकता पर बल दिया गया ह।ै

राजनीतिक व्यवस्था से जुड़़े मदु्दे

z	पंचायती राज ससं््थथाओ ं(PRI) को सशक्त बनाना: स््थथानीय शासन निकायोों 
को अधिक प्रभावी ढंग से कार््य करने के लिए संसाधनोों की उपलब््धता, 
स््ववायत्तता और अधिकार की आवश््यकता ह।ै

z	उदाहरण: सेेंटर फॉर पॉलिसी रिसर््च की वर््ष 2023 की रिपोर््ट मेें कहा गया ह ै
कि जमीनी स््तर पर विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए पंचायती राज संस््थथाओ ं
(PRI) के वित्तीय हस््तताांतरण को मजबतू करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	चुनाव सधुार और विकेें द्रीकरण: चनुावोों मेें धन का अनचुित प्रभाव 
लोकतांत्रिक सिद््धाांत के विरोधी हैैं। वित्तीय सधुार अभियान और क्षेत्रीय निकायोों 
को सत्ता का विकेें द्रीकरण, अधिक समान अवसर सनुिश्चित करने तथा नागरिक 
भागीदारी को बढ़़ावा दनेे की दिशा मेें आवश््यक कदम ह।ै

z	अप्रचलित कानूनी ढाँचा: अप्रचलित काननू प्रगति मेें बाधा डालत हैैं। 
समसामयिक आवश््यकताओ ं के अनरुूप काननूी ढाँच े को आधनुिक बनाने 
पर सरकार का ध््ययान व््ययापार-अनकूुल वातावरण और आर््थथिक विकास को 
बढ़़ावा दनेे के लिए महत्तत्वपरू््ण ह।ै

संस्थागत कमियााँ

z	ससं््थथागत क्षमता मेें कमी: काननूी और विनियामक संस््थथाओ ंमेें आमतौर पर 
आधनुिक जटिल चनुौतियोों से निपटने के लिए दक्षता की कमी दखेी जाती ह।ै 
भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर जाँच तकनीकोों और उचित 
स््ववायत्तता के माध््यम से केें द्रीय जाँच ब््ययूरो (CBI) और केें द्रीय सतर््कत ा आयोग 
(CVC) जैसी संस््थथाओ ंको मजबतू करना आवश््यक ह।ै

z	न््ययायिक प्रणाली मेें आमूल-चूल परिवर््तन: काननूी कार््यवाही और न््ययायिक 
प्रशिक्षण सहित न््ययायिक व््यवस््थथा की आतंरिक कार््यप्रणाली को आधनुिकीकृत 
किए जाने की आवश््यकता ह।ै विधि सेेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की वर््ष 2023 
की रिपोर््ट मेें न््ययायिक सधुारोों की आवश््यकता को रेखांकित किया गया ह,ै 
जैसे कि अदालती मामलोों की त््वरित सनुवाई और दक्षता मेें सधुार के लिए 
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

z	सार््वजनिक जागरूकता मेें कमी: अपने अधिकारोों और जिम््ममेदारियोों के 
विषय मेें सीमित नागरिक जागरूकता, जनभागीदारी एवं जवाबदहेी तंत्र को 
कमजोर करती ह।ै केें द्रीय सतर््कत ा आयोग (CVC) की वार््षषिक सतर््कत ा 
जागरूकता सप्ताह जैसी पहल एक सकारात््मक कदम ह,ै लेकिन नागरिकोों को 
सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओ ंको मजबतू करने के लिए व््ययापक 
सार््वजनिक शिक्षा अभियान की आवश््यकता ह।ै

इन चनुौतियोों को स््ववीकार करके और उनका समाधान करके, भारत नीतिगत 
घोषणाओ ं और व््ययावहारिक वास््तविकताओ ं के बीच की खाई को कम कर 
सकता ह।ै न््ययायसंगत विकास सुनिश्चित करने और दनुिया के सबसे बड़़े लोकतंत्र 
की वास््तविक क्षमता को साकार करने के लिए एक अधिक जवाबदेह, कुशल 
और समावेशी शासन प्रणाली महत्तत्वपूर््ण ह।ै

सुशासन को बढ़़ावा देन ेके लिए की गई प्रमखु पहलेें

z	विकेें द्रीकरण: 73 वेें और 74 वेें संविधान संशोधन द्वारा स््थथानीय निकायोों को 
मजबतू किया गया ह,ै जो निर््ववाचित स््थथानीय सरकारोों के रूप मेें पंचायतोों और 
नगरपालिकाओ ंकी स््थथापना को अनिवार््य बनाता ह।ै

z	सचूना का अधिकार: सचूना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय 
लोकतंत्र मेें एक महत्तत्वपरू््ण परिवर््तन का प्रतीक ह ैऔर भारत मेें आम आदमी 
के सशक्तीकरण के एक नए यगु का सतू्रपात करता ह।ै इस अधिनियम के माध््यम 
से सरकार के कार्ययों और निर््णयोों की जाँच, लेखापरीक्षा, समीक्षा और मलू््ययाांकन 
किया जा सकता ह ैताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि ये सार््वजनिक हित, 
निष्ठा और न््ययाय के सिद््धाांतोों के अनरुूप हैैं।

z	राष्ट्रीय सशुासन केें द्र: इसकी स््थथापना वर््ष 2014 मेें कार््ममिक, लोक शिकायत 
और पेेंशन मतं्रालय के तहत सार््वजनिक नीति, शासन, सधुार और सिविल 
सेवकोों की क्षमता निर््ममाण के क्षेत्ररों मेें कार््य करने के लिए की गई थी।

z	ई-गवर्ननेंस: ई-गवर्ननेंस, नई उभरती सचूनाओ ंऔर संचार प्रौद्योगिकियोों (ICTs) 
के यगु मेें बेहतर प्रोग्रामिगं और सेवाए ँप्रदान कर विश्वभर मेें तेजी से सामाजिक 
और आर््थथिक परिवर््तन के लिए नए अवसरोों की शरुुआत करता ह।ै (ई-गवर्ननेंस 
को अलग से कवर किया गया ह-ै कृपया ई-गवर्ननेंस टॉपिक दखेेें)।

�	शासन मेें पारदर््शशिता और जवाबदहेी सनुिश्चित करने के उपाय: लोक सेवा 
विधयेक, नागरिक चार््टर, ई-गवर्ननेंस, ई-भमूि, ई-चौपाल, ई-खरीद, प्रत््यक्ष 
लाभ हस््तताांतरण (DBT) केें द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी 
प्रणाली (CPGRAMS)

z	सशुासन सचूकांक: सभी राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों मेें शासन की स््थथिति 
की तलुना करने के लिए मात्रात््मक डेटा प्रदान करना, राज््योों और केें द्र शासित 
प्रदशेोों को शासन मेें सधुार के लिए उपयकु्त रणनीति बनाने और लाग ू करने 
एवं उन््ममुख दृष्टिकोण और प्रशासन से परिणाम मेें बदलाव करने मेें सक्षम बनाना।

z	आपराधिक न््ययाय सधुार: केें द्र सरकार ने पारदर््शशिता लाने और दक्षता मेें 
सधुार करने, ई-प्राथमिकी(e-FIRs) दाखिल करने आदि के उद्देश््य से लगभग 
1,500 अप्रचलित नियमोों और काननूोों को समाप्त कर दिया ह।ै

z	मिशन कर््मयोगी: संस््थथागत और प्रक्रियात््मक सधुारोों के माध््यम से नौकरशाही 
मेें क्षमता निर््ममाण मेें परिवर््तन के लिए सिविल सेवा क्षमता निर््ममाण के लिए 
राष्ट्रीय कार््यक्रम शरुू किया गया ह।ै

z	व््यवसाय करने की सगुमता: दशे के कारोबारी माहौल और नीति 
पारिस््थथितिकी तंत्र मेें सधुार के लिए काननू सहित व््ययावसायिक स््थथितियोों मेें 
सधुार करना।

z	अन््य पहलेें: अन््य पहलोों मेें MCA21, ऑनलाइन आयकर रिटर््न, प्रो-एक््टटिव 
गवर्ननेंस और समय पर कार््ययान््वयन (प्रगति), डिजिटल इडंिया मिशन आदि 
शामिल हैैं।

शासन मेें राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका

z	राज््य:

�	नीति निर््ममाण और कार््ययान््वयन: राज््य; काननू, विनियम और नीतियाँ 
(उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - मनरेगा) 
अधिनियमित करता ह,ै और उन््हेें प्रशासनिक इकाइयोों के माध््यम से लाग ू
करता ह।ै
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शासन से सुशासन तक 29

�	सेवा वितरण: समान पहुचँ सनुिश्चित करत हुए स््ववास््थ््य दखेभाल, शिक्षा 
और सामाजिक कल््ययाण (उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स््ववास््थ््य मिशन- 
NHM, सार््वजनिक वितरण प्रणाली-PDS) जैसी आवश््यक सेवाए ँप्रदान 
करता ह।ै

�	विनियमन और निरीक्षण: बाजारोों, उद्योगोों (जैसे, भारतीय प्रतिभतूि और 
विनिमय बोर््ड- सेबी) को विनियमित करता ह,ै निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा और 
पर््ययावरणीय संधारणीयता सनुिश्चित करता ह।ै

�	सार््वजनिक वस््ततु प्रावधान: बनुियादी ढाँच े(जैसे, वंद ेभारत ट्रेन ), राष्ट्रीय 
रक्षा, काननू प्रवर््तन मेें निवेश करता ह।ै

�	सामाजिक न््ययाय और समानता: समावेशिता एवं मानव अधिकारोों को 
बढ़़ावा दतेा ह ैसाथ ही हाशिए पर उपस््थथित समदुायोों को सशक्त बनाता 
ह ै(जैसे, आरक्षण कोटा)।

z	बाजार:

�	आर््थथिक विकास: विकास, नवाचार और उत््पपादकता को बढ़़ाता ह,ै 
रोजगार सजृित करता ह ैऔर राजस््व उत््पन््न करता ह ै(उदाहरण के लिए, 
सचूना प्रौद्योगिकी क्षेत्र-IT)।

�	ससंाधन आवंटन: कुशलतापरू््वक संसाधनोों का आवंटन, उद्यमशीलता 
और निवेश को बढ़़ावा दतेा ह ै(उदाहरण के लिए, कृषि उपज की कीमतेें 
निर््धधारित करने वाले कमोडिटी बाजार)।

�	नवाचार और उद्यमिता: रचनात््मकता, दक्षता और तकनीकी प्रगति को 
प्रोत््ससाहित करता ह ै(उदाहरण के लिए, रिलायंस इडंस्ट्रीज अनसुंधान और 
विकास मेें निवेश करती ह)ै।

�	धन वितरण: मजदरूी, लाभ, लाभांश और निवेश के माध््यम से धन 
वितरित करता ह,ै निर््धनता को कम करता ह ै (उदाहरण, भारतीय शयेर 
बाजार)।

�	प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ावा देना: दरूसंचार, विमानन और खदुरा जैसे क्षेत्ररों 
को बढ़़ावा दनेा (उदाहरण के लिए, निजी दरूसंचार ऑपरेटरोों द्वारा टैरिफ 
कम करना)।

z	सिविल सोसाइटी:

�	समर््थन और सक्रियता: नागरिकोों के अधिकारोों का समर््थन करना, 
सामाजिक न््ययाय को बढ़़ावा दनेा, सरकारोों और व््यवसायोों को जवाबदहे 
बनाना (उदाहरण के लिए, ग्रीनपीस द्वारा पर््ययावरणीय मदु्ददों के विषय मेें 
जागरूकता बढ़़ाना)।

�	सेवाओ ंका वितरण: सामाजिक सेवाए,ं मानवीय सहायता और विकास 
संबंधी सहायता प्रदान करता ह ै(उदाहरण के लिए, अक्षय पात्र द्वारा स््ककूल ी 
बच््चोों को मध््ययाह्न भोजन उपलब््ध कराना)।

�	सामुदायिक सहभागिता: नागरिक सहभागिता, जमीनी स््तर पर कार््य 
और सामाजिक सामजंस््य को बढ़़ावा दतेा ह ै (उदाहरण के लिए, स््व-
नियोजित महिला संघ- SEWA महिलाओ ंको सशक्त बनाता ह)ै।

�	निगरानी और निरीक्षण: नीतियोों की निगरानी, अनसुंधान, पारदर््शशिता 
और जवाबदहेी को बढ़़ाना (उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 
ट््राांसपेरेेंसी इटंरनेशनल इडंिया)।

प्रभावी शासन के लिए राज््य, बाजार और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) 
के बीच सहयोग की आवश््यकता होती ह।ै प्रत््ययेक क्षेत्र विशिष्ट शक्तियोों, दृष्टिकोणोों 
और संसाधनोों का योगदान देता ह,ै जो सामाजिक चनुौतियोों से निपटने और 
सामान््य लक्षष्ययों को प्राप्त करने मेें बहु-हितधारक भागीदारी के महत्तत्व पर जोर दतेा ह।ै

भारत मेें स्थानीय शासन का सशक्तीकरण :  
पचंायती राज और सामाजिक परिवर््तन

भारत मेें स््थथानीय सरकारेें, विशेष रूप से पंचायती राज संस््थथाएँ (PRIs), 
सामाजिक परिवर््तन को आकार देने और समावेशी समदुायोों के निर््ममाण मेें 
महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाती हैैं। वर््ष 2023 मेें 73वेें और 74वेें संवैधानिक संशोधन 
की 30वीीं वर््षगांठ थी, जो भारत मेें स््थथानीय शासन के लिए एक ऐतिहासिक 
सुधार ह।ै हालाँकि, पंचायती राज संस््थथाओ ं(PRIs) ने महत्तत्वपूर््ण सुधार हुए हैैं, 
लेकिन चनुौतियाँ अभी भी विद्यमान हैैं।

ब््ललॉक‍
(पंचायत समितिया)ँ

गावँ ‍
(ग्राम पंचायतें)

ग्राम सभा

नगर निगम
(महा नगर पालिकाए)ँ

नगर ‍
(नगर पालिकाए)ँ

नगर परिषदेें
(नगर पंचायतेें)

शासन संरचना

केन्दद्र सरकार

राज््य सरकारेें

जिले 
(जिला परिषद)

पचंायती राज का विकास

z	उद्देश््य: स््वशासन (ग्राम स््वराज््य) के माध््यम से गाँवोों को सशक्त बनाना।

z	सरंचना: गाँव, ब््ललॉक और जिला स््तर पर निर््ववाचित प्रतिनिधियोों के साथ 
त्रिस््तरीय प्रणाली।

z	सशक्तीकरण: 73वेें संविधान संशोधन (1992) ने नियमित चनुावोों को 
अनिवार््य बनाकर, सत्ता का विकेें द्रीकरण करके, तथा महिलाओ ंऔर हाशिए 
पर मौजदू समहूोों के लिए सीटेें आरक्षित करके पंचायती राज संस््थथाओ ं को 
मजबतू बनाया।

संशोधन की मुख्य विशेषताएँ

उदाहरण
z	उत्तराखंड मेें वन पंचायतेें: वन संरक्षण के लिए महिलाओ ंके नेततृ््व वाली 

पहल।

z	न््ययाय पंचायत: ग्राम न््ययायालय छोटे विवादोों का समाधान करती हैैं।

z	खासी जनजाति की पारंपरिक व््यवस््थथा: पारंपरिक प्रणाली मेें एक कबीला 
परिषद, जिसमेें ‘दरबार कुर’ शामिल ह,ै तथा जिसका संचालन कबीले द्वारा 
किया जाता ह।ै

z	सवैंधानिक स््थथिति: पंचायती राज संस््थथाओ ंकी स््थथापना और स््वशासन के 
रूप मेें नगरपालिकाओ ंकी स््थथापना।

z	सरंचना: गाँव, ब््ललॉक और जिला स््तर पर पंचायतोों की त्रिस््तरीय प्रणाली का 
निर््ममाण।
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z	आरक्षण: निर््ववाचित पदोों पर हाशिए पर मौजदू समहूोों के लिए अनिवार््य रूप 

से सीटोों के आरक्षण की व््यवस््थथा।

z	विकेें द्रीकरण: स््थथानीय निकायोों को शक्तियोों और जिम््ममेदारियोों का हस््तताांतरण।

z	वित्तीय ससंाधन: राज््य बजट और केें द्रीय अनदुान के माध््यम से पंचायती 

राज संस््थथाओ ंको वित्त पोषित करने के लिए तंत्र।

पचंायती राज का प्रभाव

z	लैैंगिक समावेशिता: पंचायती राज संस््थथाओ ंमेें महिलाओ ंके लिए सीटोों के 

आरक्षित होने से महिलाओ ंकी भागीदारी मेें उल््ललेखनीय रूप से वदृ्धि हुई ह।ै 

उदाहरण के लिए, राजस््थथान मेें 50% सीटेें महिलाओ ं के लिए आरक्षित हैैं, 

जिससे महिला सरपंच नेततृ््व कार््यक्रम जैसे कार््यक्रम शरुू किए गए हैैं।

z	सामाजिक न््ययाय: पंचायती राज संस््थथान, शिक्षा, स््ववास््थ््य दखेभाल और 

आर््थथिक अवसरोों पर केें द्रित विकास योजनाओ ंको लाग ूकरके सामाजिक न््ययाय 

को बढ़़ावा दतेे हैैं। बिहार मेें पंचायती राज संस््थथाओ ं द्वारा ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 

सेवाओ ंतक पहुचँ मेें सधुार किया गया ह।ै

z	विकेें द्रीकरण: स््थथानीय निकायोों को सशक्त बनाने से स््थथानीय आवश््यकताओ ं

के प्रति जवाबदहेी और जिम््ममेदारी को बढ़़ावा मिलता ह।ै केरल मेें, स््वच््छता 

और जल आपरू््तति जैसे क्षेत्ररों मेें सेवा वितरण को बेहतर किया गया ह।ै

z	सशक्तीकरण: पंचायती राज संस््थथान,नागरिक भागीदारी को बढ़़ावा दतेे हैैं, 

विशषेकर महिलाओ ंके बीच, हाशिए पर मौजदू समदुायोों को सशक्त बनाते हैैं। 

उत्तर प्रदशे मेें, महिला समाख््यया कार््यक्रम जैसी पहल शासन मेें महिलाओ ंकी 

भागीदारी को बढ़़ावा दतेी ह।ै

चुनौतियााँ

z	सामाजिक असमानताए:ँ जाति, वर््ग और लैैंगिक असमानताए ँ समावेशी 

भागीदारी मेें बाधा डालती हैैं, जैसा कि मध््य प्रदशे मेें दखेा गया ह।ै

z	क्षमता निर््ममाण: संसाधन प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस््थथाओ ंकी क्षमता 

को मजबतू करना महत्तत्वपरू््ण ह,ै जैसा कि ओडिशा मेें ग्राम पंचायत विकास 

योजना जैसे कार््यक्रमोों मेें दखेा गया ह।ै

z	पारदर््शशिता और जवाबदेही: पारदर्शी निर््णय लेने के लिए एक तंत्र आवश््यक 

ह,ै उदाहरण के लिए कर््ननाटक मेें LGDIR जैसे ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म।

z	सीमित ससंाधन: अपर््ययाप्त वित्तपोषण के कारण सेवा वितरण मेें बाधा आती 

ह,ै जैसा कि पश्चिम बंगाल मेें दखेा गया ह।ै

z	नौकरशाही नियंत्रण: राज््य सरकारोों की अत््यधिक निगरानी, पंचायती राज 

संस््थथाओ ंकी स््ववायत्तता मेें बाधा डालती ह,ै जैसा कि महाराष्टट्र मेें संघर्षषों के 

दौरान दखेा गया ह।ै

z	शहरी-ग्रामीण विभाजन: इस अतंर को कम करने के लिए एकीकृत शासन 

संरचनाओ ंकी आवश््यकता ह,ै जो तेलंगाना मेें ULGM जैसी पहलोों से स््पष्ट 

ह।ै

z	महिला सशक्तीकरण: महिलाओ ं की छद्म भागीदारी लैैंगिक आरक्षण के 

लक्षष्ययों को कमजोर करती ह,ै जैसा कि हरियाणा मेें दखेा गया ह।ै

z	डिजिटल डिवाइड: बनुियादी ढाँच े और साक्षरता संबंधी बाधाए ँ ई-गवर्ननेंस 

पहल मेें बाधा डालती हैैं, जिसका उदाहरण झारखडं ह।ै

राजस्व स्रोत

आंतरिक
(स््वयं के स्रोत से प्राप्त राजस््व)

आंतरिक
(स््वयं के स्रोत से प्राप्त राजस््व)

कर ‍
(भूमि-कर,‍
संपत्ति-कर)

कर ‍
(भूमि-कर,‍
संपत्ति-कर)

निर््ददिष्ट राजस््व
(स््थथानीय निकायोों 
की ओर से राज््य 
या केें द्र सरकार द्वारा 
एकत्र किए गए टोल, 
कर, डयूटी और 
शलु््क)

अनुदान और ऋण
• केें द्र सरकार
• राज््य सरकार
• घरेलू संस््थथान
• वित्तीय मध््यस््थ
• पजँी बाजार
• दाता एजेेंसियाँ

आगे की राह 

z	प्रभावी कामकाज और सेवा वितरण सनुिश्चित करने के लिए पंचायती राज 

संस््थथानोों (PRIs) को पर््ययाप्त संसाधन आवंटित करना।

z	पंचायती राज संस््थथानोों मेें कार््य करने वाले अधिकारियोों के कौशल और ज्ञान 

को बढ़़ाने के लिए व््ययापक क्षमता-निर््ममाण कार््यक्रमोों मेें निवेश करना। 

z	स््थथानीय मदु्ददों को कुशलतापरू््वक हल करने के लिए पंचायती राज संस््थथानोों को 

अधिक स््ववायत्तता और निर््णय लेने के अधिकार के साथ सशक्त बनाना।

z	 स््थथिरता और प्रभावशीलता सनुिश्चित करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनोों 

क्षेत्ररों के लिए एकीकृत ढाँचा निर््ममाण हते ुशहरी शासन संरचनाओ ंकी समीक्षा 

करने पर विचार करना।

z	लैैंगिक समानता और समावेशी शासन को बढ़़ावा दतेे हुए, पंचायती राज 

संस््थथानोों के भीतर नेततृ््व की भमूिकाओ ंमेें महिलाओ ंकी वास््तविक भागीदारी 

सनुिश्चित करना।

z	 डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए बनुियादी ढाँच े मेें सधुार और 

साक्षरता को बढ़़ावा दनेा, सभी नागरिकोों को सरकारी सेवाओ ंतक प्रभावी ढंग 

से पहुचँने और उनका उपयोग करने मेें सक्षम बनाना।

z	सामदुायिक सहभागिता और विकासात््मक पहलोों को बढ़़ावा दनेे के लिए 

स््थथानीय स््तर पर निर््णय लेने की प्रक्रियाओ ंमेें नागरिक भागीदारी को प्रोत््ससाहित 

करना। 

पंचायती राज मेें स््थथानीय समदुायोों को सशक्त बनाने, सामाजिक परिवर््तन को 

बढ़़ावा देने और अधिक समावेशी और समतापूर््ण भारत के निर््ममाण की अपार 

संभावनाएँ हैैं। लोकतंत्र को मजबूत करने, सामाजिक न््ययाय को बढ़़ावा देने और 

समचूे भारत मेें समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस््थथाओ ं

को मजबूत करने के निरतर प्रयास महत्तत्वपूर््ण हैैं।

स्थानीय शासन मेें दिशा-निर्देशन :  
लोकततं्र और विकेें द्रीकरण के मध्य संतलुन

z	विकेें द्रीकरण: प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्ररों को शामिल करत 

हुए केें द्रीय प्राधिकारियोों से स््थथानीय स््तर तक सत्ता का हस््तताांतरण।

z	स््थथानीय लोकतंत्र: स््थथानीय निर््णय लेने मेें नागरिक भागीदारी पर जोर दतेा 

ह,ै जो केवल सत्ता के विकेें द्रीकरण से अलग ह।ै

ABC
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भारतीय संदर््भ मेें पचंायती राज:

z	भारतीय संदर््भ मेें पंचायती राज संस््थथाओ ंको सशक्त बनाने वाले संवैधानिक 
संशोधनोों के बावजदू चनुौतियाँ बनी हुई हैैं।

z	इन चनुौतियोों मेें कार्ययों का सीमित हस््तताांतरण और अभिजात वर््ग का वर््चस््व 
होना ह ैजो हाशिए पर मौजदू समहूोों को प्रभावित करता ह।ै

z	सहायक सिद््धाांत यथासंभव स््थथानीय स््तर पर निर््णय लेने का समर््थन करता ह।ै

z	इस सिद््धाांत के लिए मजबतू स््थथानीय शासन संरचना और सक्रिय नागरिक 
भागीदारी आवश््यक ह।ै

लोकताांत्रिक उद्देश्ययों के लिए विकेें द्रीकरण का लाभ उठाना

z	स््थथानीय निकायोों का सशक्तीकरण: केरल और कर््ननाटक ने वित्तीय आवंटन 
मेें वदृ्धि कर, स््वतत्र विकासात््मक गतिविधियोों को सक्षम बनाकर, पंचायती 
राज संस््थथाओ ंको उल््ललेखनीय रूप से मजबतू किया ह।ै

z	नागरिक भागीदारी को बढ़़ाना: दिल््लली मेें बवाना वार््ड समिति प्रभावी 
नागरिक भागीदारी का उदाहरण ह,ै जिसके कारण अपशिष्ट प्रबंधन जैसी 
समदुाय-संचालित कार््यक्रमोों को बढ़़ावा मिला ह।ै

आगे की राह

z	राजकोषीय हस््तताांतरण: प्रगति के बावजदू, पंचायती राज संस््थथाओ ंको कुल 
सरकारी व््यय का केवल 5-7% ही प्राप्त होता ह,ै जिससे प्रभावी सेवा वितरण 
के लिए अतिरिक्त राजकोषीय सशक्तीकरण की आवश््यकता होती ह।ै

z	ससं््थथागत क्षमता निर््ममाण: उत्तर प्रदशे और मध््य प्रदशे जैसे राज््योों मेें “मिशन 
अतं््ययोदय” प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करता ह,ै जिससे 
पंचायती राज अधिकारियोों के कौशल मेें वदृ्धि होती ह।ै

z	नागरिक भागीदारी: राजस््थथान का “जनसनुवाई कार््यक्रम” पारदर्शी सार््वजनिक 
सनुवाई की सवुिधा प्रदान करता ह,ै विश्वास को बढ़़ावा दतेा ह ै और सेवा 
वितरण मेें सधुार करता ह।ै

स््थथानीय लोकतंत्र और विकेें द्रीकरण, अलग-अलग होते हुए भी, प्रभावी शासन 
के लिए महत्तत्वपूर््ण अवधारणाएँ हैैं। लोकतांत्रिक उद्देश््योों के लिए विकेें द्रीकरण का 
फायदा उठाने के लिए चनुौतियोों का समाधान करना और नागरिक भागीदारी को 
बढ़़ावा देना आवश््यक ह,ै जिससे भारत की स््थथानीय शासन प्रणाली मजबूत हो 
सके।

सुदृढ़ स्थानीय शासन के लिए लेखापरीक्षा निगरानी का विस्तार

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी लेखापरीक्षा पहुचँ को जिला 
स््तर तक बढ़़ाने की योजना बनाई ह,ै जिसमेें पंचायती राज संस््थथाओ ं(PRIs) के 
सभी तीनोों स््तर शामिल हैैं। इस विस््ततार का उद्देश््य स््थथानीय सरकारी व््यय मेें 
जवाबदेही और पारदर््शशिता को मजबूत करना ह।ै

सुधार की आवश्यकता:

z	सीमित पहुचँ: CAG केवल राज््य सरकार के खातोों का लेखा परीक्षण करता 
ह,ै जिससे स््थथानीय निकायोों पर कोई नियंत्रण नहीीं रह जाता, जबकि वे महत्तत्वपरू््ण 
सार््वजनिक धन का प्रबंधन करत हैैं।

z	असगंत प्रथाए:ँ पंचायती राज संस््थथाओ ंकी मौजदूा लेखापरीक्षण मेें एकरूपता 
का अभाव ह,ै जिससे वित्तीय प्रबंधन के संबंध मेें चितंाए ँउत््पन््न होती हैैं।

सरकार द्वारा की गई पहले
ई-ग्राम स््वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:
z	पचंायती राज के लिए सरलीकृत कार््य-आधारित लेखांकन। 

z	पचंायती राज ससं््थथानोों को वित्तीय हस््तताांतरण और विश्वसनीयता 
को बढ़़ाता है।

राष्ट्रीय ग्राम स््वराज अभियान (RGSA) योजना:
z	ग्राम पचंायत स््तर पर सभी क्षेत्ररों मेें हस््तक्षेप को एकीकृत करता है।

z	समग्र  विकास के लि ए सहभागी स््थथानीय योजना को नि योजित 
करना।

सांसद आदर््श ग्राम योजना:
z	गावँोों को आदर््श ग्राम बनाने की परिकल््पना।

z	सांसद निर््धधारित ग्राम पचंायतोों मेें विकास को बढ़़ावा दतेे हैैं।

पंचायती राज संस््थथाओ ं के माध््यम से सतत् विकास लक्षष्ययों का 
स््थथानीयकरण:
z	स््थथानीय सतत विकास लक्षष्ययों के लिए विषयगत दृष्टिकोण।

z	वर््ष  2030 तक लक्षष्य प्राप्ति के लि ए सरकार के तीसर े स््तर का 
उपयोग करता है।

ग्राम ऊर््जजा स््वराज अभियान:
z	नवीन एव ंनवीकरणीय ऊर््जजा मंत्रालय के साथ साझेदारी।

z	आत््मनिर््भरता के लिए नवीकरणीय ऊर््जजा अपनाने पर ध््ययान केें द्रित 
करना।

पंचायत विकास सूचकांक (PDI):
z	स््थथानिक सतत विकास लक्षष्ययों की प्रगति का मापन

z	पचंायत विकास सूचकांक की गणना के लिए समिति का गठन

1.

2.

4.

6.

5.

3

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD):
z	प्रतिवर््ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।

z	वर््ष 2023 की थीम: “टिकाऊ पचंायत: स््वस््थ, पर््ययाप्त जल , स््वच््छ 
और हरित गावँोों का निर््ममाण”

7.

इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है

मालूर, कर््ननाटक: कर््ननाटक के कोलार जिल के मालूर मेें तालुका पंचायत (TP) 

के लेखा परीक्षण मेें कार््यकारी अधिकारी द्वारा 1.74 करोड़ रुपये की हरेाफेरी का 

खलुासा हुआ। उप-कोषाधिकारी ने उचित सत््ययापन के बिना फर्जी बिलोों को 

मंजूरी देकर इस हरेफेर मेें सहायता की। यह मामला पंचायती राज संस््थथाओ ंके 

भीतर वित्तीय अनियमितताओ ंको उजागर करने और उन््हेें रोकने मेें मजबूत लेखा 

परीक्षण की महत्तत्वपूर््ण भमूिका पर प्रकाश डालता ह।ै

प्रस्तावित सुधार:

z	CAG के लिए योग््यताए:ँ स््थथानीय सरकार के वित्त का प्रभावी ढंग से लेखा 

परीक्षण करने के लिए CAG कर््ममियोों के लिए आवश््यक योग््यताओ ं और 

अनभुवोों को स््पष्ट रूप से परिभाषित करना।
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z	सवैंधानिक स््थथिति: राज््य महालेखाकार को संवैधानिक दर््जजा प्रदान करना , 
उनकी स््वतत्रता और अधिकारो का सशक्तीकरण। 

z	सार््वभौमिक निरीक्षण: व््ययापक वित्तीय निरीक्षण सनुिश्चित करत हुए, सभी 
सार््वजनिक रूप से वित्त पोषित निकायोों को शामिल करने के लिए CAG के 
अधिदशे का विस््ततार करना।

z	अर्दद्ध-न््ययायिक शक्तियाँ: लेखा परीक्षण के दौरान उजागर की गई वित्तीय 
अनियमितताओ ंको दरू करने के लिए CAG को अर्दद्ध-न््ययायिक अधिकार से 
ससुज््जजित करना।

प्रभावी लेखा परीक्षण के लाभ

z	जवाबदेही: लेखा परीक्षण,स््थथानीय निकायोों को आवंटित सार््वजनिक धन का 
उचित उपयोग सनुिश्चित करता ह।ै

z	पारदर््शशिता: CAG की निगरानी सार््वजनिक-निजी भागीदारी और नगरपालिका 
बॉण््ड जैसे विभिन््न निधिकरण तंत्ररों मेें पारदर््शशिता लाती ह।ै

z	सशक्त विकेें द्रीकरण: प्रभावी लेखा परीक्षण स््थथानीय स््तर पर संसाधनोों के 
जिम््ममेदार उपयोग को सनुिश्चित करके लोकतांत्रिक विकेें द्रीकरण को बढ़़ावा 
दतेा ह।ै

z	सार््वजनिक जागरूकता और जोखिम मूल््ययाांकन: पंचायती राज संस््थथाओ ं
से जडु़़े लेखा परीक्षण, वित्तीय प्रबंधन के बारे मेें सार््वजनिक जागरूकता बढ़़ात 
हैैं और संभावित जोखिमोों की पहचान करने मेें मदद करत हैैं।

प्रभावी निरीक्षण के लिए रणनीतियााँ

z	मानकीकृत लेखांकन: CAG कुशल लेखा परीक्षण की सवुिधा के लिए 
स््थथानीय सरकारी खातोों के लिए मानकीकृत लेखांकन प्रणालियोों और प्रारूपोों 
को अनिवार््य कर सकता ह।ै

z	समर््पपित लेखा परीक्षण एजेेंसी: स््थथानीय सरकारोों के लेखा परीक्षण मेें 
विशषेज्ञता के लिए संभावित रूप से CAG की दखेरेख मेें एक समर््पपित एजेेंसी 
स््थथापित करने पर विचार करना।

z	विधायी समीक्षा: पंचायती राज संस््थथाओ ंपर CAG की रिपोर््ट की आगे की 
जाँच और कार््रवाई के लिए लोक लेखा समिति के समान एक समर््पपित राज््य 
विधायी समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

z	क्षमता निर््ममाण: लेखापरीक्षा दक्षता और प्रभावशीलता मेें सधुार के लिए 
स््थथानीय सरकारी लेखापरीक्षकोों के तकनीकी कौशल को बढ़़ाना।

z	सामाजिक लेखापरीक्षा विकास: पंचायती राज संस््थथाओ ंकी गतिविधियोों 
की निगरानी के लिए,और बेहतर जवाबदहेिता और नागरिक भागीदारी को 
सशक्त बनाने के लिए CAG लेखापरीक्षा के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा 
को लाग ूकरना।

इन सुधारोों और रणनीतियोों को अपना कर, भारत स््थथानीय स््वशासन के लिए 
लेखा परीक्षण की एक मजबूत प्रणाली का निर््ममाण कर सकता ह।ै इससे सार््वजनिक 
धन का जिम््ममेदारीपूर््ण उपयोग सुनिश्चित होगा, पारदर््शशिता को बढ़़ावा मिलगा 
और जमीनी स््तर पर लोकतांत्रिक विकेें द्रीकरण को मजबूती मिलगी।

सुशासन के निर्माण मेें पचंायती राज संस्थाओ ंकी भूमिका

महात््ममा गांधी
z	“जनता की आवाज ईश्वर की आवाज ह,ै पंचायत की आवाज जनता की 

आवाज ह।ै”

पचंायती राज संस्थाओ ंकी भूमिका

z	सशुासन स््थथानीय संस््थथाओ ंके प्रभावी कामकाज पर निर््भर करता ह।ै वर््ष 2017 
मेें प्रधानमतं्री ने कहा था, “पंचायतेें ग्रामीण भारत मेें लोगोों की आकांक्षाओ ं
को परूा करने का प्रभावी तरीका ह।ै

z	 ये भारत के बदलाव मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभा रह ेहैैं और शासन के स््वरूप 
को परिवर््ततित कर रह ेहैैं।

�	द्वार तक सेवाओ ं का वितरण: दशे की 2.5 लाख ग्राम पंचायतोों को 
गाँवोों मेें बनुियादी सेवाए ँप्रदान करने और स््थथानीय आर््थथिक विकास की 
योजनाऐ ंबनाने का काम सौौंपा गया ह।ै

�	प्रत््यक्ष लोकतंत्र मेें भागीदारी: ग्राम सभा; समाज के कम विशषेाधिकार 
प्राप्त वर््ग को शामिल करने, ग्राम स््तर के शासन मेें उनकी भागीदारी सनुिश्चित 
करने तथा उनकी विकासात््मक आकांक्षाओ ंकी परू््तति सनुिश्चित करने का 
एक माध््यम ह।ै

�	ससंाधन दक्षता सनुिश्चित करना: महाराष्टट्र राज््य मेें पिंपरी गवली ने ग्राम 
सभा की भागीदारी के साथ वाटरशडे विकास गतिविधियोों के माध््यम से 
जल सरुक्षा हासिल की।

�	समावेशी विकास और निर््धनता मेें कमी: बिहार मेें गरीबा ग्राम पंचायत 
ने स््थथानीय लोगोों को शामिल करके और उन््हेें काम करने का अवसर प्रदान 
करके गाँवोों मेें बनुियादी ढाँच ेमेें सधुार किया।

�	महिला सशक्तीकरण: केरल की कुटंुबश्री प्रणाली, जो महिलाओ ं को 
स््वयं सहायता समहू बनाने के लिए प्रोत््ससाहित करती ह,ै पंचायतोों के 
सहयोग से एक संगठित नागरिक समाज के रूप मेें कार््य करती ह।ै

केस अध््ययन
z	ओडिशा राज््य ने ग्राम स््तर पर संगरोधन (क््ववारटाइन) लाग ूकरने के लिए 

सरपंचोों को जिला कलेक््टर की शक्तियाँ प्रदान की हैैं।

z	आधं्र प्रदशे मेें, एक ग्राम स््वयंसेवक प्रणाली शरुू की गई ह।ै उन््होोंने राज््य 
मेें विदशेोों मेें यात्रा करने वाले लोगोों का पता लगाने और राज््य मेें कोविड ​​
-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने मेें मदद करने के लिए एकसर्वेक्षण किया ह।ै

विगत वर्षषों के प्रश्न

z	आपकी राय मेें, भारत मेें शक्ति के विकेें द्रीकरण ने जमीनी स््तर पर शासन-
परिदृश््य को किस सीमा तक परिवर््ततित किया ह?ै� (2022)

z	खाप पंचायतेें संविधानेतर प्राधिकरणोों के तौर पर प्रकार््य करने, अक््सर 
मानवाधिकार उल््ललंघनोों की कोटि मेें आने वाले निर््णयोों को दनेे के कारण खबरोों 
मेें बनी रही हैैं। इस संबंध मेें स््थथिति को ठीक करने के लिए विधानमडंल, 
कार््यपालिका और न््ययायपालिका द्वारा की गई कार््रवाइयोों पर समालोचनात््मक 
चर््चचा कीजिए।� (2015)

z	सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओ,ं यथा ‘आधार कार््ड’ और 
‘राष्ट्रीय जनसंख््यया रजिस््टर’ (एन.पी.आर.) एक स््ववैच््छछिक और दसूरी अनिवार््य, 
ने राष्ट्रीय स््तरोों पर वाद-विवादोों और मकुदमोों को जन््म दिया ह।ै गणुोों-अवगणुोों 
के आधार पर चर््चचा कीजिए कि क््यया दोनोों योजनाओ ंको साथ-साथ चलना 
आवश््यक ह ैया नहीीं ह।ै इन योजनाओ ंकी विकासात््मक लाभोों और न््ययायोचित 
संवदृ्धि को प्राप्त करने की संभाव््यता का विश्लेषण कीजिये।� (2014)

z	ग्रामीण क्षेत्ररों मेें शहरी सवुिधाओ ंका प्रावधान (PURA) का आधार संयोजकता 
(मले) स््थथापित करने मेें निहित ह।ै टिप््पणी कीजिए।� (2013)
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ई-गवर्ननेंस की परिभाषा

विश्व बैैंक ने ई-गवर्ननेंस को सरकारी एजेेंसियोों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे 

वाइड एरिया नेटवर््क , इटंरनेट और मोबाइल कंप््ययूटिग) के उपयोग के रूप मेें 

परिभाषित किया है, जिसमेें नागरिकोों, व््यवसायोों और सरकार के अन््य 

अंगोों के साथ संबंधोों को बदलने की क्षमता है। अतः ई -गवर्ननेंस, शासन की 

प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति 

का उपयोग ह।ै

सरकार

मंत्रालयई-प्रशासन

लोग ई-सहभािगता

विभाग

ई-सेवा िवतरण

तथ््य
600 मिलियन इटंरनेट उपयोगकर््तताओ ंके साथ, भारत विश्व मेें दसूरे पायदान 
पर ह,ै जो समचूे इटंरनेट उपयोगकर््तताओ ं का 12% से अधिक ह।ै सरकारी 
आँकड़ों के अनुसार, भारत की आधी आबादी के पास इटंरनेट कनेक््टटिविटी 
नहीीं ह ै और अगर ह ै भी तो उनमे से  केवल 20% भारतीय ही डिजिटल 
सेवाओ ंका उपयोग करना जानते हैैं।

भारत मेें ई-गवर्ननेंस

भारत मेें ई-गवर्ननेंस की शरुुआत 1970 के दशक मेें हुई, जो रक्षा,आर््थथिक निगरानी 

जैसे आंतरिक अनुप्रयोगोों तथा चनुाव और कर प्रशासन जैसे डेटा-गहन कार्ययों 

पर केें द्रित था।

z	इलेक्ट्रॉनिक््स विभाग की स््थथापना एक महत्तत्वपरू््ण कदम था, जो ई-प्रशासन 

को आगे बढ़़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै

z	राष्ट्रीय सचूना विज्ञान केें द्र (NIC) ने वर््ष 1977 मेें जिला सचूना प्रणाली 

की शरुूआत की, जिसका उद्देश््य सभी जिला कार््ययालयोों को कम््प्ययूटरीकृत 

करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओ ंको सवु््यवस््थथित करना था।

z	राष्ट्रीय सचूना विज्ञान केें द्र नेटवर््क  (NICNET) की शरुुआत ने परेू दशे 

मेें ई-गवर्ननेंस पहल की नीींव रखी।

z	NICNET और राष्ट्रीय सचूना विज्ञान केें द्र (DISNIC) कार््यक्रम की 

जिला सचूना प्रणाली के कार््ययान््वयन के साथ शरुू हुई, जो जिला-स््तरीय 

प्रशासन को डिजिटल बनाने पर केें द्रित थी।

z	राष्ट्रीय ई-गवर्ननेंस योजना (NeGP) का उद्देश््य पहुचँ, दक्षता, पारदर््शशिता और 
सामर््थ््य को बढ़़ाकर सरकारी सेवाओ ंके वितरण मेें क््राांतिकारी परिवर््तन लाना 
था।

ई-शासन

बेहतर सरुक्षा

लागत प्रभावी आसान और कुशल

नागरिकोों के लिए  
बेहतर सेवाएँ

पारदर््शशिता और 
जवाबदेही

आसान रखरखावशासन की पहुचँ का 
विस््ततार

त््वरित पहुचँ

z	NeGP के तहत दशे भर मेें नागरिकोों के बीच ई-गवर्ननेंस और डिजिटल 
सशक्तीकरण को बढ़़ावा दनेे के लिए डिजिटल इडंिया, डिजी-लॉकर, 
मोबाइल सेवा और myGov.in जैसी विभिन््न पहलोों की शरुुआत की गई।

ई-गवर्ननेंस की SMART विशेषताएँ

ई-गवर्ननेंस के कार््ययान््वयन का उद्देश््य कार््य-निष््पपादन के स््तर को बढ़़ाना तथा 
सेवाओ ंका समचुित वितरण सुनिश्चित करना ह।ै  ये सब ई-गवर्ननेंस की पाँच मखु््य 
विशेषताओ,ं जिन््हेें “स््ममार््ट” कहा गया ह,ै के माध््यम से संभव होगा।

(S) सरल 

(M) नैतिक

(R) उत्तरदायी

(A) जवाबदेह 

(T) पारदर्शी

(स््ममार््ट) 
SMART

ई-गवर्ननेंस4
“ई-गवर्ननेंस की खूबसूरती यह है कि कंप््ययूटर की कुछ कंुजियाँ लाखोों चेहरोों पर मुस््ककान ला सकती हैैं” 
� -प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी
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z	S-सरल: सरकारी नियमोों और प्रक्रियाओ ं को उपयोगकर््तताओ ं के अधिक-
अनकूुल बनाने के लिए उन््हेें सरलीकृत किए जाने की आवश््यकता ह।ै

z	M-नैतिक: चूकँि, भ्रष्टाचार विरोधी और सतर््क ता एजेेंसियोों मेें सधुार हुआ ह,ै 
इसलिए अधिकारियोों मेें नैतिकता और मलू््योों का संचार हो रहा ह।ै

z	A-जवाबदेह: सचूना और प्रौद्योगिकी प्रदर््शन मानदडंोों की स््थथापना और उन 
मानकोों के प्रभावी मापन मेें सहायता करता ह।ै

z	R-उत्तरदायी: कुशल सेवा वितरण और  नागरिकोों के प्रति उत्तरदायी सरकार।

z	T-पारदर्शी: जो सचूनाए ँ कभी गपु्त रखी जाती थीीं वह अब जनता के लिए 
उपलब््ध हैैं, जिससे सरकारी विभागोों मेें समानता और काननू का शासन स््थथापित 
हो रहा ह।ै

ई-गवर्ननेंस के घटक

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, शासन मेें अंतःक्रिया सरकार 
से नागरिक (G2C), सरकार से सरकार (G2G) जिसमेें सरकार से कर््मचारी 
(G2E) और सरकार से व््यवसाय (G2B) स््तर पर होती ह।ै इन अंतःक्रियाओ ं
पर ई-गवर्ननेंस के प्रभाव का विश्लेषण करके ई-गवर्ननेंस के महत्तत्व को समझा जा 
सकता ह।ै

सरकार से नागरिक (G2C)

z	सेवाओ ंके वितरण मेें सरलता: त््वरित, गणुवत्तापरू््ण, आसान और अतंिम 
छोर तक सेवा वितरण सनुिश्चित करना। उदाहरण के लिए, डिजिटल भमूि रिकॉर््ड 
बनाए रखने से सरकारी कार््यक्रमोों के लाभार््थथियोों जैसे, ईडब््ल्ययूएस (EWS) 
आरक्षण के लाभार््थथियोों की सही पहचान करने मेें मदद मिलती ह।ै

z	खामियोों और लीकेज को दूर करना: सार््वजनिक डोमने मेें जानकारी की 
उपलब््धता और नागरिकोों तक इसकी पहुचँ  मेें आसानी, वितरण प्रक्रिया मेें 
पारदर््शशिता और जवाबदहेी उत््पन््न करती ह:ै उदाहरण के लिए ऑनलाइन ट्रैकिग 
विकल््प।

z	शासन मेें नागरिकोों की भागीदारी को सवुिधाजनक बनाकर सर््वसम््मति-उन््ममुख 
शासन की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

z	वास््तविक-समय पर आधारित शासन: ई-गवर्ननेंस की मदद से, सरकार 
प्रौद्योगिकी द्वारा वास््तविक समय मेें राज््य भर मेें नागरिक शिकायतोों, घटनाओ ं
और मौसम और जलवाय ु घटनाओ ं को शीघ्रता से समाधान कर सकती ह।ै 
जैसे-CPGRAM।

z	नागरिकोों के लिए बेहतर सरुक्षा: सरुक्षा एजेेंसियोों के बीच बेहतर समन््वय 
और समय पर खफुिया जानकारी साझा करना। 

सरकार से व्यवसाय (G2B)

z	उद्योग और व््यवसाय के मध््य बेहतर संपर््क ।

z	परियोजनाओ ंकी समय पर मजंरूी और परियोजनाओ ंएवं नीतियोों पर निगरानी 
रखने मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका।

z	सचूना और प्रौद्योगिकी एकल खिड़की निकासी प्रदान करने मेें मदद करता ह,ै 
जिससे व््यवसाय करने की सगुमता बेहतर होती ह।ै उदाहरण के लिए, केें द्रीय 
उत््पपाद एवं सीमा शलु््क बोर््ड ने “ईज ऑफ डूइगं बिजनेस” पहल के तहत 
भारत मेें सीमा पार व््ययापार को बढ़़ावा दनेे के लिए एकल खिड़की परियोजना 
का कार््ययान््वयन शरुू किया ह।ै

सरकार से सरकार (G2G)

z	ई-प्रशासन: प्रशासनिक प्रक्रियाओ ंके स््वचालन से संचालन और प्रक्रियाओ ं
की दक्षता मेें वदृ्धि होती  ह ैतथा अनावश््यक रूप से होोंने वाली दरेी मेें कमी 
आती ह।ै

z	आधारभूत परियोजनाओ ंकी वास््तविक-समय निगरानी: ई-समीक्षा (E–
Samiksha) का उपयोग कैबिनेट सचिव और प्रधानमतं्री द्वारा परियोजनाओ ं
एवं नीतिगत पहलोों की प्रगति के साथ-साथ विभिन््न मतं्रालयोों की आगे की 
गतिविधियोों की वास््तविक-समय मेें निगरानी के लिए किया जाता ह।ै

z	समरूप सगंठन: सचूना और प्रौद्योगिकी ने निर््णय लेने मेें सभी स््तरोों की 
भागीदारी को बढ़़ावा दिया, जिससे पदानकु्रम कम हो गया।

z	सबंंधोों मेें सधुार: जवाबदहेी बढ़़ाकर सरकार और उसके कर््मचारियोों के बीच 
बेहतर संबंधोों की स््थथापना। उदाहरण संदशे मसैेजिंग एप््ललीकेशन आदि।

z	लागत और कागजी कार््रवाई मेें कमी: LAN के माध््यम से अतंर्संबंध के 
कारण, सचूना और फाइलोों का स््थथानांतरण ऑनलाइन होता ह,ै जिससे भौतिक 
आवागमन और कागज के विशाल ढेर की खपत और भडंारण मेें कमी आती 
ह।ै

ई-गवर्ननेंस को बढ़़ावा देन ेके  
लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम 

NeGP ने कई ई-गवर्ननेंस पहलोों को सक्षम किया ह,ै जिनमेें सबसे प्रमखु ह ै
डिजिटल इडंिया मिशन (2015)। इसके प्राथमिक घटकोों मेें एक सुरक्षित और 
सक्षम डिजिटल बुनियादी ढाँचा स््थथापित करना, सरकारी सेवाओ ंको डिजिटल 
रूप से वितरित करना और सार््वभौमिक डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना 
शामिल ह।ै इसी प्रकार, शासन और प्रशासन के क्षेत्र मेें प्रौद्योगिकी का लाभ 
उठाने के लिए कई अन््य कदम उठाए गए ह।ै

सार््वजनिक सेवा वितरण

z	आधार: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और विभिन््न निजी 
संस््थथाओ ंके बीच सहयोग आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली को सक्षम 
बनाता ह,ै जिससे सरकारी सेवाओ ंऔर सब््ससिडी तक पहुचँ  आसान हो जाती 
ह।ै

z	डिजिटल लॉकर (DigiLocker): डिजीलॉकर एक डिजिटल दस््ततावेज 
भडंारण और साझाकरण प््ललेटफॉर््म ह ै जो नागरिकोों को विभिन््न सरकारी 
एजेेंसियोों द्वारा जारी किए गए अपने डिजिटल दस््ततावेजोों और प्रमाण पत्ररों को 
संग्रहित करने, उन तक पहुचँ सनुिश्चित करने और साझा करने की अनमुति दतेा 
ह।ै

z	यूनिफाइड मोबाइल एप््ललीकेशन फॉर न््ययू-एज गवर्ननेंस (UMANG): 
UMANG को मोबाइल उपकरणोों के माध््यम से नागरिकोों को सरकारी सेवाए ँ
प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया ह।ै UMANG 1,570 से अधिक 
सेवाओ ंऔर 22,000 से अधिक बिल भगुतान सेवाओ ंसहित बड़़ी संख््यया मेें 
सरकारी सेवाओ ंतक पहुचँ प्रदान करता ह।ै

z	ई-डिस्ट्रिक््ट (e-District) परियोजना: ई-डिस्ट्रिक््ट परियोजना का उद्देश््य 
जिला स््तर पर नागरिकोों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन््न सरकारी सेवाए ँप्रदान 
करना ह,ै जिसमेें प्रमाण पत्र जारी करना, भमूि रिकॉर््ड और राजस््व प्रशासन 
शामिल हैैं।

ABC
Stamp
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z	ई-कोर््ट (e-Courts) एकीकृत मिशन मोड परियोजना: ई-कोर््ट परियोजना 
का उद्देश््य ई-फाइलिग, केस ट्रैकिग और वर््चचुअल कोर््ट सनुवाई के माध््यम से 
न््ययाय तक पहुचँ  सनुिश्चित करने और न््ययायिक दक्षता मेें सधुार करने के लिए 
न््ययायालयी कार््यप्रणाली और प्रक्रियाओ ंको डिजिटल बनाना ह।ै

z	लोक शिकायत निवारण पोर््टल (CPGRAMS): CPGRAMS 
नागरिकोों को ऑनलाइन शिकायतेें दर््ज करने, उनकी स््थथिति को ट्रैक करने और 
विभिन््न सरकारी विभागोों मेें समय पर निवारण प्राप्त करने मेें सक्षम बनाता ह।ै

z	ई-सपंर््क  (e-Sampark) पोर््टल: ई-संपर््क  एक नागरिक समन््वय प््ललेटफॉर््म 
ह ै जो नागरिकोों और सरकारी विभागोों के बीच संचार को सक्षम बनाता ह,ै 
जिससे नागरिकोों को फीडबैक दनेे, शिकायत दर््ज करने और सरकारी सेवाओ ं
के बारे मेें जानकारी तक पहुचँ सनुिश्चित होती ह।ै

स्वास्थ्य देखभाल

z	आयुष््ममान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): ABDM का लक्षष्य दशे मेें 
एकीकृत डिजिटल स््ववास््थ््य  के लिए आवश््यक बनुियादी ढाँच ेकी स््थथापना 
करना ह।ै

z	कोविड वैक््ससीन इटेंलिजेेंस नेटवर््क  (CoWIN): CoWIN एक डिजिटल 
प््ललेटफॉर््म ह ैजिसका उपयोग राष्ट्रीय स््तर पर COVID वैक््ससीन वितरण प्रणाली 
के तंत्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए किया जाता ह।ै

z	आरोग््य सेतु ऐप: इस ऐप को कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकोों को 
वायरस के प्रसार, स््व-मलू््ययाांकन उपकरण और नज़दीकी कोविड-19 परीक्षण 
केें द्ररों और स््ववास््थ््य सवुिधाओ ंके बारे मेें वास््तविक-समय की जानकारी प्रदान 
करने के लिए शरुू किया गया था। इसने संपर््क  ट्रेसिग और रोकथाम प्रयासोों 
मेें महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

शिक्षा

वर््ष 2021 मेें शरुू की गई राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास््ततुकला (NDEAR) का 
उद्देश््य देश के शिक्षा पारिस््थथितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए 
राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करना ह।ै
z	SWAYAM (स््टडी वेब््स ऑफ एक््टटिव लर््नििंग फॉर यंग एस््पपायरिंग 

माइड्ंस): SWAYAM एक ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म ह ैजो भारत भर के विभिन््न 
विश्वविद्यालयोों और संस््थथानोों से निःशलु््क पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करता 
ह।ै यह विभिन््न विषयोों मेें उच््च-गणुवत्ता वाली शकै्षिक सामग्री तक पहुचँ प्रदान 
करता ह,ै जिससे शिक्षार्थी अपनी गति और सवुिधा के अनसुार अध््ययन कर 
सकते हैैं।

�	स््वयं प्रभा कई डीटीएच (DTH) चनैलोों का एक समहू ह ै जो 24x7 
शकै्षणिक सामग्री प्रसारित करने के लिए समर््पपित ह।ै ये चनैल स््ककू ली शिक्षा, 
उच््च शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन््न विषयोों को समाहित करते 
हैैं, और इनका उद्देश््य सीमित इटंरनेट पहुचँ वाले दरूदराज के क्षेत्ररों मेें छात्ररों 
तक पहुचँना ह।ै

z	दीक्षा (DIKSHA-डिजिटल इन्फ्रास्टट्रक््चर फॉर नॉलेज शेयरिंग): दीक्षा 
एक राष्ट्रीय डिजिटल प््ललेटफॉर््म ह ैजो शिक्षकोों को ई-सामग्री और शकै्षिणिक 
संसाधनोों तक पहुचँ प्रदान करता ह।ै यह कक्षा शिक्षण का समर््थन करने और 
छात्र जडु़़ाव को बढ़़ाने के लिए पारस््परिक पाठ्यपसु््तकेें , पाठ योजनाए,ँ प्रश्नोत्तरी 
और अन््य शकै्षणिक सामग्री प्रदान करता ह।ै

z	ई-पाठशाला (e-Pathshala): ई-पाठशाला राष्ट्रीय शकै्षिक अनसुंधान और 
प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की एक पहल ह ै जो स््ककू ली छात्ररों के लिए 

डिजिटल पाठ्यपसु््तकेें  और शकै्षिक संसाधन उपलब््ध कराती ह।ै यह कक्षा मेें 
सीखने और पनुरीक्षण (Revision) करने के लिए ई-पसु््तकेें ,ऑडियो-विज़़ुअल 
सामग्री और शकै्षणिक संसाधन प्रदान करता ह।ै

z	 नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD): NAD एक डिजिटल प््ललेटफॉर््म 
ह ैजो अकादमिक प्रमाणपत्ररों और  प्रतिलिपि को सरुक्षित और छेड़छाड़-रहित 
तरीके से संगहृीत करता ह।ै यह छात्ररों को अपने अकादमिक रिकॉर््ड को डिजिटल 
रूप से पहुचँने और साझा करने की अनमुति दतेा ह,ै जिससे भौतिक दस््ततावेजोों 
की आवश््यकता समाप्त हो जाती ह ैऔर शकै्षणिक संस््थथानोों और नियोक्ताओ ं
के लिए सत््ययापन प्रक्रिया सरल हो जाती ह।ै

कृषि एवं ग्रामीण विकास

z	राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिग प््ललेटफॉर््म ह ै
जो कृषि उपज के लिए पारदर्शी और प्रतिस््पर्धी बोली लगाने की सवुिधा दतेा 
ह।ै यह दशे भर के कृषि बाजारोों (मडंियोों) को जोड़ता ह,ै जिससे किसान, भारत 
मेें कहीीं भी खरीदारोों को अपनी उपज बेच सकते हैैं। ई-नाम मलू््य निर््धधारण को 
बढ़़ावा दतेा ह,ै बिचौलियोों को कम करता ह ै और किसानोों के लिए उचित 
मलू््य सनुिश्चित करता ह।ै

z	एम-किसान (M-KISAN): एम-किसान अपने एम-किसान पोर््टल के माध््यम 
से पंजीकृत किसानोों को SMS के माध््यम से फसल संबंधी सलाह प्रसारित 
करता ह।ै

z	मृदा स््ववास््थ््य कार््ड (SHC) योजना: मदृा स््ववास््थ््य कार््ड योजना किसानोों 
को डिजिटल मदृा स््ववास््थ््य कार््ड प्रदान करती ह,ै जिसमेें मदृा के पोषक तत्तत्ववों, 
उर््वरकोों और फसल-विशिष्ट पोषक तत्तत्व प्रबधन के लिए सिफारिशोों के बारे मेें 
जानकारी होती ह।ै यह किसानोों को मदृा स््ववास््थ््य प्रबधन, उर््वरक उपयोग को 
अनकूुलित करने और फसल उत््पपादकता मेें सधुार के विषय मेें सचूित निर््णय 
लेने मेें सहायता करता ह।ै

z	ई-कृषि सवंाद: ई-कृषि संवाद एक ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म ह ैजो किसानोों को 
विशषेज्ञञों से कृषि सलाह और जानकारी प्राप्त करने मेें सक्षम बनाता ह।ै यह 
टोल-फ्री हले््पलाइन, एसएमएस और वेब पोर््टल के माध््यम से किसानोों और 
कृषि वैज्ञानिकोों के बीच दो-तरफा संचार की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

वित्तीय विकास और समावेशन

z	यूनिफाइड पेमेेंट्स इटंरफेस (UPI): UPI ने मोबाइल फोन के माध््यम से 
बैैंक खातोों के बीच सहज और सरुक्षित धन हस््तताांतरण की सवुिधा प्रदान करके 
डिजिटल लेन-दने मेें क््राांति ला दी ह।ै UPI के साथ, उपयोगकर््तता आसानी से 
भगुतान कर सकते हैैं, अलगअलग बिलोों का भगुतान कर सकते हैैं और विभिन््न 
प््ललेटफॉर््म और बैैंकिग संस््थथानोों मेें लेन-दने कर सकते हैैं।

z	आधार समर््थथित भुगतान प्रणाली (AePS): AePS नागरिकोों को आधार 
प्रमाणीकरण का उपयोग करके वित्तीय सेवाओ ंतक पहुचँ सनुिश्चित करता ह,ै 
जिससे वे बैैंकिग संवाददाताओ ंद्वारा संचालित माइक्रो-एटीएम के माध््यम से 
लेन-दने कर सकते हैैं, नकदी निकाल सकते हैैं और खाते की शषे राशि की 
जाँच कर सकते हैैं।

z	ई-रुपी (e-Rupi): ई-रुपी एक डिजिटल भगुतान समाधान ह ैजिसे वर््ष 2021 
मेें कल््ययाणकारी लाभोों और सब््ससिडी के लक्षित और कुशल वितरण को बढ़़ावा 
दनेे के लिए शरुू किया गया था। यह एक प्रीपेड वाउचर-आधारित प्रणाली ह ै
जो निर््बबाध और संपर््क  रहित डिजिटल लेन-दने को सक्षम बनाती ह,ै पारदर््शशिता 
सनुिश्चित करती ह ैऔर सरकारी लाभोों के वितरण मेें लीकेज को समाप्त करती 
ह।ै
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शहरी और ग्रामीण शासन 

z	डिजिटल साक्षरता मिशन: डिजिटल इडंिया पहल के हिस््ससे के रूप मेें, राष्ट्रीय 
डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) एक अभियान ह ैजिसे हर ग्रामीण परिवार 
के कम-से-कम एक सदस््य को डिजिटल रूप से शिक्षित करने के लिए निर््ममित 
किया गया ह।ै इस मिशन का उद्देश््य 52.5 लाख लोगोों को आईटी प्रशिक्षण 
प्रदान करना ह,ै जिसमेें ग्रामीण, आगंनवाड़़ी और आशा कार््यकर््तता, साथ ही 
राशन की दकुान के डीलर शामिल हैैं।

z	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): 
PMGDISHA एक ऐसी योजना ह ैजिसका उद्देश््य विभिन््न राज््योों और केें द्र 
शासित प्रदशेोों के ग्रामीण क्षेत्ररों मेें छह करोड़ व््यक्तियोों को डिजिटल रूप से 
साक्षर बनाना ह।ै यह लगभग 40% ग्रामीण परिवारोों को लक्षित करता ह,ै ताकि 
यह सनुिश्चित किया जा सके कि प्रत््ययेक पात्र परिवार से कम-से-कम एक सदस््य 
को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण मिले।

z	राष्ट्रीय ऑप््टटिकल फाइबर नेटवर््क  (NOFN): भारत मेें NOFN परियोजना 
का उद्देश््य 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतोों को ब्रॉडबैैंड कनेक््टटिविटी प्रदान 
करना ह,ै जिससे ग्रामीण क्षेत्ररों मेें ई-गवर्ननेंस सेवाए ँवितरण सनुिश्चित हो सके।

z	ई-ग्राम स््वराज: ई-ग्राम स््वराज एक डिजिटल प््ललेटफॉर््म ह ैजो ग्रामीण क्षेत्ररों 
मेें ऑनलाइन शासन और सेवा वितरण की सवुिधा प्रदान करता ह।ै यह पंचायतोों 
को प्रशासनिक प्रक्रियाओ ं को डिजिटल बनाने, रिकॉर््ड बनाए रखने और 
नागरिक सेवाओ ंको ऑनलाइन प्रदान करने मेें सक्षम बनाता ह।ै ई-ग्राम स््वराज 
ग्रामीण शासन मेें पारदर््शशिता, जवाबदहेी और दक्षता को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	ई-नगर पालिका पोर््टल: कई शहरी स््थथानीय निकायोों ने नागरिकोों को विभिन््न 
नगरपालिका सेवाओ ं और सवुिधाओ ं तक ऑनलाइन पहुचँ प्रदान करने के 
लिए ई-नगर पालिका पोर््टल विकसित किए हैैं। ये पोर््टल नागरिकोों को संपत्ति 
कर का भगुतान करने, भवन निर््ममाण परमिट के लिए आवेदन करने, जन््म और 
मतृ््ययु प्रमाण पत्र का अनरुोध करने, शिकायतेें दर््ज करने और अपने आवेदनोों 
की स््थथिति को घर बैठे ट्रैक करने मेें सक्षम बनाते हैैं।

चुनाव प्रबंधन

z	भारतीय निर््ववाचन आयोग (ECI) पोर््टल: भारत के निर््ववाचन आयोग ने 
मतदाताओ ं को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सचूी, मतदान केें द्र स््थथान और 
चनुाव कार््यक्रम सहित चनुावी जानकारी तक पहुचँ प्रदान करने के लिए एक 
व््ययापक ऑनलाइन पोर््टल विकसित किया ह।ै

z	इलेक्ट्रॉनिक वोटिग मशीन (EVMs) और वोटर वेरिफिएबल पेपर 
ऑडिट ट्रेल (VVPAT): ईवीएम की शरुूआत ने भारत मेें मतदान प्रक्रिया 
मेें क््राांति ला दी ह,ै जिससे वोटोों की तीव्र और  सटीक गणना सनुिश्चित हुई ह।ै 
VVPAT के कार््ययान््वयन से मतदाताओ ंको उनके मतदान की पषु्टि होती ह,ै 
जिससे चनुावी प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता और आत््मविश्वास बढ़ता ह।ै

z	चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रबंधन प्रणाली: EPIC प्रबधन 
प्रणाली EPIC जारी करने और प्रबधित करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाती 
ह,ै जिससे निर््ववाचन आयोग मतदाताओ ं के सटीक रिकॉर््ड बनाए रखने और 
चनुावी धोखाधड़़ी को रोकने मेें सक्षम होता ह।ै

z	सी-विजिल (C-Vigil) मोबाइल ऐप: सी-विजिल मोबाइल ऐप नागरिकोों 
को आदर््श आचार संहिता के उल््ललंघन और अन््य चनुावी कदाचारोों की 
वास््तविक समय मेें फोटो या वीडियो कैप््चर करके और अपलोड करके रिपोर््ट 
करने की सवुिधा दतेा ह।ै निर््ववाचन अधिकारी इन रिपोर्टटों के आधार पर तत््ककाल 
कार््रवाई कर सकते हैैं, जिससे चनुावी प्रक्रिया की अखडंता मेें वदृ्धि होती ह।ै

परिवहन और लॉजिस्टिक

z	वाहन और सारथी: वाहन और सारथी क्रमशः वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग 
लाइसेेंस के लिए राष्ट्रीय स््तर की ई-गवर्ननेंस पहल हैैं। ये ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म 
नागरिकोों को वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेेंस के लिए आवेदन करने 
और उन््हेें नवीनीकृत करने, शलु््क का भगुतान करने और प्रासंगिक दस््ततावेजोों 
और सचूनाओ ंतक पहुचँने मेें सक्षम बनाते हैैं।

z	ई-चालान (e-Challans) सिस््टम: भारत के कई राज््योों ने यातायात प्रवर््तन 
के लिए ई-चालान सिस््टम लाग ूकिया ह।ै ये सिस््टम तेज गति से वाहन चलाने 
और रेड लाईट पार करने जैसे यातायात उल््ललंघनोों का पता लगाने के लिए 
कैमरे और सेेंसर जैसी तकनीक का उपयोग करते हैैं। उल््ललंघनकर््तताओ ं को 
इलेक्ट्रॉनिक चालान (e-Challans) प्राप्त होता ह ैजिसका भगुतान ऑनलाइन 
किया जा सकता ह,ै इस प्रकार कागजी कार््रवाई की आवश््यकता कम हो जाती 
ह ैऔर यातायात प्रबधन की दक्षता मेें सधुार होता ह।ै

z	ई-टोल (e-Toll) कलेक््शन: फास््टटैग जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक््शन 
(ETC) सिस््टम के कार््ययान््वयन ने भारत मेें राजमार्गगों पर टोल संग्रह को बदल 
दिया ह।ै फास््टटैग एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक््शन सिस््टम ह ैजो RFID 
तकनीक का उपयोग करता ह ैताकि वाहनोों के टोल प््ललाजा से गजुरने पर टोल 
शलु््क मेें स््वचालित कटौती हो सके।

सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन

z	 नेशनल करियर सर््वविस (NCS): नेशनल करियर सर््वविस (NCS) श्रम और 
रोजगार मतं्रालय की एक पहल ह ै जिसका उद्देश््य नौकरी चाहने वालोों और 
नियोक्ताओ ंको विभिन््न प्रकार की रोजगार-संबंधी सेवाए ँप्रदान करना ह।ै यह 
नौकरी, करियर परामर््श, कौशल विकास पाठ्यक्रम और सरकारी योजनाओ ं
और रिक्तियोों पर जानकारी जैसी सेवाए ँप्रदान करता ह।ै

z	पेेंशनभोगी पोर््टल: पेेंशनभोगी पोर््टल सेवानिवतृ्त सरकारी कर््मचारियोों को 
पेेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, पेेंशन भगुतान आदशे डाउनलोड करने 
और ऑनलाइन शिकायतेें दर््ज करने के लिए एक एकल प््ललेटफॉर््म प्रदान करता 
ह।ै

z	श्रम सवुिधा पोर््टल: श्रम सवुिधा पोर््टल श्रम और रोजगार मतं्रालय द्वारा श्रम 
संबंधी अनपुालनोों को समकेित करने और व््ययापार करने मेें आसानी की सवुिधा 
के लिए शरुू किया गया एक ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म ह।ै

z	ई-श्रम (e-SHRAM) पोर््टल: ई-श्रम (e-SHRAM) पोर््टल विभिन््न 
सामाजिक सरुक्षा योजनाओ ंके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकोों के पंजीकरण 
और ट्रैकिग के लिए एक ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म ह।ै

राज्य स्तरीय ई-गवर्ननेंस पहल:

z	ई-सेवा (आंध्र प्रदेश): उपयोगिता बिलोों के भगुतान, प्रमाणपत्र, लाइसेेंस और 
परमिट जारी करने की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

z	खजाने परियोजना (कर््ननाटक): राज््य की राजकोषीय प्रणाली को डिजिटल 
बनाया गया।

z	फ्ररेंड स (केरल): राज््य सरकार को करोों और अन््य वित्तीय बकाया राशियोों का 
भगुतान करने के लिए एकल-खिड़की सवुिधा ह।ै

z	लोकवाणी परियोजना (उत्तर प्रदेश): शिकायतोों के निपटारे से संबंधित 
एकल-खिड़की समाधान; भमूि रिकॉर््ड रखरखाव और आवश््यक सेवाए ँप्रदान 
करना।
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चुनौतियााँ:

z	डिजिटल डिवाइड: डिजिटल डिवाइड का अर््थ विभिन््न जनसंख््यया समहूोों के 
बीच डिजिटल तकनीकोों और इटंरनेट कनेक््टटिविटी तक पहुचँ मेें 
असमानताओ ंसे ह।ै सभी नागरिकोों के लिए ई-गवर्ननेंस समाधानोों तक समान 
पहुचँ सनुिश्चित करने के लिए इस अतंर को कम करना आवश््यक ह।ै

�	डिजिटल इडंिया जैसी पहल के बावजदू, इटंरनेट पहुचँ  और डिजिटल 
साक्षरता मेें असमानताए ँबनी हुई हैैं, ग्रामीण और हाशिए पर मौजदू समदुायोों 
को डिजिटल प्रौद्योगिकियोों और ऑनलाइन सेवाओ ं तक सीमित पहुचँ  
का सामना करना पड़ रहा ह,ै जिससे डिजिटल विभाजन और बढ़ रहा ह।ै

z	डेटा गोपनीयता और सरुक्षा सबंंधी चिताए:ँ ई-गवर्ननेंस समाधान मेें 
संवेदनशील नागरिक डेटा का संग्रह, भडंारण और साझाकरण शामिल ह,ै 
जिससे डेटा गोपनीयता, सरुक्षा उल््ललंघन और व््यक्तिगत जानकारी तक 
अनधिकृत पहुचँ  के बारे मेें चितंाए ँउत््पन््न होती हैैं।

�	आधार डेटा उल््ललंघन की घटना ने आधार डेटाबेस मेें संगहृीत नागरिकोों 
के व््यक्तिगत डेटा की सरुक्षा और गोपनीयता के सबंध मेें चितंाए ँउत््पन््न 
कर दी हैैं, जिससे ई-गवर्ननेंस प्रणालियोों मेें मजबतू डेटा सरुक्षा उपायोों और 
साइबर सरुक्षा प्रोटोकॉल की आवश््यकता पर प्रकाश डाला गया ह।ै

z	अवसरंचना की सीमाए:ँ ब्रॉडबैैंड कनेक््टटिविटी और डिजिटल साक्षरता स््तर 
सहित अपर््ययाप्त डिजिटल अवसंरचना, ई-गवर्ननेंस समाधानोों के प्रभावी 
कार््ययान््वयन के लिए चनुौतियाँ उत््पन््न कर सकती ह,ै विशषे रूप से ग्रामीण 
और दरूदराज के क्षेत्ररों मेें।

�	दरूदराज के क्षेत्ररों मेें सीमित इटंरनेट कनेक््टटिविटी और विद्युत सबंधित 
आधारभतू संरचनाए ँई-गवर्ननेंस समाधानोों के प्रभावी कार््ययान््वयन के लिए 
चनुौतियाँ उत््पन््न करती ह,ै तथा वंचित क्षेत्ररों मेें नागरिकोों के लिए डिजिटल 
सेवाओ ंऔर सचूना तक पहुचँ मेें बाधा उत््पन््न करती ह।ै

z	परिवर््तन का विरोध: सरकारी एजेेंसियोों के भीतर हितधारकोों के साथ-साथ 
पारंपरिक ऑफलाइन प्रक्रियाओ ं के अभ््यस््त नागरिकोों द्वारा परिवर््तन का 
विरोध, ई-गवर्ननेंस समाधानोों को अपनाने और कार््ययान््वयन मेें बाधा उत््पन््न करते 
ह।ै

�	सरकारी अधिकारियोों और पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रियाओ ं के 
अभ््यस््त नागरिकोों का विरोध ई-गवर्ननेंस समाधानोों को अपनाने और 
स््ववीकार करने मेें बाधा बन सकता ह,ै जिसके लिए डिजिटल साक्षरता और 
परिवर््तन प्रबधन को बढ़़ावा दनेे के लिए जागरूकता अभियान और क्षमता 
निर््ममाण पहल की आवश््यकता होती ह।ै

z	तकनीकी समस््यया: ई-गवर्ननेंस प््ललेटफार्ममों को विकसित करने और बनाए रखने 
के लिए तकनीकी विशषेज्ञता, संसाधनोों और बनुियादी ढाँच ेकी आवश््यकता 
होती ह,ै जो सीमित तकनीकी क्षमता या बजट की कमी वाली सरकारोों के 
लिए चनुौतियाँ उत््पन््न कर सकती हैैं।

�	भारत मेें वस््ततु एवं सेवा कर (GST) के कार््ययान््वयन मेें अनेक कर प्रणालियोों 
और डेटाबेस को एकीकृत करने की समस््यया के कारण सिस््टम क्रै श और 
गड़बड़़ियोों जैसी तकनीकी चनुौतियोों का सामना करना पड़़ा, जिससे 
ई-गवर्ननेंस परियोजनाओ ं मेें कड़े परीक्षण और तकनीकी विशषेज्ञता की 
आवश््यकता पर बल दिया गया।

z	कानूनी और नियामक ढाँचे: ई-गवर्ननेंस पहल को डेटा सरुक्षा, साइबर सरुक्षा 
और डिजिटल अधिकारोों को नियत्रित करने वाले काननूी और नियामक ढाँच े
का पालन करना चाहिए, जो विभिन््न न््ययायालयोों मेें भिन््न हो सकते हैैं और 
कार््ययान््वयन और प्रवर््तन के लिए चनुौतियाँ उत््पन््न कर सकते हैैं।

z	उपयोगकर््तता अनुभव और पहुचँ: ई-गवर्ननेंस समाधान उपयोगकर््तताओ ं के 
अनकूुल, सलुभ और समावेशी होने चाहिए ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके 
कि विविध आवश््यकताओ,ं क्षमताओ ं और डिजिटल साक्षरता स््तर वाले 
नागरिक डिजिटल प््ललेटफार्ममों को प्रभावी ढंग से  उपयोग कर सकेें ।

भारत मेें ई-गवर्ननेंस को प्रभावी ढंग से  
बेहतर करने के लिए कई महत्त्वपूर््ण कदम उठाए जा सकत ेहैैं:

z	डिजिटल बुनियादी ढाँचे मेें सधुार: ग्रामीण क्षेत्ररों मेें ई-गवर्ननेंस को बढ़ावा 
दतेे हुए, सभी ग्राम पंचायतोों को हाई स््पपीड कनेक््टटिविटी प्रदान करने के लिए 
भारतनेट जैसी परियोजनाओ ंका विस््ततार करना।

z	डिजिटल साक्षरता को बढ़़ाना: ई-गवर्ननेंस तक व््ययापक पहुचँ सनुिश्चित करते 
हुए, ग्रामीण परिवारोों के बीच डिजिटल कौशल मेें सधुार करने के लिए 
PMGDISHA जैसी पहल को जारी रखना और विस््ततारित करना।

z	डेटा सरुक्षा और गोपनीयता सनुिश्चित करना: नागरिकोों के डेटा की सरुक्षा 
और ई-गवर्ननेंस मेें विश्वास बढ़़ाने के लिए व््यक्तिगत डेटा सरंक्षण विधयक 
जैसे मजबतू साइबर सरुक्षा उपायोों और विधायी ढाँच ेको लाग ूकरना।

z	सेवाओ ंको सवु््यवस््थथित करना: ‘फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस’ अतंःक्रिया 
को बढ़़ावा दतेे हुए, सरकारी सेवाओ ंतक निर््बबाध पहुचँ  प्रदान करने के लिए 
उमंग जैसे प््ललेटफार्ममों का लाभ उठाना।

z	समावेशिता और पहुचँ को बढ़़ावा देना: व््ययापक समावेशिता सनुिश्चित करने 
के लिए ई-गवर्ननेंस उपकरणोों को कई क्षेत्रीय भाषाओ ंमेें सलुभ और दिव््ययाांग 
उपयोगकर््तताओ ंके लिए अनकूुलित बनाना।

z	सार््वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़़ावा देना: विशषेज्ञता और नवाचार 
के लिए निजी क्षेत्ररों के साथ सहयोग करना, आरोग््य सेत ु ऐप इसका अच््छछा 
उदहारण ह।ै

z	नियमित प्रतिक्रिया और सधुार: निरंतर नागरिक प्रतिक्रिया के लिए ‘MyGov’ 
जैसे प््ललेटफार्ममों का उपयोग करना, ई-गवर्ननेंस सेवाओ ंमेें सधुार लाना।

ई-गवर्ननेंस पर केस स्टडी:

z	 तेलंगाना भारत के अग्रणी राज््योों मेें से एक ह।ै राज््य मेें नागरिक सशक्तीकरण 
के साथ-साथ विभिन््न सरकारी विभागोों को सचुारू रूप से संचालित करने के 
लिए कई कदम उठाये गए हैैं।

z	वेब-आधारित प््ललेटफॉर््म के माध््यम से ई-गवर्ननेंस आधारित सेवाए ँप्रदान करने 
के लिए, ‘MeeSeva’ पोर््टल वर््तमान मेें अपने प््ललेटफॉर््म के माध््यम से 550 
से अधिक सेवाए ँ प्रदान करता ह ैऔर यह दशे मेें सबसे व््ययापक रूप से उपयोग 
किए जाने वाले ऑनलाइन G2C सेवा वितरण प््ललेटफार्ममों मेें से एक ह।ै

z	एम-गवर्ननेंस (M-governance) टी ऐपफोलियो (T AppFolio) नामक एक 
ऐप के माध््यम से दिया जाता ह,ै यह तेलंगाना सरकार की हालिया पहल ह ै
और इसका उद्देश््य राज््य मेें सेवाओ ं को किस प्रकार वितरित किया जा रहा 
इसकी निगरानी करना ह।ै इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा ह।ै

z	टी वॉलेट (T-Wallet, एक डिजिटल वॉलेट ह ै जिसका उपयोग नागरिक, 
सेवाओ ंका लाभ उठाने के लिए सरकारी और निजी दोनोों लेन-दने के लिए 
भगुतान करने के लिए कर सकते हैैं।
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z	इडंिया एटंरप्राइज आर््ककि टेक््चर (IndEA): IndEA एक समग्र आर््ककि टेक््चर 
बनाने के लिए एक प्रतिमान ह ैजो सरकार को एक एकल उद्यम या अधिक 
यथार््थवादी रूप से, कार््ययात््मक रूप से परस््पर जडु़़े उद्यमोों के संग्रह के रूप मेें 
मानता ह।ै

z	मेघालय उद्यम आर््ककि टेक््चर परियोजना: डिजिटल प्रौद्योगिकियोों का 
उपयोग करते हुए, लोगोों के लिए सेवा वितरण और शासन मेें सधुार करने के 
लिए एक परियोजना ह।ै

ई-गवर्ननेंस से संबंधित समसामयिक मुद्दे

इंटरनेट शटडाउन और ई-गवर्ननेंस
z	पल््स शटडाउन ट्रैकर के अनसुार, इटंरनेट शटडाउन, इटंरनेट-आधारित 

सचंार मेें जानबूझकर उत््पन््न किया  गया व््यवधान है, जो  ई-गवर्ननेंस को 
एक निश्चित जनसंख््यया या क्षेत्र के लिए दरु््गम या अनपुलब््ध बना दतेा ह।ै

z	इटंरनेट शटडाउन की आवश््यकता:

�	शांति बनाए रखना: गलत सचूना और अफवाहोों को रोकने और बिगड़ती 
काननू-व््यवस््थथा की स््थथिति को नियत्रित करने के लिए इटंरनेट शटडाउन 
लगाया जाता ह।ै उदाहरण के लिए दिल््लली मेें हुए दगंोों के दौरान इसका 
उपयोग किया गया।

�	भ्रामक खबरोों पर रोक: इटंरनेट फर्जी खबरेें फैलाने का एक तेज माध््यम 
ह ै और इसलिए, सरकार के लिए ऑडियो और वीडियो के माध््यम से 
फर्जी खबरोों को रोकने के लिए इटंरनेट शटडाउन लाग ूकरना आवश््यक 
हो गया ह।ै

�	आतंकवाद के विरुद्ध: आतंकवाद को बढ़़ावा दनेे के लिए शत्रुतापरू््ण 
राज््योों के नापाक मसंबूोों को विफल करने के लिए सरकारोों के लिए इटंरनेट 
बंद करना भी आवश््यक हो जाता ह,ै जैसे अनचु््छछेद 370 को निरस््त करने 
के बाद कश््ममीर मेें इटंरनेट बंद करना।

�	डेटा सेवाओ ं के दुरुपयोग रोकना: इटंरनेट शटडाउन उन तत्तत्ववों द्वारा 
डेटा सेवाओ ंके दरुुपयोग को रोकने के लिए भी लगाया गया ह,ै जो हिसंक 
गतिविधियोों को बढ़़ावा दनेे की क्षमता रखते हैैं, जैसे कि खालिस््ततानी तत्तत्ववों 
पर कार््रवाई के लिए पंजाब मेें हाल ही मेें इटंरनेट बंद किया गया।

�	परीक्षाए:ँ परीक्षाओ ंके दौरान नकल रोकने के लिए राज््योों मेें इटंरनेट बंद 
कर दिया जाता ह।ै

z	इटंरनेट शटडाउन का प्रभाव

�	आर््थथिक प्रभाव: संचार और सचूना प्रौद्योगिकी पर स््थथायी समिति ने पाया 
कि जहाँ शटडाउन किया जाता ह,ै वहाँ दरूसंचार ऑपरेटरोों को प्रत््ययेक 
सर््ककि ल क्षेत्र मेें प्रति घटें 24.5 मिलियन रुपये का नकुसान होता ह।ै

�	मौलिक अधिकार: अनचु््छछेद 19 के तहत इटंरनेट तक पहुचँ एक मौलिक 
अधिकार ह।ै इसके अलावा इटंरनेट शटडाउन भाषण और अभिव््यक्ति के 
अधिकार, व््ययापार संचालन और राज््य मेें लोगोों की आवाजाही को प्रभावित 
करता ह।ै

�	डिजिटल इडंिया के विरुद्ध: सरकार के डिजिटल इडंिया को बढ़़ावा दनेे 
के बावजदू  बार-बार इटंरनेट बंद होने से डिजिटल भगुतान,विशषेकर,सड़क 
विक्रे ताओ ंपर व््ययापक प्रभाव पड़ता ह।ै

�	गोपनीयता को खतरा: लोग अविश्वसनीय VPNs के माध््यम से प्रतिबधोों 
को दरू करने का प्रयास करते हैैं जो उनकी गोपनीयता को खतरे मेें डालते 
हैैं।

�	सामाजिक व््यवधान: संचार के लिए इटंरनेट लोगोों के दनैिक जीवन का 
हिस््ससा बन गया ह ैऔर इटंरनेट बंद होने से लोगोों की सचूना साझा करने 
और सामाजिक आदंोलनोों मेें भाग लेने की क्षमता प्रभावित होती ह।ै

�	राजनीतिक पारदर््शशिता मेें बाधा: इटंरनेट शटडाउन उन डिजिटल 
उपकरणोों तक पहुचँ को कमजोर या समाप्त कर दतेा ह ैजो चनुाव प्रचार, 
सार््वजनिक चर््चचा को बढ़़ावा दनेे आदि के लिए महत्तत्वपरू््ण हैैं।

इंटरनेट शटडाउन से जुड़़ी चिंताएँ

z	सचंार और सचूना प्रौद्योगिकी पर स््थथायी समिति: समिति ने इटंरनेट 
शटडाउन के वर््ष 2017 के नियमोों पर निम््नलिखित टिप््पणियाँ की ह:ै

�	अपर््ययाप्त नियम: इटंरनेट शटडाउन हटाने के लिए कोई उचित प्रक्रिया 
नहीीं ह।ै

�	अपरिभाषित आधार: वर््ष 1885 के अधिनियम या 2017 के नियमोों 
दोनोों ने इटंरनेट शटडाउन के दो आधारोों को परिभाषित नहीीं किया ह,ै 
अर््थथात, ‘सार््वजनिक आपातकाल’ और ‘सार््वजनिक सरुक्षा’, जो जिला 
स््तर के अधिकारियोों द्वारा व््यक्तिपरक मलू््ययाांकन पर निर््भर करती ह।ै

�	अन््य उद्देश््योों के लिए उपयोग: परीक्षाओ ं मेें नकल रोकने से लेकर 
स््थथानीय अपराध को कम करने तक, नियमित पलुिसिंग और यहाँ तक कि 
प्रशासनिक उद्देश््योों के लिए शटडाउन का उपयोग एक उपकरण के रूप मेें 
किया गया ह।ै

�	इटंरनेट शटडाउन का कोई रिकॉर््ड नहीीं: गहृ मतं्रालय या दरूसंचार विभाग 
के पास इस बात का कोई रिकॉर््ड नहीीं ह ै कि कितने राज््योों ने इटंरनेट 
निलंबन के आदशे जारी किए हैैं, जिसमेें उनका विवरण, कारण आदि 
शामिल हैैं।

�	धारा 144 का उपयोग: निलंबन नियम, 2017 के तहत शटडाउन का 
आदशे दनेे के विपरीत, राज््य सीआरपीसी(CrPC) की धारा 144 के तहत 
शटडाउन का आदशे द े रह े हैैं। हालाँकि, धारा 144 के तहत इटंरनेट 
शटडाउन को सर्वोच््च न््ययायालय ने असंवैधानिक करार दिया ह।ै

�	मौलिक अधिकारोों का प्रभावित होना: अधिकांश भारतीय दनैिक 
गतिविधियोों के लिए अपने मोबाइल फोन पर इटंरनेट का उपयोग करते हैैं, 
और इटंरनेट के निलंबन से अनचु््छछेद 19(1) (g) के तहत उनके मौलिक 
अधिकार पर प्रभाव पड़ता ह।ै

�	मनमानी कार््रवाई और गैर-अनुपालन: सरकार इटंरनेट बंद करने के 
आदशेोों को सार््वजनिक नहीीं करती ह,ै जैसा कि अनरुाधा भसीन निर््णय मेें 
अपेक्षित ह।ै

�	सर्वोच््च न््ययायालय के प्रमुख निर््णयोों की समझ का अभाव: सर्वोच््च 
न््ययायालय के महत्तत्वपरू््ण निर््णयोों का अनपुालन न करने से केें द्र और राज््य 
सरकार के कार््ममिकोों मेें जागरूकता की कमी परिलक्षित होती ह।ै

z	सर्वोच््च न््ययायालय का निर््णय:

�	अनरुाधा भसीन बनाम भारत संघ मामले मेें सपु्रीम कोर््ट ने इटंरनेट निलंबन 
आदशेोों की वैधता और उनकी आवधिक समीक्षा का परीक्षण करने के 
लिए दिशा-निर्देश निर््धधारित किए ह।ै न््ययायालय ने आदशे दिया कि:

�	दरूसंचार सेवाओ ं के अस््थथायी निलंबन (सार््वजनिक आपातकाल या 
सार््वजनिक सेवा) नियम, 2017 के तहत इटंरनेट सेवाओ ं को अनिश्चित 
काल के लिए निलंबित करने का आदशे अस््ववीकार््य ह।ै

�	निलंबन का उपयोग केवल अस््थथायी अवधि के लिए किया जा सकता ह।ै
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�	निलंबन नियमोों के तहत जारी किए गए इटंरनेट को निलंबित करने वाले 
किसी भी आदशे को आनपुातिकता के सिद््धाांत का पालन करना चाहिए 
और आवश््यक अवधि से आगे नहीीं बढ़़ाना चाहिए।

�	निलंबन नियमोों के तहत इटंरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदशे 
न््ययायिक समीक्षा के अधीन ह।ै

z	अपवाद:

�	इटंरनेट को केवल उन असाधारण स््थथितियोों मेें निलंबित किया जाएगा, 
जहाँ सार््वजनिक आपातकाल हो या सार््वजनिक सरुक्षा को खतरा हो तथा 
इटंरनेट तक पहुचँ को प्रतिबधित करने के लिए विधायी रूप से अनिवार््य 
परू््ववापेक्षाए ँहोों।

z	निर््णयोों का पालन न किया जाना:

�	निर््णय के अगले वर््ष भारत मेें इटंरनेट बंद करने की घटनाए ँ पिछले वर््ष 
की तलुना मेें अधिक दखेी गई।ं

�	भारत मेें इटंरनेट प्रतिबधोों के कारण वर््ष 2020 मेें वैश्विक अर््थव््यवस््थथा को 
हुए कुल नकुसान मेें 70% से अधिक की हानि हुई तथा भारत का वैश्विक 
स््तर पर इटंरनेट शटडाउन के कारण नकारात््मक छवि बनी ह।ै

उपायोों को लागू किया जाना आवश्यक है

z	ससंदीय स््थथायी समिति की सिफारिशेें:

�	दरूसंचार विभाग गहृ मतं्रालय के साथ समन््वय करके इटंरनेट शटडाउन 
हटाने के लिए आनपुातिकता और प्रक्रिया के स््पष्ट सिद््धाांत निर््धधारित करेगा।

�	राज््योों द्वारा किए गए सभी इटंरनेट शटडाउन का केें द्रीकृत डाटाबेस दरूसंचार 
विभाग या गहृ मतं्रालय द्वारा बनाए रखा जा सकता ह।ै

�	दरूसंचार निलंबन नियम, 2017 के अतंर््गत दरूसंचार सेवाओ ंके निलंबन 
के आदशे की समीक्षा करने वाली समीक्षा समिति का विस््ततार।

�	भारत सरकार द्वारा इटंरनेट शटडाउन के अर््थव््यवस््थथा पर प्रभाव का 
आकलन करने के लिए एक अध््ययन करना।

�	सर्वोच््च न््ययायालय द्वारा समय-समय पर जारी महत्तत्वपरू््ण दिशा-निर्देशोों को 
औपचारिक मान््यता की आवश््यकता होती ह।ै

�	इससे अनपुालन सनुिश्चित होगा तथा नागरिकोों के अधिकारोों और 
आजीविका को प्रभावित करने वाले सर्वोच््च न््ययायालय के महत्तत्वपरू््ण 
निर््णयोों के बारे मेें जागरूकता बढ़़ेगी।

�	‘विश्व की इटंरनेट शटडाउन राजधानी’ के लेबल से बचने के लिए प्रशासन 
की ओर से सपु्रीम कोर््ट के निर्देशोों का सख््तती से पालन करना आवश््यक 
ह।ै

�	चयनात््मक प्रतिबन््ध: संपरू््ण इटंरनेट शटडाउन के स््थथान पर, कुछ 
वेबसाइटोों, व््हहाट्सएप जैसे ऐप््स पर प्रतिबन््ध लगाया जा सकता ह ैताकि 
अन््य इटंरनेट सेवाओ ंतक पहुचँ की अनमुति मिल सके।

�	इटंरनेट कंपनियोों की भूमिका: इटंरनेट कंपनियोों को अपने प््ललेटफॉर््म के 
दरुुपयोग को रोकने तथा फर्जी खबरोों आदि को रोकने के लिए सरकार के 
साथ मिलकर कार््य करना चाहिए।

�	डिजिटल साक्षरता: डिजिटल साक्षरता मेें सधुार से इटंरनेट के लाभकारी 
उपयोग को बढ़़ावा मिलता ह ैऔर लोग स््वय भी फर्जी समाचारोों, गलत 
सचूनाओ ंआदि के प्रसार की रोकथाम मेें भाग लेते हैैं।

विश्व मेें “इटंरनेट शटडाउन की राजधानी” के टैग से छुटकारा पाने और डिजिटल 
इडंिया की क्षमता को पूरा करने के लिए कार््यकारी सरकार की ओर से सर्वोच््च 
न््ययायालय के दिशा-निर्देशोों का अधिक ईमानदारी से अनुपालन आवश््यक ह।ै

डिजिटल इंडिया पहल

डिजिटल इडंिया कार््यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान 
आधारित अर््थव््यवस््थथा मेें बदलने के लिए वर््ष 2015 मेें भारत सरकार के 
इलेक्ट्रॉनिक््स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा शरुू की गई एक 
प्रमखु पहल ह।ै इस व््ययापक कार््यक्रम का उद्देश््य डिजिटल विभाजन को कम 
करने, डिजिटल सेवाओ ंतक पहुचँ मेें सुधार और पूरे देश मेें समावेशी विकास 
को बढ़़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करना ह।ै

डिजिटल इंडिया के लिए 3 विजन

प्रत््ययेक नागरिक को उपयोगिता के स्रोत के 
रूप मेें डिजिटल अवसंरचना प्रदान करना 

मागँ पर शासन और सेवा

प्रत््ययेक नागरिक के डिजिटल सशक्तिकरण 
का ध््ययान रखना

डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य

z	नागरिकोों का डिजिटल सशक्तीकरण: सभी नागरिकोों को अनेक भारतीय 
भाषाओ ंमेें सार््वभौमिक रूप से उपलब््ध डिजिटल संसाधन और सेवाए ँप्रदान 
करना। सहयोगी डिजिटल प््ललेटफॉर््म की शरुूआत, सभी कागजात और 
प्रमाणपत्ररों की ऑनलाइन उपलब््धता और सभी अधिकारोों की क््ललाउड 
उपलब््धता।

z	कुशल शासन प्रदान करना: ऑनलाइन और मोबाइल दोनोों प््ललेटफार्ममों पर 
नागरिकोों को वास््तविक-समय की सेवाए ँ प्रदान करने के लिए विभागोों और 
अधिकार क्षेत्ररों मेें प्रक्रियाओ ंऔर सचूनाओ ंको निर््बबाध रूप से एकीकृत करना:

�	व््ययावसायिक प्रक्रियाओ ंको डिजिटल रूप से सक्षम बनाना।

�	डिजिटल रूप से सक्षम नकदी रहित अर््थव््यवस््थथा का निर््ममाण करना।

�	नागरिकोों की आसान पहुचँ के लिए क््ललाउड-आधारित भण््डडार निर््ममाण, 
साथ ही GIS का उपयोग करके बेहतर नीति निर््ममाण और निर््णय लेना।

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ

ब्रॉडबैैंड राजमार््ग
मोबाइल कनेक््टटिविटी 
तक सार््वभौमिक पहुचँ

ई-गवर्ननेंस: सरकार मेें 
प्रौद्योगिकी के माध््यम  

से सधुार

ई-क््राांति - सेवाओ ंका 
इलेक्ट्रॉनिक वितरण

नौकरियोों के लिए 
सूचना और प्रौद्योगिकी

सार््वजनिक इंटरनेट 
पहुचँ कार््यक्रम

सभी के लिए सूचना अर्ली हार्वेस््ट कार््यक्रम इलेक्ट्रॉनिक््स विनिर््ममाण
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डिजिटल इंडिया मिशन की उपलब्धियाां

z	डिजिटल कनेक््टटिविटी: भारतनेट कार््यक्रम द्वारा 2.5 लाख ग्राम पंचायतोों 
को फाइबर-ऑप््टटिक नेटवर््क  से जोड़़ा जा रहा ह।ै

z	कॉमन सर््वविस सेेंटर(CSCs): CSCs ने सरकारी सेवाओ ंतक पहुचँ मेें सधुार 
किया ह।ै दशे भर मेें 5.2 लाख से ज््ययादा कॉमन सर््वविस सेेंटर कार््यरत हैैं (शहरी 
और ग्रामीण क्षेत्ररों को मिलाकर), जिनमेें से 4.14 लाख ग्राम पंचायत स््तर पर 
हैैं।

AADHAAR
आधार के विषय मेें: आधार संख््यया भारतीय विशिष्ट 
पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियोों 
को जारी किया गया एक 12 अंकोों का यादृच््छछिक नंबर है।

स््ववैच््छछिक नामांकन: कोई भी व््यक्ति, उम्र और लिंग की 
परवाह किए बिना, जो भारत का निवासी है, नामांकन 
कर सकता है।
वर््चचुअल आईडी(VID): वीआईडी आधार से जडु़़ा एक 
अस््थथायी, प्रतिसंहरणीय (Revocable) 16-अंकीय 
नंबर है, जो ई-केवाईसी सेवाओ ंके प्रमाणीकरण के लिए 
उपयोगी है।

z	विशिष्ट पहचान: आधार डिजिटल इडंिया की सबसे महत्तत्वपरू््ण उपलब््धधि ह,ै 
जो 99% भारतीय आबादी को कवर करता ह,ै जिससे उनकी सरकारी सेवाओ ं
तक डिजिटल पहुचँ  सनुिश्चित होती ह।ै

z	डिजिलॉकर: इसके 13.7 करोड़ से अधिक उपयोगकर््तता हैैं और 2311 
जारीकर््तता संगठनोों से 562 करोड़ से अधिक दस््ततावेज उपलब््ध कराए गए हैैं।

z	उमंग:  यनूिफाइड मोबाइल एप््ललीकेशन फॉर न््ययू –ऐज गवर्ननेंस (उमगं), मोबाइल 
के माध््यम से नागरिकोों को 1,668 से अधिक ई-सेवाए ँऔर 20,197 से अधिक 
बिल भगुतान सेवाए ँप्रदान कर रहा ह।ै

z	MyGov: 2.76 करोड़ से अधिक उपयोगकर््तता इस नागरिक सहभागिता 
प््ललेटफॉर््म के साथ पंजीकृत हैैं और इसके अतंर््गत आयोजित विभिन््न गतिविधियोों 
मेें भाग ले रह ेहैैं।

z	डिजिटल विलेज: डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक््ट के तहत, 700 ग्राम 
पंचायतोों को शामिल किया गया ह ैऔर डिजिटल स््ववास््थ््य सेवा, सेवा, वित्तीय 
सेवा आदि जैसी डिजिटल सेवाए ँप्रदान की जा रही हैैं।

z	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर््क : इसके तहत, संस््थथानोों के लिए 1,752 हाई-स््पपीड डेटा 
संचार नेटवर््क  लिक को शरुू किया गया ह।ै

z	UPI: इस डिजिटल भगुतान प््ललेटफॉर््म के तहत, 376 बैैंकोों को शामिल किया 
गया ह।ै 11.9 लाख करोड़ रुपये के 730 करोड़ लेन-दने की सवुिधा प्रदान की 
गई ह।ै 

z	इसके अलावा, डिजिटल इडंिया मिशन ने दशे के दरूदराज के क्षेत्ररों मेें डिजिटल 
साक्षरता को बढ़़ावा दिया ह,ै डिजिटल क्षेत्र मेें उद्यमशीलता और नवाचार को 
बढ़़ावा दिया ह,ै साथ ही साइबर सरुक्षा बनुियादी ढाँच ेऔर जागरूकता को 
मजबतू करने पर भी ध््ययान केें द्रित किया ह।ै

आधार की उपयोगिता
सशुासन को बढ़़ावा देना

वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा

'डिजिटल इडंिया' का प्रमुख स््ततंभ

स््व-सेवा 

इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस््तताांतरण

पोर्टेबिलिटी

•	 नकली और फर्जी पहचान को रोककर पारदर््शशिता और 
सशुासन को बढ़़ावा दतेा ह।ै

•	 31 जलुाई, 2023 तक, 765.30 मिलियन भारतीयोों ने 
सार््वजनिक वितरण प्रणाली के माध््यम से खादान््न प्राप्त 
करने के लिए आधार को राशन कार््ड से जोड़़ा था।

•	 280 मिलियन से अधिक लोगोों  ने 'पहल' (PAHAL) 
के माध््यम से एलपीजी सब््ससिडी के लिए आधार को रसोई 
गैस कनेक््शन से जोड़़ा।

•	 आधार का उपयोग स््थथायी वित्तीय पते के रूप मेें 
किया जा सकता ह ैऔर यह समाज के वंचित एवं 
कमजोर वर्गगों के वित्तीय समावेशन की सवुिधा 
प्रदान करता ह।ै

•	 उदाहरण के लिए: जन धन खाता-आधार- 
मोबाइल" (JAM) त्रयी ने गरीबोों के लिए उनके 
बैैंक खाते मेें जन कल््ययाण सब््ससिडी के प्रत््यक्ष लाभ 
हस््तताांतरण (DBT) प्राप्त करना आसान बना दिया 
ह।ै

आधार पहचान प््ललेटफार््म  'डिजिटल इडंिया' के प्रमखु 
स््ततंभोों मेें से एक ह,ै जिससे दशे के प्रत््ययेक निवासी 
को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती ह।ै

यह नागरिकोों के बैैंक खातोों मेें सीध ेसरुक्षित 
और कम लागत वाले लाभ हस््तताांतरण को 
सक्षम बनाता ह।ै

आधार का उपयोग करके लोग सचूना,  
सेवाओ ं तक पहुचँ तथा शिकायतोों का 
समाधान प्राप्त कर सकते हैैं।

एक सार््वभौमिक संख््यया के रूप मेें, आधार 
दशे मेें कहीीं से भी प्रमाणीकरण सेवाओ ंकी 
अनमुति दतेा ह।ै

डिजिटल संप्रभतुा

z	 किसी राज््य को अपने राष्ट्रीय हितोों की परू््तति के लिए अपने नेटवर््क  का प्रबधन 

करने के अधिकार के रूप मेें जाना जाता ह ैजिनमेें सबसे आवश््यक हैैं सरुक्षा, 

गोपनीयता और वाणिज््य, डिजिटल संप्रभतुा।

z	यह किसी व््यक्ति के अपने डिजिटल गरिमा को नियत्रण करने की शक्ति ह,ै 

जिसमेें डेटा, हार््डवेयर और सॉफ््टवेयर शामिल ह ैजिसका उपयोग और उत््पपादन 

किया जाता ह।ै

डिजिटल संप्रभुता का महत्त्व

z	तकनीकी निर््भरता समाप्त करना: विदशेी डेटा अवसंरचना पर निर््भरता को 

पहचानना और कम करना, डिजिटल बाजारोों मेें अनचुित प्रतिस््पर््धधा समाप्त 

करना, और 5जी और AI जैसी आगामी प्रौद्योगिकियोों से संबंधित कमजोरियोों 

का समाधान करना।

z	गारंटीकृत डेटा पहुचँ: राष्ट्रीय राजनीतिक स््ववायत्तता, वाणिज््ययिक नवाचार 

और अनसुंधान संस््थथान की स््वतंत्रता के लिए डिजिटल संप्रभतुा भी आवश््यक 

ह ै क््योोंकि उचित प्रौद्योगिकी और डेटा को गारंटीकृत पहुचँ के माध््यम से 

उपलब््ध कराया जाना चाहिए।

z	आंतरिक सरुक्षा और देश की एकता: व््यक्तिगत डेटा के संरक्षण और 

संभावित आदान-प्रदान के संबंध मेें एक बड़ा डर यह ह ै कि इसका उपयोग 

किसी भी दशे की आतंरिक सरुक्षा के लिए खतरा उत््पन््न करने के लिए किया 

जा सकता ह।ै

z	डिजिटल उपनिवेशवाद: संयकु्त राज््य अमरेिका और चीन के प्रौद्योगिकी 

निगमोों का बाजार पर प्रभतु््व माना जा सकता ह,ै जिससे आधिपत््य और शोषण 

के नए रूप सामने आ सकते हैैं।
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डिजिटल संप्रभुता की चुनौतियााँ

z	व््ययापारिक व््यवधान: पारंपरिक सीमाओ ं के बिना जडु़़ी हुई दनुिया मेें 
प्रतिस््पर्द्धा करना आसान हो गया ह ैतथा यह तेजी से बढ़ रहा ह,ै और इटंरनेट 
की व््ययापकता,अब हमारे कार््य करने, रहने और गतिविधियोों को प्रभावित करती 
हैैं।

z	अंतरराष्ट्रीय नेटवर््क  मेें वदृ्धि: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, स््थथिर दायित््वोों 
की जटिलता और नेटवर््क  की वैश्विक पहुचँ  को पर््ययाप्त रूप से संबोधित नहीीं 
किया जा सकता ह।ै

z	उदार लोकतंत्र के विरुद्ध: जो उदार लोकतंत्र का विरोध करते हैैं तथा जिनमेें 
निगरानी, सामाजिक और राजनीतिक नियत्रण शामिल हैैं, को डेटा स््थथानीयकरण 
विधियोों द्वारा सहायता प्रदान की जाती ह।ै

आगे की राह 

z	 विदशेी प्रौद्योगिकियोों और डिजिटल सेवाओ ं पर दशे की निर््भरता, साथ ही 
इसकी कमियोों की पहचान करना, डिजिटल संप्रभतुा मेें सधुार के लिए आवश््यक 
क्षमताओ ंको रेखांकित करने की दिशा मेें पहला कदम ह।ै

z	एक महत्त्वाकांक्षी डेटा रणनीति को लाग ूकरना तथा अनसुंधान और विकास 
के साथ-साथ कार््यबल के लिए डिजिटल कौशल मेें निवेश बढ़़ाना, ताकि 
अप्रयकु्त क्षमता का प्रयोग किया जा सके और डिजिटल एकल बाजार संबंधित 
बाधाओ ंको दरू किया जा सके।

z	वैश्विक डेटा प्रशासन, डिजिटल बाजारोों, उभरती प्रौद्योगिकियोों और अतंरराष्ट्रीय 
डेटा प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए अतंरराष्ट्रीय सहयोग मेें संलग््न होना।

z	सीमापार कनेक््टटिविटी के लिए संप्रभ ु प्रतिक्रिया के रूप मेें, सरकारेें डेटा 
स््थथानीयकरण को लाग ूकर रही हैैं, जिसके तहत निगमोों को डिजिटल डेटा को 
अपने अधिकार क्षेत्र मेें स््थथानीय स््तर पर रखना आवश््यक ह।ै

स््वतंत्र दनुिया मेें कोई भी देश या निगम विश्वसनीय रूप से दसूरोों को डिजिटल 
निवारण सबंधी उचित सलाह नहीीं दे सकता ह।ै लोकतांत्रिक शक्तियोों को डिजिटल 
विश्व के प्रबधन के लिए नए मानदंड विकसित करने मेें एक-दसूरे से परामर््श करने 
और सहयोग करने की आवश््यकता ह।ै

डेटा अस्वीकार््यता (Data Deniability) का प्रतिकूल प्रभाव

डेटा अस््ववीकार््यता से तात््पर््य सरकार, संगठनोों आदि के प्रदर््शन के बारे मेें 
ऐसे डेटा तक पहुँच से इनकार करना है जो कार््यक्रमोों, अर््थव््यवस््थथा की स््थथिति 
आदि का विश्लेषण करने मेें सक्षम बनाता ह।ै

डेटा अस्वीकार््यता के लक्षण

z	जिम््ममेदारी से बचना: सरकारेें और संगठन अक््सर अपने प्रदर््शन के बारे मेें 
किसी भी प्रतिकूल डेटा के सार््वजनिक प्रकटीकरण को रोकने के लिए डेटा 
प्रदान करने से इनकार कर दतेे हैैं। उदाहरण के लिए कई कंपनियाँ डेटा लीक 
के बारे मेें जानकारी छिपाती हैैं।

z	चुनाव: चनुाव आमतौर पर वह समय होता ह ैजब सरकारेें चनुावी नकुसान 
को रोकने के लिए डेटा छिपाने की कोशिश करती हैैं। उदाहरण के लिए, वर््ष 
2019 मेें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा का खलुासा न 
करना।

z	आकँड़ोों की अपूर््णता: कभी-कभी आकँड़े व््ययापक, परू््ण नहीीं होते हैैं और 
उनमेें सार््वजनिक प्रकटीकरण के लिए पद्धतिगत शदु्धता का अभाव होता ह।ै 
उदाहरण के लिए, वर््ष 2011 की जाति जनगणना के आकँड़े “अनपुयोगी” हैैं।

डेटा की कमी के प्रतिकूल प्रभाव

z	सटीक आकँड़ोों के अभाव के कारण विशषेज्ञ भारत के हितोों को प्रभावित करने 

वाले विभिन््न राष्ट्रीय और अतंरराष्ट्रीय मदु्ददों पर सार््थक चर््चचा करने मेें असमर््थ 

रहते हैैं।

z	सरकार की ओर से डेटा को जारी न करने से सत्ता का एकीकरण और सरकारी 

शक्ति का दरुुपयोग होता ह।ै

z	सरकार की सफलता की कहानियोों के बारे मेें भ्रामक राजनीतिक विवरण प्रस््ततुत 

करता ह,ै जो मतदाताओ ंके चनुावी निर््णयोों को प्रभावित करता ह।ै

z	सरकार जवाबदहेी और जिम््ममेदारियोों से बच जाती ह।ै

z	नीति और शासन पर प्रभाव: भ्रामक आकँड़े जमीनी स््तर पर नीति और 

शासन को कमजोर बना दतेे हैैं।

z	नागरिकोों की अभिव््यक्ति की स््वतंत्रता पर प्रभाव: राज््य और नागरिकोों 

के बीच बढ़ते ज्ञान के अतंर का नागरिकोों की अभिव््यक्ति की स््वतंत्रता पर 

प्रभाव पड़ता ह।ै

z	डेटा अस््ववीकार््यता से निवेशकोों का सरकार और संगठनोों पर विश्वास कम हो 

जाता ह।ै

आगे की राह:

z	दीर््घकालिक प्रभाव को समझना: सरकारोों और संगठनोों को अल््पकालिक 

लक्षष्ययों पर ध््ययान दनेे के बजाय डेटा अस््ववीकार््यता के दीर््घकालिक नकारात््मक 

प्रभाव को समझना चाहिए।

z	डेटा सगंठनोों की स््वतंत्रता: डेटा संग्रह संगठनोों जैसे NSO आदि को उनके 

काम मेें हस््तक्षेप को रोकने के लिए पर््ययाप्त स््ववायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

z	वैधानिक ढाँचा: डेटा एकत्र करने वाले संगठनोों को संसद के प्रति जवाबदहेी 

के साथ वैधानिक समर््थन दिया जाना चाहिए।

z	एकीकृत ढाँचा: डेटा संग्रह को AI, बिग डेटा आदि के उपयोग के साथ 

एकीकृत किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए बैैंकिग नेटवर््क  के साथ GSTN 

का एकीकरण।

z	डेटा का गतिशील सगं्रह: जन््म दर आदि के बारे मेें डेटा एकत्र करने के लिए 

अस््पतालोों जैसे सार््वजनिक सेवा वितरण बिदओु ंके डिजिटलीकरण के साथ 

डेटा संग्रह को गतिशील बनाया जाना चाहिए।

निष्कर््ष

सरकारोों को नागरिकोों के लिए डिजिटल साक्षरता और लोक सेवकोों के लिए 

तकनीकी प्रशिक्षण को प्राथमिकता देकर ई-गवर्ननेंस मेें सूचना और प्रौद्योगिकी 

संबंधित विशेषज्ञता की कमी को दरू करने की आवश््यकता ह।ै शिक्षण और 

प्रशिक्षण मेें निवेश से डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और डिजिटल प्रशासन 

मेें अधिक व््ययापक भागीदारी को सशक्त बनाने मेें सहायता मिलेगी। इसके 

अतिरिक्त, विकसित हो रह े ई-गवर्ननेंस के साथ बने रहने के लिए, नागरिक डेटा 

की सुरक्षा करना और मजबूत साइबर सुरक्षा, पारदर््शशिता और प्रभावी निगरानी 

के माध््यम से प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना महत्तत्वपूर््ण ह।ै सक्षम, उत्तरदायी 

और समावेशी शासन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग 

करने के लिए ये कदम महत्तत्वपूर््ण हैैं।
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विगत वर्षषों के प्रश्न

z	अभिशासन के एक महत्तत्वपरू््ण उपकरण के रूप मेें ई-शासन ने सरकारोों मेें 

प्रभावशीलता, पारदर््शशिता और जवाबदयेता का आगाज कर दिया ह।ै कौन-सी 

अपर््ययाप्तताए ँइन विशषेताओ ंकी अभिवदृ्धि मेें बाधा बनती हैैं?�

� (2023)

z	क््यया ग्रामीण क्षेत्ररों मेें विशषे रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सचूना एवं संचार 

प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की अल््प-उपलब््धता के साथ मिलकर सामाजिक-

आर््थथिक विकास मेें बाधा उत््पन््न किया ह?ै औचित््य सहित परीक्षण कीजिए।�

� (2021)

z	“सचूना का अधिकार अधिनियम मेें किय गये हालिया संशोधन सचूना आयोग 

की स््ववायत्तता और स््वतंत्रता पर गम््भभीर प्रभाव डालेेंगे”। विवेचना कीजिए।�

� (2020)

z	“चौथी औद्योगिक क््राांति (डिजिटल क््राांति) के प्रादरु््भभाव ने ई-गवर्नेन््स को 

सरकार का अविभाज््य अगं बनाने मेें पहल की ह”ै। विवेचना कीजिए। 

� (2020)

z	सचूना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओ/ं

कार््यक्रमोों का कार््यन््वयन आमतौर पर कुछ विशषे महत्तत्वपरू््ण कारकोों की दृष्टि 

से ठीक नहीीं रहता ह।ै इन कारकोों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी 

कार््ययान््वयन के उपाय सझुाइए।� (2019)

z	ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे मेें नहीीं ह,ै 

अपित ुइससे अधिक सचूना के ‘उपयोग मलू््य’ के क््राांतिक महत्तत्व के बारे मेें 

ह।ै स््पष्ट कीजिए।� (2018)

z	नागरिक चार््टर संगठनात््मक पारदर््शशिता एवं उत्तरदायित््व का एक आदर््श 
उपकरण ह,ै परन््ततु इसकी अपनी परिसीमाए ँहैैं। परिसीमाओ ंकी पहचान कीजिए 
तथा नागरिक चार््टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायोों का सझुाव दीजिए।
� (2018)

z	जनता के प्रति सरकार की जवाबदहेी स््थथापित करने मेें लोक लेखा समिति की 
भमूिका पर विवेचना कीजिए।� (2017)

z	“विभिन््न स््तरोों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र मेें 
जन-सहभागिता अन््ययोन््ययाश्रित होती ह।ै” भारत के सन््दर््भ मेें इनके बीच संबंध 
पर चर््चचा कीजिए� (2016)

z	“ट््राांसपेरेेंसी इटंरनेशनल” के ईमानदारी सचूकांक मेें, भारत काफी नीच े के 
पायदान पर ह।ै संक्षेप मेें उन विधिक, राजनीतिक, आर््थथिक, सामाजिक तथा 
सांस््ककृति क कारकोों पर चर््चचा कीजिए, जिनके कारण भारत मेें सार््वजानिक 
नैतिकता का ह्रास हुआ ह।ै� (2016)

z	पारदर््शशिता और जवाबदहेी सनुिश्चित करने के लिए सत््यम घोटाले (2009) के 
बाद कॉर्पोरेट प्रशासन मेें लाए गए परिवर््तनोों पर चर््चचा कीजिए।� (2015)

z	“यदि संसद मेें पटल पर रख ेगए व््हहिसलब््ललोअर््स अधिनियम, 2011 के संशोधन 
बिल को पारित कर दिया जाता ह,ै तो हो सकता ह ैकि सरुक्षा प्रदान करने के 
लिए कोई बच ेही नहीीं।’ समालोचना परू््वक मलू््ययाांकन कीजिए।� (2015)

z	सार््वजनिक सेवा वितरण संगठनोों द्वारा नागरिक चार््टर के निर््ममाण और नागरिकोों 
की संतषु्टि के स््तर और प्रदान की गई सेवाओ ंकी गणुवत्ता के बीच अतंर का 
विश्लेषण कीजिए।� (2013)

z	सार््वजनिक मामलोों मेें अनैतिकता की समस््ययाओ ं को हल करने मेें राष्ट्रीय 
लोकपाल की सीमाओ ंपर चर््चचा कीजिए।� (2013)
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अर््थ

प्रशासनिक और संस््थथागत गुणवत्ता, आर््थथिक प्रदर््शन का आधार ह ै और 
सफल आर््थथिक प्रदर््शन श्रेष्ठ सामाजिक विकास का कारक बन सकता ह।ै इस 
संदर््भ मेें भारत मेें सामाजिक और आर््थथिक शासन मेें नीतियोों एवं रूपरेखाओ ं
की एक शृंखला शामिल ह,ै जिसका उद्देश््य भारत की जनसंख््यया की विविध 
आवश््यकताओ ं पर ध््ययान देना विकास को बढ़़ावा देना और संसाधनोों एवं 
अवसरोों तक समान पहुचँ सुनिश्चित करना ह।ै

सकारात्मक कार््रवाई और उनका प्रभाव

भारत मेें सकारात््मक कार््रवाई नीतियोों का उद्देश््य; ऐतिहासिक भेदभाव को 
संबोधित करना और लिग, नस््ल, जातीयता और अन््य कारकोों के आधार 
पर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समहूोों के लिए अवसरोों मेें वदृ्धि 
कर विभिन््न क्षेत्ररों मेें विविधता को बढ़़ाना ह।ै ये नीतियाँ अधिमान््य उपचार के 
माध््यम से शिक्षा, रोजगार और सार््वजनिक सेवाओ ं मेें समान अवसर प्रदान 
करने पर केें द्रित हैैं।
z	शिक्षा: अनसुचूित जातियोों के लिए कक्षा 10वीीं के बाद (Post-Matric) 

और कक्षा 10 वीीं के परू््व (Pre-Matric) छात्रवतृ्ति योजनाओ ं और राष्ट्रीय 
फेलोशिप योजना जैसी पहलोों ने हाशिए पर रहने वाले समदुायोों हते ुशकै्षणिक 
संस््थथानोों मेें नामांकन मेें उल््ललेखनीय सधुार किया ह ैसाथ ही गणुवत्तापरू््ण शिक्षा 
और सामाजिक-आर््थथिक लाभोों तक पहुचँ बढ़़ाई ह।ै

z	रोजगार: सरकारी नौकरियोों मेें अनसुचूित जाति (SC), अनसुचूित जनजाति 
(ST) और अन््य पिछड़़ा वर््ग (OBC) के लिए आरक्षित कोटा, विशषे भर्ती 
अभियानोों एवं पदोन््नतियोों के माध््यम से सामाजिक और आर््थथिक असमानता 
को कम करने मेें मदद करता ह ैऔर साथ ही समान अवसर प्रदान करता ह।ै

z	कानूनी सरुक्षा: अनसुचूित जाति और अनसुचूित जनजाति (अत््ययाचार 
निवारण) अधिनियम, 1989, और घरेल ूहिसंा अधिनियम, 2005 जैसे काननू 
भेदभाव और हिसंा से रक्षा करते हैैं, जिससे काननूी जागरूकता और न््ययाय 
तक पहुचँ मेें सधुार होता ह।ै

z	कल््ययाण कार््यक्रम: महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 
(मनरेगा) और प्रधानमतं्री आवास योजना (PMAY) जैसी पहलोों ने सामाजिक-
आर््थथिक स््थथितियोों मेें सधुार किया ह,ै वर््ष 2024 तक प्रधानमतं्री आवास योजना 
(PMAY) के तहत 118.63 लाख से अधिक आवासोों को मजंरूी दी गई ह।ै

z	राजनीतिक प्रतिनिधित््व: अनसुचूित जाति (SC), अनसुचूित जनजाति (ST) 
और महिलाओ ं के लिए विधायी निकायोों मेें सीटेें आरक्षित करना, जिसमेें 
हालिया 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 भी शामिल ह,ै जो कि 
महिलाओ ंके लिए एक-तिहाई सीटेें आरक्षित करता ह ैएवं व््ययापक राजनीतिक 
प्रतिनिधित््व सनुिश्चित करता ह।ै

विकास के लिए सरकारी पहलेें 

मनरेगा (MGNREGA) : ग्रामीण रोजगार का सशक्तीकरण 

z	भारत सरकार के ग्रामीण विकास मतं्रालय द्वारा वर््ष 2005 मेें शरुू किया गया 
महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) विश्व स््तर 
पर सबसे बड़़ी रोजगार गारंटी योजनाओ ंमेें से एक ह।ै इसका उद्देश््य अकुशल 
शारीरिक श्रम करने के इच््छछु क ग्रामीण परिवारोों के वयस््क सदस््योों को प्रत््ययेक 
वित्तीय वर््ष मेें 100 दिनोों के लिए गारंटीकृत मजदरूी रोजगार प्रदान करके 
ग्रामीण समदुायोों को सशक्त बनाना ह।ै

आजीविका (राष्ट् रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - NRLM)

z	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जिसे शरुू मेें वर््ष 1999 मेें 
स््वर््ण जयती ग्राम स््वरोजगार योजना (SGSY) के रूप मेें लॉन््च किया गया था 
और वर््ष 2011 मेें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) मेें पनुर््गठित 
किया गया, का उद्देश््य गरीब परिवारोों के लिए स््व-रोजगार और कुशल मजदरूी 
के अवसरोों तक पहुचँ मेें सधुार करके गरीबी को कम करना ह।ै अब इसे 
“आजीविका” के नाम से जाना जाता ह,ै यह ‘आवंटन-आधारित’ के बजाय 
‘माँग-संचालित’ रणनीति पर कार््य करता ह,ै जो राज््योों को आजीविका पर 
केें द्रित अपनी गरीबी उन््ममूलन योजनाए ँविकसित करने के लिए सशक्त बनाता ह।ै

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

z	जनवरी, 1996 मेें शरुू की गई इदंिरा आवास योजना (IAY) का उद्देश््य ग्रामीण 
आवास आवश््यकताओ ंको परूा करना था। हालाँकि, भारत के नियंत्रक और 
महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वर््ष 2014 मेें योजना के प्रदर््शन ऑडिट मेें 
कई मदु्ददों पर प्रकाश डाला गया जैसे कि मकानोों की कमी का आकलन नहीीं 
किया जाना, लाभार्थी चयन मेें पारदर््शशिता की कमी, आवासोों की निम््न गणुवत्ता, 
अपर््ययाप्त तकनीकी पर््यवेक्षण, तालमले मेें कमी, लाभार््थथियोों द्वारा कम ऋण 
ग्रहण और अपर््ययाप्त निगरानी। इन चनुौतियोों से पार पाने और वर््ष 2024 तक 
सरकार के “सभी के लिए आवास” के लक्षष्य को प्राप्त करने के लिए, IAY को 
प्रधानमतं्री आवास योजना (PMAY) मेें पनुर््गठित किया गया, जिसमेें वर््तमान 
मेें दो खडं शामिल हैैं: प्रधानमतं्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) और 
प्रधानमतं्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G)।

z	प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U): जनू, 2015 से प्रधानमतं्री 
आवास योजना- शहरी (PMAY-U), भारत सरकार का एक प्रमखु कार््यक्रम 
रहा ह,ै जिसे आवास और शहरी मामलोों के मतं्रालय (MoHUA) द्वारा 
प्रशासित किया जाता ह।ै

�	इसका उद्देश््य राज््योों/केें द्रशासित प्रदेशोों/केें द्रीय नोडल एजेेंसियोों के माध््यम 
से दशे भर मेें पात्र शहरी लाभार््थथियोों को पक््कके  घर उपलब््ध कराना ह।ै

सामाजिक एवं आर््थथि क 
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�	प्रधानमतं्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U), जनगणना 2011 के 

अनसुार वैधानिक कस््बोों और अधिसचूित नियोजन/विकास क्षेत्ररों सहित 

सभी शहरी क्षेत्ररों को शामिल करता ह ैऔर चार कार््यक्षेत्ररों के माध््यम से 

संचालित होता ह:ै 
की उपलब््धधियाँ

कुल 1.19 करोड़ घरोों की मंजूरी

घरोों का निर््ममाण

वित्तीय प्रगति

अावास

माँग स््ववीकृत आधार पूर््ण

प्रतिबद्ध जारी व््यय
उपयोिगता 
प्रमाण-पत्र

CLSS के अंतर््गत लाभार्थी (लाख मेें) CLSS के अंतर््गत निवश सब््ससिडी (करोड़ मेें)

स््ववीकृत निवश

नई तकनीक का उपयोग करके 16 लाख मकान बनाए जा रहे हैैं

	� लाभार्थी आधारित निर््ममाण/संवर्दद्धन (Beneficiary Led 

Construction/Enhancement-BLC),

	� सहभागिता मेें किफायती आवास (Affordable Housing in 

Partnership-AHP)

	� स््व-स््थथाने झगु््गगी झोपड़़ी पनुर््वविकास (In-situ Slum 

Redevelopment-ISSR)

	� क्रे डिट लिक््ड सब््ससिडी योजना (Credit Linked Subsidy 

Scheme-CLSS)।

�	अगस््त, 2022 मेें केें द्रीय मंत्रिमंडल ने पहले से स््ववीकृत आवासोों को 

31 मार््च, 2022 तक परूा करने के लिए, CLSS को छोड़कर, प्रधानमंत्री 

आवास योजना- शहरी (PMAY-U) को दिसबंर, 2024 तक बढ़़ा 

दिया। 

z	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G): 1 अप्रैल, 2016 
को लॉन््च, प्रधानमतं्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केें द्र सरकार की 
प्राथमिक ग्रामीण आवास पहल ह,ै जिसकी दखेरेख ग्रामीण विकास मंत्रालय 
(Ministry of Rural Development-MoRD) करता ह ैऔर आवास 
और शहरी मामलोों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban 
Affairs) द्वारा कार््ययान््ववित की जाती ह।ै

z	प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण (PMAY-G) का लक्षष्य उन परिवारोों 

को आवश््यक सवुिधाओ ं के साथ टिकाऊ आवास प्रदान करना ह ै जिनके 

पास घर नहीीं हैैं या जो अपर््ययाप्त कच््चचे या जीर््ण-शीर््ण आवासोों मेें रह रह ेहैैं।

z	प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण (PMAY-G)  को अतिरिक्त दो वर्षषों 

के लिए 31 मार््च, 2024 तक बढ़़ा दिया गया ह।ै 

z	 वित्त मतं्री निर््मला सीतारमण ने वर््ष 2024-25 के लिए लेखानदुान या अतंरिम 
बजट मेें घोषणा की कि अगले पाँच वर्षषों मेें प्रधानमंत्री आवास योजना 
(ग्रामीण) के तहत दो करोड़ और आवासोों का निर््ममाण किया जाएगा।

z	फरवरी, 2024 तक लक्षित 2.95 करोड़ मेें से 2.56 करोड़ घर बनाए जा 
चुके हैैं।

z	लाभार््थथियोों की पहचान सामाजिक-आर््थथिक और जाति जनगणना (Socio-
Economic and Caste Census: SECC) के मापदडंोों के आधार पर 
की जाती है और उन््हेें ग्राम सभाओ ंद्वारा सत््ययापित किया जाता है।

भारतमाला परियोजना

z	परिचय: भारतमाला परियोजना एक केें द्रीय वित्त पोषित सड़क और राजमार््ग 
विकास परियोजना ह ैजिसे परेू भारत मेें 2 चरणोों मेें परिकल््पपित किया गया ह।ै

�	उद्देश््य: सीमावर्ती क्षेत्ररों को जोड़ने वाली सड़क कनेक््टटिविटी का 
विकास, तटीय सड़कोों और प्रमखु और गैर-प्रमखु बंदरगाहोों की बंदरगाह 
कनेक््टटिविटी विकसित करना, राष्ट्रीय गलियारोों (कॉरिडोर) की दक्षता मेें 
सधुार, सागरमाला परियोजना के साथ एकीकरण के साथ-साथ आर््थथिक 
गलियारोों, एक््सप्रेस-वे, इटंर कॉरिडोर और फीडर मार्गगों का विकास करना।

�	चरण-I: इसमेें आर््थथिक गलियारे, फीडर सड़केें  और एक््सप्रेस वे विकसित 
करना शामिल ह।ै यह कुल लंबाई 74,942 किमी मेें से 34,800 किमी 
को कवर करता ह।ै

z	नोडल मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार््ग मतं्रालय

z	कार््ययान््वयन एजेेंसिया: भारतीय राष्ट्रीय राजमार््ग प्राधिकरण (NHAI), 
राष्ट्रीय राजमार््ग और बनुियादी ढाँचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) 
और राज््य लोक निर््ममाण विभाग।

z	वित्तीयन तंत्र: परियोजना को पेट्रोल और डीजल से एकत्र किए गए उपकर 
(केें द्रीय सड़क और बनुियादी ढाँचा निधि अधिनियम, 2000 के अनसुार); 
पथकर (टोल टैक््स); T-O-T (टोल-ऑपरेट-ट््राांसफर) के माध््यम से राष्ट्रीय 
राजमार्गगों का मदु्रीकरण; आतंरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (IEBR); 
और निजी क्षेत्र के निवेश के माध््यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

राष्ट् रीय सामाजिक सहायता कार््यक्रम (NSAP)

z	भारत के संविधान मेें राज््य के नीति निदशेक सिद््धाांत शामिल हैैं, जो राज््य 
को उपलब््ध  संसाधनोों के माध््यम से विभिन््न कल््ययाणकारी उपायोों को लाग ू
करने का आदशे दतेे हैैं।

z	 विशषे रूप से, अनचु््छछेद 41 राज््य को निर्देश दतेा ह ैकि राज््य, अपनी आर््थथिक 
क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का 
अधिकार और बेरोजगारी, बढु़़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलोों मेें और 
अवांछित अभाव के अन््य मामलोों मेें सार््वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए 
प्रभावी प्रावधान करेगा।

z	इन सिद््धाांतोों के अनरुूप, भारत सरकार ने वर््ष 1995 मेें राष्ट्रीय सामाजिक 
सहायता कार््यक्रम (NSAP) शरुू किया।

z	वर््तमान मेें, NSAP मेें निम््नलिखित पाँच योजनाए ँशामिल हैैं:

�	इदंिरा गांधी राष्ट्रीय वदृ्धावस््थथा पेेंशन योजना (Indira Gandhi 
National Old Age Pension Scheme-IGNOAPS): यह योजना 
60 वर््ष या उससे अधिक आय ु के गरीबी रेखा के नीच े (BPL) जीवन 
व््ययापन करने वाले व््यक्तियोों को 200 रुपये प्रतिमाह की पेेंशन 79 वेें वर््ष 
तक और उसके बाद 500 रुपये प्रतिमाह की पेेंशन प्रदान करती ह।ै

ABC
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�	इदंिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेेंशन योजना (Indira Gandhi 
National Widow Pension Scheme-IGNWPS): 40-59 वर््ष 
की गरीबी रेखा के नीच े (BPL) की विधवाए ँ 200/-रुपये की मासिक 
पेेंशन के लिए पात्र हैैं। 

�	इदंिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेेंशन योजना (Indira Gandhi 
National Disability Pension Scheme-IGNDPS): गंभीर और 
एकाधिक विकलांगता वाले 18-59 वर््ष की आय ु के  गरीबी रेखा के 
नीच े(BPL) के व््यक्तियोों को 200/- रुपये की मासिक पेेंशन मिलती ह।ै 

�	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit 
Scheme-NFBS): 18 से 64 वर््ष की आय ु के बीच कमाने वाले 
प्राथमिक व््यक्ति की मतृ््ययु होने पर गरीबी रेखा के नीच े(BPL) के परिवारोों 
को 10,000 रुपये की एकमशु््त राशि प्राप्त होती ह।ै

�	अन््नपूर््णणा योजना: पात्र वरिष्ठ नागरिक जो NOAPS के अतंर््गत नहीीं 
आते हैैं, उन््हेें इस योजना के तहत प्रतिमाह 10 किलोग्राम मफु््त खाद्यान््न 
मिलता ह।ै

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार््यक्रम 
(Digital India Land Records Modernization 
Programme-DILRMP)

z	दशे की भमूि अभिलेख प्रणाली के आधनुिकीकरण मेें वदृ्धि के लिए, डिजिटल 
इडंिया भमूि अभिलेख आधनुिकीकरण कार््यक्रम नामक एक संशोधित पहल 
तैयार की गई ह,ै जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि रिकॉर््ड आधुनिकीकरण कार््यक्रम 
(National Land Records Modernization Programme-
NLRMP) के नाम से जाना जाता था।

z	यह संशोधित कार््यक्रम दो केें द्र प्रायोजित योजनाओ ं को जोड़ता ह:ै भूमि 
अभिलेखोों का कम््प्ययूटरीकरण (Computerization of Land 
Records-CLR ) और राजस््व प्रशासन का सदुृढ़़ीकरण  और 
भूमि अभिलेखोों का अद्यतनीकरण (Strengthening of Revenue 
Administration and Updating of Land Records-SRA&ULR)।

z	NLRMP भमूि अभिलेखोों को डिजिटल बनाने, भमूि पंजीकरण प्रक्रियाओ ं
को कम््प्ययूटरीकृत करने, भ-ूआकारीय मानचित्ररों को अद्यतन करने और भूमि 
से सबंंधित सेवाओ ंके लिए ऑनलाइन तंत्र स््थथापित करने पर केें द्रित है।

z	प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और सर्वोत्तम प्रथाओ ंको अपनाकर, NLRMP 
का लक्षष्य भमूि प्रशासन मेें सधुार करना, भमूि स््ववामित््व सरुक्षा मेें वदृ्धि, भूमि 
लेन-देन को सवुिधाजनक बनाना और भूमि स््ववामित््व एवं उपयोग से 
सबंंधित विवादोों को रोकना है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)/ संपरू््ण स्वच्छता  
अभियान (Total Sanitation Campaign-TSC)

z	वर््ष 2014 मेें, निर््मल भारत अभियान (NBA) योजना को बंद कर दिया गया 
और उसके स््थथान पर स््वच््छ भारत योजना को नया रूप दिया गया। इस योजना 
का लक्षष्य भारत को खलेु मेें शौच से मकु्त (ODF) बनाना था और महात््ममा 
गांधी को सम््ममान देने के लिए 2 अक््टटूबर, 2019 तक इस लक्षष्य को प्राप्त करने 
का संकल््प किया गया ।

z	इस कार््यक्रम के परिणामस््वरूप 10 करोड़ से अधिक व््यक्तिगत घरेल ूशौचालयोों 
का निर््ममाण हुआ, जिससे स््वच््छता का दायरा वर््ष 2014 के 39% से बढ़कर 

वर््ष 2019 मेें 100% हो गया, जिसमेें लगभग 6 लाख गाँवोों ने खदु को खलेु 
मेें शौच से मकु्त (ODF) घोषित कर दिया।

z	 मिशन के शहरी घटक को अब स््वच््छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (SBM-U 
2.0) के माध््यम से 2026 तक बढ़़ा दिया गया ह।ै इसका लक्षष्य सभी शहरोों 
को ‘कचरा मकु्त’ बनाना और विरासत मेें मिले कूड़़ेदानोों का निवारण करना ह।ै

z	अध््ययनोों से पता चलता ह ै कि स््वच््छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) 
अभियान का आर््थथिक, पर््ययावरण और स््ववास््थ््य पर प्रभाव पड़़ा, विशषे रूप 
से महिलाओ ंको लाभ हुआ, और इसके कारण SDG 6.2 (स््वच््छता और 
शदु्धता) को भी समय से 11 वर््ष पहले परूा कर लिया गया।

z	फरवरी, 2020 मेें भारत सरकार ने SBM-G के द्वितीय चरण को मजंरूी दी, 
जिसका कुल बजट 1,40,881 करोड़ रुपये था। इसका लक्षष्य ODF स््थथिति 
को बनाए रखना और गाँवोों मेें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and 
Liquid Waste Management-SLWM) को लाग ूकर वर््ष 2024-25 तक 
ODF+ की स््थथिति हासिल करना ह।ै

z	सामदुायिक भागीदारी इन प्रयासोों की सफलता के लिए अभिन््न अगं बनी हुई ह।ै

�	स््वच््छता ही सेवा- 2023 अभियान के दौरान, 109 करोड़ से अधिक 
व््यक्तियोों और भारत सरकार के 71 मतं्रालयोों और विभागोों ने सहभागिता 
की, जो स््वच््छता और शदु्धता के लिए व््ययापक जडु़़ाव और प्रतिबद्धता 
को दर््शशाता ह।ै

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of 
Parliament Local Area Development Scheme 
MPLADS)

z	संसद सदस््य स््थथानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) की शरुुआत वर््ष 
1993 मेें हुई थी।

z	यह पहल संसद सदस््योों को एक मचं प्रदान करने के लिए शरुू की गई थी 
ताकि स््थथानीय स््तर पर पहचानी गई आवश््यकताओ ं के लिए विकासात््मक 
परियोजनाओ ंका सझुाव दिया जा सके, साथ ही ‘स््थथायी सामदुायिक संपत्तियोों 
की स््थथापना’ और ‘सामदुायिक बनुियादी ढाँच ेजैसी आवश््यक सवुिधाए ँप्रदान 
करने’ के उद्देश््य परू््ण हो सकेें ।

z	प्रत््ययेक संसद सदस््य (सांसद) को अपने-अपने निर््ववाचन क्षेत्र मेें, जिलाधिकारी 
को सझुाए अनसुार किए जाने वाले कार्ययों के लिए वार््षषिक 5 करोड़ रुपये के 
कार्ययों का प्रस््तताव करने का अधिकार ह।ै

स्मार््ट सिटी मिशन

z	25 जनू, 2015 को उद्घाटन किए गए स््ममार््ट सिटीज मिशन का उद्देश््य ऐसे शहरोों 
का निर््ममाण करना ह ैजो नवाचारी समाधानोों के कार््ययान््वयन के माध््यम से अपने 
निवासियोों को आवश््यक बनुियादी ढाँच,े स््वच््छ और टिकाऊ वातावरण तथा 
जीवन की उच््च गणुवत्ता प्रदान करते हैैं।

z	प्रारंभ मेें वर््ष 2020 तक मिशन को परू््ण करने की योजना बनाई गई थी, इसके 
बाद मिशन को दो बार सीमा विस््ततार दिया गया तथा मिशन परू््ण करने की 
वर््तमान समय-सीमा जनू, 2024 निर््धधारित की गई। 

z	 मिशन सामाजिक, आर््थथिक, भौतिक और संस््थथागत विकास सहित शहर के 
जीवन के विभिन््न पहलओु ंको संबोधित करके आर््थथिक विकास को प्रोत््ससाहित 
करने और जीवन स््तर को बढ़़ाने का प्रयास करता ह।ै
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z	इसका जोर मापन योग््य मॉडल स््थथापित करके सतत ् और समावेशी विकास 
को बढ़़ावा देने पर ह ैजो अन््य महत्त्वाकांक्षी शहरोों के लिए मार््गदर््शक उदाहरण 
के रूप मेें कार््य कर सकता ह।ै

�	प्रतिस््पर्द्धी  द्वि-चरणीय प्रक्रिया के माध््यम से, स््ममार््ट शहरोों मेें परिवर््तन के 
लिए 100 शहरोों को चनुा गया ह।ै

�	मिशन एक केें द्र प्रायोजित योजना के रूप मेें कार््य करता ह।ै

�	इन परियोजनाओ ंके लिए वित्त पोषण विभिन््न स्रोतोों से आने का अनमुान 
ह,ै जिसमेें 45% मिशन अनदुान से, 21% अभिसरण से, 21% सार््वजानिक 
-निजी सहभागिता से और शषे अन््य माध््यमोों से आएगा।

प्रधानमंत्री स्ट् रीट वेेंडर््स आत्मनिर््भर निधि  
(PM स्वनिधि - PM SVANidhi)

z	आवास और शहरी मामलोों के मंत्रालय (Ministry of Housing and 
Urban Affairs-MoHUA) ने 1 जनू, 2020 को प्रधानमतं्री स्ट्रीट वेेंडर 
आत््मनिर््भर निधि (PM स््वनिधि) योजना शरुू की।

z	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेेंडर््स आत््मनिर््भर निधि (PM स््वनिधि), एक केें द्रीय क्षेत्र 
की योजना ह ैजिसका उद्देश््य कोविड-19 महामारी से प्रभावित सड़क विक्रे ताओ ं
को संपार्श्विक-मकु्त कार््यशील पूँजी ऋण प्रदान करना ह,ै जिससे उनके व््यवसाय 
को फिर से शरुू करने मेें सवुिधा हो सके।

z	योजना के उद्देश््योों मेें शामिल हैैं:

�	एक वर््ष के लिए ₹10,000 तक एवं समय पर पुनर््भभुगतान पर बाद 
की किस््तोों मेें ₹20,000 और ₹50,000 की बढ़़ी हुई राशि के साथ 
संपार्श्विक-मकु्त कार््यशील पूँजी ऋण की पेशकश।

�	नियमित भगुतान को प्रोत््ससाहित करने के लिए प्रतिवर््ष 7% की ब््ययाज 
सब््ससिडी प्रदान करना।

�	प्रतिवर््ष ₹1,200 तक के कैशबैक परुस््ककार के साथ डिजिटल लेन-देन को 
प्रोत््ससाहित करना।

स्वनिधि से समृद्धि कार््यक्रम

z	चरण 1 के दौरान 4 जनवरी, 2021 को 125 शहरोों मेें लॉन््च किया गया। 

z	उद्देश््य

�	PM स््वनिधि लाभार््थथियोों और उनके परिवारोों की सामाजिक-आर््थथिक 
प्रोफाइल का मानचित्रण।

�	विभिन््न केें द्रीय कल््ययाण योजनाओ ं के लिए उनकी संभावित पात्रता का 
मलू््ययााँकन करना और इन योजनाओ ं तक उनकी पहुचँ को सवुिधाजनक 
बनाना। 

�	भारतीय गणुवत्ता परिषद (QCI) कार््यक्रम के लिए, ‘कार््ययान््वयन भागीदार’ 
के रूप मेें कार््य करती ह।ै

जल जीवन मिशन (JJM)

z	कार््यक्रम का नेततृ््व जल शक्ति मंत्रालय, राज््य सरकार के सहयोग से कर 
रहा ह।ै

z	जल जीवन मिशन (JJM) का लक्षष्य यह सनुिश्चित करना ह ैकि वर््ष 2024 
तक भारत के प्रत््ययेक ग्रामीण परिवार को व््यक्तिगत घरेल ू नल कनेक््शन के 
माध््यम से सरुक्षित और पर््ययाप्त पेयजल उपलब््ध हो।

z	प्रमुख विशषताएँ

�	‘बस््ततियोों से घरोों तक’ जलापरू््तति पर ध््ययान केें द्रित किया गया। 

�	सार््वजनिक उपयोगिताओ ं की ‘सेवा वितरण’ और ‘कार््यक्षमता’ पर 
जोर दतेा ह।ै

�	दीर््घकालिक स््थथिरता के लिए सामुदायिक स््ववामित््व को बढ़़ावा दतेा ह।ै 

�	जल आपरू््तति के प्रबंधन मेें महिलाओ ं और कमजोर वर्गगों को सशक्त 
बनाना। 

�	स््ककूलो ों, आगंनबाड़़ी केें द्ररों और आश्रम शालाओ ं मेें पाइप से जल की 
आपूर््तति सनुिश्चित करता ह।ै

�	यह मिशन गणुवत्ता प्रभावित बस््ततियोों मेें पीने योग््य जल की आवश््यकताओ ं
को परूा करता ह।ै 

�	इसमेें स््थथानीय समदुाय द्वारा जल की गुणवत्ता की निगरानी शामिल ह,ै 
जिसमेें विशषे रूप से महिलाए ँशामिल हैैं।

समर््थ (कपड़़ा क्षेत्र मेें क्षमता निर्माण हेत ुयोजना ) योजना 
Scheme For Capacity Building in the Textile Sector 
(SCBTS)

z	समर््थ कपड़़ा मतं्रालय के तहत एक रोजगार प्रदानकर््तता-उन््ममुख कौशल कार््यक्रम 
ह,ै जो 31 मार््च, 2025 तक संचालित होगा।

z	यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की व््ययापक कौशल नीति के 
अनरुूप ह।ै

z	कार््यक्रम का उद्देश््य कताई और बनुाई को छोड़कर संपरू््ण मलू््य शृखंला को 
शामिल करते हुए संगठित कपड़़ा क्षेत्र के भीतर रोजगार सजृन करने मेें उद्योग 
के प्रयासोों को परूक बनाना ह।ै

z	समर््थ मेें आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस््थथिति प्रणाली (Aadhaar 
Enabled Biometric Attendance System-AEBAS), प्रशिक्षकोों 
का प्रशिक्षण (Training of Trainers-ToT), प्रशिक्षण सत्ररों की 
CCTV रिकॉर््डििंग, एक हेल््पलाइन नंबर के साथ एक समर््पपित कॉल 
सेेंटर, एक मोबाइल ऐप, एक वेब-आधारित प्रबंधन सचूना प्रणाली 
(Management Information System-MIS) और प्रशिक्षण प्रक्रिया 
की ऑनलाइन निगरानी जैसी अत््ययाधनिक सवुिधाए ँशामिल हैैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमोों के लिए क्रे डिट गारंटी फंड ट््रस्ट  
(Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small 
Enterprises-CGTMSE)

z	यह योजना औपचारिक रूप से वर््ष 2000 मेें सकू्षष्म, लघु और मध््यम उद्यम 
मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी (SIDBI) द्वारा सकू्षष्म और लघ ुउद्यमोों 
के लिए क्रे डिट गारंटी फंड ट्रस््ट (CGTMSE) की स््थथापना के माध््यम से शरुू 
की गई थी। CGTMSE के कोष मेें भारत सरकार और सिडबी द्वारा 4:1 के 
अनपुात मेें योगदान किया जाता ह।ै

z	पात्रता मानदडं मेें विनिर््ममाण, सेवाओ ं(व््ययापार सहित) और शकै्षिक/प्रशिक्षण 
संस््थथानोों मेें लगे वर््तमान और नवीन दोनोों उद्यम शामिल हैैं, जबकि स््वयं 
सहायता समूह (SHGs) और कृषि योजना के लिए अपात्र हैैं।

z	ऋण देने वाले ससं््थथान: अनसुचूित वाणिज््ययिक बैैंक, चयनित क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैैंक, गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), लघ ुवित्त बैैंक (SFB), 
अनसुचूित शहरी सहकारी और सकू्षष्म वित्त संस््थथान (MFI), योजना मेें भाग 
लेने के लिए पात्र हैैं।

ABC
Stamp




सामाजिक एवं आर थ्िक अभिशास 47

भारत मेें (हाइब्रिड और ) इलेक्ट्रिक वाहनोों का तीव्र अंगीकरण 
और विनिर्माण (फेम इंडिया ) योजना Faster Adoption and 
Manufacturing of Electric (and Hybrid) Vehicles in 
India (FAME INDIA)

z	यह पहल वर््ष 2013 मेें शरुू किए गए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 
प््ललान (NEMMP) के हिस््ससे के रूप मेें वर््ष 2015 मेें शरुू की गई थी।

z	भारी उद्योग और सार््वजनिक उद्यम मतं्रालय के तहत, इस योजना का लक्षष्य 
वर््ष 2020 से वार््षषिक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनोों की 6-7 मिलियन बिक्री 
हासिल करना ह।ै

z	FAME योजना के कार््ययान््वयन मेें कई घटक शामिल हैैं, जिनमेें इलेक्ट्रिक 
वाहनोों की माँग को प्रोत््ससाहन, चार््जििंग स््टटेशनोों की स््थथापना और योजना का 
प्रशासन शामिल ह।ै

z	भारी उद्योग मतं्रालय ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 
अप्रैल, 2019 से पांच वर््ष की अवधि के लिए भारत मेें इलेक्ट्रिक वाहनोों का 
तीव्र अगंीकरण और विनिर््ममाण स््ककीम, चरण-II (फेम इडंिया चरण-II) तैयार 
की ह।ै इस चरण मेें मखु््यतः सार््वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण 
हते ुसहायता प्रदान करने पर ध््ययान केें द्रित किया जा रहा ह ैऔर इसका उद्देश््य 
माँग प्रोत््ससाहन के माध््यम से 7090 ई-बसोों, 5 लाख ई-तिपहिया, 55000 
ई-चौपहिया यात्री कार और 10 लाख ई-दपुहिया के ख़रीदारोों को सहायता 
प्रदान करना ह।ै इसके अतिरिक्त, स््ककीम के अतंर््गत चार््जििंग अवसंरचना सजृन 
के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही ह।ै

उड़़े देश का आम नागरिक (UDAN)

z	उड़़े दशे का आम नागरिक (UDAN) योजना को वर््ष 2016 मेें नागरिक 
उड्डयन मंत्रालय के अंतर््गत क्षेत्रीय कनेक््टटिविटी योजना (RCS) के 
हिस््ससे के रूप मेें पेश किया गया था।

z	‘उड़़े दशे का आम नागरिक’ के दृष्टिकोण का पालन करते हुए टियर-II और 
टियर-III शहरोों मेें उन््नत विमानन बनुियादी ढाँच ेऔर हवाई कनेक््टटिविटी के साथ 
आम नागरिक की आकांक्षाओ ंको परूा करने के लिए इसे लॉन््च किया गया था।

z	उद्देश््य

�	क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र के विकास को बढ़़ावा देना।

�	क्षेत्रीय मार्गगों पर किफायती, वित्तीय रूप से संधारणीय और लाभदायक 
हवाई यात्रा विकल््प प्रदान करना, जिससे आम जनता के लिए छोटे शहरोों 
मेें भी हवाई यात्रा की पहुचँ बढ़़े।

अन्य उड़़ान पहलेें

z	कृषि उड़़ान (KRISHI UDAN): अगस््त, 2020 मेें नागरिक उड्डयन 
मतं्रालय द्वारा शरुू की गई इस योजना का उद्देश््य किसानोों के लिए कृषि 
उत््पपादोों के परिवहन की सवुिधा प्रदान करना ह,ै जिससे उनकी मलू््य प्राप्ति 
मेें वदृ्धि होगी।

z	अंतरराष्ट्रीय उड़़ान (INTERNATIONAL UDAN): इस कार््यक्रम 
का उद्देश््य भारत के छोटे शहरोों और आसपास के प्रमखु देशोों के बीच 
सीधा हवाई संपर््क  स््थथापित करना ह।ै

z	लाइफलाइन उड़़ान (Lifeline UDAN): यह एक सरकारी पहल ह ैजो 
कोविड-19 संकट के दौरान संपरू््ण भारत मेें चिकित््ससा कार्गो और आवश््यक 
आपरू््तति के लिए प्रदत्त हवाई परिवहन की सवुिधा प्रदान करती ह।ै इस 
कार््यक्रम का नेततृ््व नागरिक उड्डयन मतं्रालय द्वारा किया गया।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM - SYM) योजना 

z	श्रम और रोजगार मतं्रालय द्वारा प्रबंधित यह केें द्रीय क्षेत्र की एक योजना ह ैजो 
प्रति माह ₹15,000 तक की आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकोों के लिए 
स््ववैच््छछिक अंशदायी पेेंशन प्रदान करती ह।ै

z	18-40 वर््ष की आय ु के नामांकित व््यक्ति, 60 वर््ष की आय ु तक खाते से 
ऑटो-डेबिट के माध््यम से अपने अशं का योजना मेें योगदान करते हैैं, जिसके 
बाद उन््हेें गारंटीशदुा ₹3,000 मासिक पेेंशन मिलती ह।ै 

z	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC ) पेेंशन फंड का प्रबंधन करता ह,ै जबकि 
नामांकन का प्रबंधन सामान््य सेवा केें द्र (CSC) बिना किसी शलु््क के करता 
ह।ै सरकारी मिलान के साथ योगदान मासिक या समय-समय पर हो सकता 
ह।ै ग्राहक की मतृ््ययु पर, उनके पति या पत््ननी को पेेंशन का 50% मिलता ह।ै

स्वामित्व (ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और  
ग्रामीण क्षेत्ररों मेें उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण ) योजना

पंचायती राज मंत्रालय के तहत वर््ष 2021 मेें शरुू की गई इस केें द्रीय क्षेत्र की 
योजना का उद्देश््य ग्रामीण भ-ूस््ववामियोों को भमूि पार््सल की मैपिग करके, कानूनी 
स््ववामित््व कार््ड (संपत्ति कार््ड / स््ववामित््व विलेख) जारी करने के साथ-साथ गाँव 
के भ-ूस््ववामियोों को ‘अधिकारोों का रिकॉर््ड’ प्रदान कर संपत्ति स््ववामित््व समाधान 
प्रदान करना ह।ै 
वित्तीय वर््ष 2020-21 से 2024-25 तक 6.62 लाख गाँवोों को लक्षित करते 
हुए, इस योजना मेें इस पाँच वर््ष की अवधि के लिए ₹566 करोड़ का बजट 
आवंटित किया गया ह।ै

योजना के अंतर््गत प्रमुख गतिविधियोों मेें शामिल हैैं:
z	ड्रोन के साथ बड़़े पैमाने पर मानचित्रण: भारतीय सर्वेक्षण विभाग ग्रामीण 

आबादी वाले क्षेत्ररों का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा।

�	जेनरेट किए गए मानचित्र भ-ूसंदर््भभित होते हैैं, जो डिजिटल संपत्ति छवियोों 
को कैप््चर करते हैैं।

�	राज््य सरकारेें इन मानचित्ररों के आधार पर संपत्ति कार््ड तैयार करने और 
उनके वितरण हते ुजिम््ममेदार हैैं।

z	सतत ्सचंालन सदंर््भ स््टटेशन (Continuous Operating Reference 
Station-CORS) की स््थथापना: यह नेटवर््क  सटीक भ-ूसंदर््भ और भमूि 
सीमांकन का समर््थन करता ह।ै

z	स््ववामित््व डैशबोर््ड: यह वास््तविक-समय की प्रगति ट्रैकिग के लिए एक 
केें द्रीकृत ऑनलाइन निगरानी उपकरण ह।ै

z	डिजिलॉकर ऐप: लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप के माध््यम से संपत्ति कार््ड तक 
पहुचँ सकते हैैं और डाउनलोड कर सकते हैैं।

z	ग्राम मानचित्र: राष्ट्रीय सचूना विज्ञान केें द्र (NIC) ‘ग्राम मानचित्र’ स््थथानिक 
योजना अनपु्रयोग के संवर्दद्धन हते ु वित्तीयन करता ह।ै

z	योजना जागरूकता बढ़़ाने के लिए सचूना, शिक्षा और सचंार (Information, 
Education, and Communication-IEC) गतिविधिया।

z	राष्ट्रीय एवं राज््य स््तर पर कार््यक्रम प्रबंधन इकाइयोों की स््थथापना करना।

आयुष्मान भारत योजना

राष्ट्रीय स््ववास््थ््य नीति 2017 और सतत् विकास लक्षष्ययों (Sustainable 
Development Goals-SDGs) के अनुसार लॉन््च किए गए आयुष््ममान भारत 
का उद्देश््य सार््वभौम स््ववास््थ््य कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) 
हासिल करना ह।ै इस पहल मेें दो परस््पर जुड़़े घटक शामिल हैैं: स््ववास््थ््य और 
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कल््ययाण केें द्र (Health and Wellness Centres-HWCs) और प्रधानमंत्री 
जन आरोग््य योजना (PM-JAY)। यह माध््यमिक और ततृीयक दखेभाल के 
लिए प्रति परिवार वार््षषिक 5 लाख रुपये तक की पेशकश करता ह,ै जिसमेें 
दवाओ ंऔर उपचार सहित सर््जजिकल, चिकित््ससा और डे-केय र उपचार शामिल 
हैैं, जो निश्चित दर स््ववास््थ््य लाभ पैकेज  के माध््यम से अस््पतालोों मेें अतिरिक्त 
शलु््क को रोकते हैैं।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया को किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प््ललेटफॉर््म के 
रूप मेें परिभाषित किया जा सकता ह ै जो किसी व््यक्ति या एजेेंसी को 
अंतःक्रियात््मक रूप से संचार करने मेें सक्षम बनाता ह ै और उपयोगकर््तता 
द्वारा उत््पन््न सामग्री के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता ह।ै वर््तमान मेें सोशल 
मीडिया फेसबुक, ट्विटर आदि जैसी सोशल नेटवर््कििं ग साइटोों का पर््ययाय बन 
गया ह।ै वर््ष 2022 मेें, भारत मेें मासिक आधार पर औसतन लगभग 470.1 
मिलियन सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर््तता हैैं।

सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव:

z	सरकार और नागरिक: सोशल मीडिया ने सरकार और नागरिकोों के बीच 
दो तरफा संचार को सक्षम बनाया ह,ै उदाहरण के लिए: कोविड-19 के दौरान 
मतं्रियोों द्वारा ट्विटर का उपयोग आदि।

z	लोकतात्रिक क्षमता मेें वदृ्धि: सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक क्षमता मेें वदृ्धि 
की ह,ै लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय व््यक्त कर रह ेहैैं और विरोध दर््ज 
करा रह ेहैैं।  उदाहरण के लिए, अरब स््प््रििंग मेें सोशल मीडिया का उपयोग।

सोशल मीडिया के लाभ

तकनीकी साक्षरता मेें वृद्धि

ध््ययान आकर््षण

अवसरोों मेें वृद्धि

 ज्ञान का विस््ततार

लोगोों को एक साथ लाना

z	महिला सशक्तीकरण: सोशल मीडिया ने महिलाओ ंको उनकी चितंाओ ंऔर 
मदु्ददों को उठाने के लिए एक मचं प्रदान करके सशक्त बनाया ह,ै उदाहरण के 
लिए, मीटू अभियान आदि।

z	वैश्विक जुड़़ाव: सोशल मीडिया ने लोगोों को विश्व से अधिक व््ययापक रूप से 
जड़ुने का अवसर प्रदान किया ह ैऔर लोग वैश्विक घटनाओ,ं संस््ककृति योों आदि 
के विषय मेें अधिक जागरूक हुए हैैं।

z	रुचि समूह: इसने विशषे रुचि वाले समहूोों के निर््ममाण को सक्षम बनाया ह ै
और समाज मेें हर किसी को सहायता प्रदान की ह।ै

विनियमन की आवश्यकता

z	लोकतंत्र के लिए खतरा: चनुावोों के दौरान गलत सचूना को बढ़़ावा देने 
के लिए सोशल मीडिया प््ललेटफार्ममों का उपयोग किया गया ह ैजो स््वतंत्र और 
निष््पक्ष चनुावोों के लिए खतरा ह।ै उदाहरण के लिए, वर््ष 2016 अमरेिकी चनुाव।

z	सोशल मीडिया ट्रोल: सोशल मीडिया ट्रोल लक्षित हमलोों को लेकर काफी 
सक्रिय हैैं। साइबर बलुिग, ऑनलाइन स््टटॉकिग और महिलाओ ं के उत््पपीड़न 
की कई शिकायतेें आई हैैं।

z	निजता पर आक्रमण: सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म कथित तौर पर उपयोगकर््तताओ ं
की निजता से समझौता कर रह ेहैैं और उपयोगकर््तताओ ंके व््यक्तिगत डेटा की 
सरुक्षा करने की आवश््यकता ह।ै उदाहरण के लिए, कैैं ब्रिज एनालिटिका मामला। 

z	भ्रामक खबरेें (Fake News): सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म फर्जी खबरोों के 
स्रोत और प्रचारक बन गए हैैं, उदाहरण के लिए, बच््चोों के अपहरण आदि 
पर फर्जी खबरेें।

z	आतंक को बढ़़ावा: सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म का इस््ततेमाल आतंकी संगठनोों 
द्वारा अपने कैडर को कट्टर बनाने, भर्ती करने और प्रशिक्षण देने के लिए किया 
जाता रहा ह।ै

z	नकली चलन (Fake Trends): कई समहू अपने निहित स््ववार््थ के कारण 
सोशल मीडिया पर नकली रुझानोों को बढ़़ावा दतेे हैैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेटर 
अर््शदीप सिंह के खिलाफ पाकिस््ततान की ISI द्वारा फर्जी ट्ररेंड।

z	नफरत फैलाने वाला भाषण (Hate Speech): सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म 
का इस््ततेमाल नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहोों को बढ़़ावा देने के 
लिए किया गया ह,ै जिसके कारण दगंे हुए हैैं। उदाहरण के लिए, वर््ष 2020 
के दिल््लली दगंे। 

उठाए गए कदम

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश  
और डिजिटल मीडिया आचार संहिता ) नियम, 2021 

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 भारत मेें सोशल मीडिया मध््यस््थोों, OTT 
प््ललेटफार्ममों और डिजिटल समाचार प्रकाशकोों को विनियमित करने के पहले 
महत्तत्वपूर््ण प्रयास का प्रतीक ह।ै यह गलत सूचना, आपत्तिजनक सामग्री, 
ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म पर शिकायत निवारण की कमी जैसे मदु्ददों पर बढ़ती 
चिंताओ ंको संबोधित करते हैैं। यह विनियम ‘बड़़ी तकनीकी कंपनियोों के बेहतर 
विनियमन’ और ‘ऐसे प््ललेटफार्ममों से अधिक जवाबदेही’ की बढ़ती माँग के बाद 
आए हैैं।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की प्रमुख विशेषताएँ

z	यथोचित कर््मठता: नियम महत्तत्वपरू््ण सोशल मीडिया मध््यस््थोों (5 मिलियन 
से अधिक उपयोगकर््तताओ)ं के लिए शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी 
और मखु््य अनपुालन अधिकारी नियकु्त करने के लिए अतिरिक्त उचित कर््मठता 
का आदशे दतेे हैैं।

z	शिकायत निवारण: नियमोों के अनसुार सोशल मीडिया प््ललेटफार्ममों के साथ-
साथ OTT प््ललेटफार्ममों द्वारा एक शिकायत अधिकारी की नियकु्ति और समयबद्ध 
शिकायत निवारण तंत्र की आवश््यकता होती ह।ै

z	अनुसरण क्षमता: महत्तत्वपरू््ण सोशल मीडिया मध््यस््थोों से अपेक्षा की जाती 
ह ै कि वे सरकारी जाँच मेें सहायता के लिए समस््ययाग्रस््त सचूनाओ ंके स्रोतोों 
की पहचान करेें।

z	स््वचालित सामग्री पहचान: मध््यस््थोों को गैर-काननूी जानकारी या सामग्री को 
सक्रिय रूप से पहचानने और हटाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित स््वचालित 
उपकरण तैनात करने चाहिए।

z	कानून का अनुपालन: नियम ऑनलाइन समाचार पोर््टलोों और OTT 
प््ललेटफार्ममों के लिए आचार संहिता स््थथापित करते हैैं, जिसके लिए कुछ प्रकार 
की सामग्री के मानदडंोों के पालन की आवश््यकता होती ह।ै

z	पर््यवेक्षण तंत्र: संभावित उल््ललंघनोों की जाँच के लिए अतंर-विभागीय समिति, 
स््व-नियामक निकायोों और निरीक्षण तंत्र का गठन शरुू किया गया।
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z	दडं: प््ललेटफॉर््म नियमोों का अनपुालन न करने से ‘मध््यस््थ’ का दर््जजा समाप्त हो 
सकता ह,ै जिससे उपयोगकर््तताओ ं द्वारा पोस््ट की गई सामग्री के प्रति उनका 
प्रभावी रूप से दायित््व होगा।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023  
(Digital Personal Data Protection Act-DPDPA)

यह विधेयक भारत के भीतर डिजिटल व््यक्तिगत डेटा के प्रसंस््करण पर लाग ू
होता ह,ै  जहाँ ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता ह ैया ऑफलाइन एकत्र 
किया जाता ह ै और डिजिटलीकृत किया जाता ह।ै यह भारत के बाहर ऐसे 
प्रसंस््करण पर भी लागू होगा, यदि उसका संबंध भारत मेें प्रदान की जाने वाली 
वस््ततुओ ंया सेवाओ ंके लिए ह।ै

अधिनियम की विशेषताएँ

z	सहमति: व््यक्तिगत डेटा प्रोसेसिग के लिए ‘वैध उद्देश््य’ की सहमति की 
आवश््यकता होती ह,ै जिसम ेउस व््यक्ति को एकत्र किए जाने वाले डेटा और 
उसके उद्देश््य का विवरण देने वाला नोटिस प्रदान करना आवश््यक ह।ै 

z	सहमति की निम््न आयु: केें द्र सरकार नाबालिगोों के लिए सरुक्षित इटंरनेट पहुचँ 
की सवुिधा प्रदान करते हुए सहमति की निम््न आय ुनिर््धधारित कर सकती ह।ै

z	सीमा पार डेटा प्रवाह मेें आसानी: सीमा पार डेटा प्रवाह व््हहाइटलिस््टटििंग और 
ब््ललैकलिस््टटििंग तंत्र मेें परिवर््ततित हो जाएगा, जिससे अतंरराष्ट्रीय डेटा स््थथानांतरण 
मेें काफी आसानी होगी।

z	सोशल मीडिया कंपनियोों पर प्रभाव: महत्तत्वपरू््ण डेटा न््ययासितोों ( 
Fiduciaries) को, नामहीनता को कम करने और ट्रोलिग और फर्जी समाचार 
जैसे मदु्ददों को कम करने के लिए उपयोगकर््तता सत््ययापन तंत्र को लाग ू करना 
चाहिए।

z	छूट: कुछ मामलोों को डेटा नियम अधिकारोों और फिडशियरी दायित््वोों से 
छूट दी गई ह,ै जिसमेें अपराधोों की रोकथाम और काननूी अधिकारोों को लाग ू
करना शामिल ह।ै

�	केें द्र सरकार विशिष्ट गतिविधियोों, जैसे सरुक्षा उद्देश््योों के लिए सरकारी 
संस््थथाओ ंद्वारा डेटा प्रसंस््करण की छूट द ेसकती ह।ै

z	भारतीय डेटा सरंक्षण बोर््ड: केें द्र सरकार अनपुालन की निगरानी करने, जरु््ममाना 
लगाने और शिकायतोों का समाधान करने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर््ड 
की स््थथापना करेगी। बोर््ड के सदस््य दो वर््ष का कार््यकाल परूा करेेंगे और उन््हेें 
पनुः नियकु्त किया जा सकता ह।ै

z	जुर््ममाना: जाँच के बाद बोर््ड द्वारा विभिन््न अपराधोों के लिए 250 करोड़ रुपये 
तक का जरु््ममाना लगाया जाता ह।ै

अधिनियम का महत्त्व

z	नागरिकोों का सशक्तीकरण: यह अधिनियम नागरिकोों को उनके व््यक्तिगत 
डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार दकेर सशक्त बनाता ह।ै

z	निगरानी और प्रोफाइलिग को सीमित करना: यह राष्ट्रीय सरुक्षा और हितोों 
के अपवादोों के साथ, कॉर्पोरेट और सरकारी निगरानी और नागरिक प्रोफाइलिग 
की संभावनाओ ंको प्रतिबंधित करता ह।ै

z	अपवादोों को सतुंलित करना: हालाँकि, सरकार द्वारा व््यक्तिगत डेटा के 
उपयोग की अनमुति देने वाले अपवादोों की सीमा पर बहस हो सकती ह,ै परंत ु
काननू का समग्र उद्देश््य और प्रवर््तन का उद्देश््य भारत के लोगोों की प्रभावी 
ढंग से सेवा करना ह।ै

ओवर द टॉप प्लेटफॉर््म (OTT)

ओवर-द-टॉप (OTT) प््ललेटफॉर््म इटंरनेट के जरिए ऑडियो, वीडियो और 
अन््य मीडिया सामग्री उपलब््ध कराते हैैं, जिससे केबल, प्रसारण और उपग्रह 
टेलीविजन जैसे पारंपरिक प््ललेटफॉर््म की जरूरत नहीीं रहती ह,ै जैसे- नेटफ््ललिक््स, 
अमेजन प्राइम आदि। ये सब््सक्रिप््शन-आधारित वीडियो ऑन डिमांड प््ललेटफॉर््म 
हैैं जो उपभोक्ताओ ंको दनुिया भर से सामग्री की एक विस््ततृत शृंखला तक पहुचँने 
की अनुमति देते हैैं।

ओवर द टॉप प्लेटफॉर््म (OTT) का सकारात्मक प्रभाव:

z	पहुचँ: OTT प््ललेटफॉर््म किसी भी समय पर और किसी भी स््थथान से सामग्री 
को दखेने की स््वतंत्रता प्रदान करते हैैं।

z	लोकतंत्रीकरण: OTT प््ललेटफार्ममों ने मनोरंजन उद्योग को लोकतांत्रिक बना 
दिया ह ैऔर सोशल मीडिया के कई लोगोों ने OTT प््ललेटफार्ममों के माध््यम से 
मनोरंजन उद्योग मेें अपने पैर जमा लिए हैैं।

z	छोटे उद्योग को बढ़़ावा: OTT प््ललेटफार्ममों ने कम बजट वाले छोटे मनोरंजन 
उद्योगोों खासकर क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़़ावा दिया ह।ै

z	अंतरराष्ट्रीय पहुचँ: OTT प््ललेटफॉर््म ने भारतीय दर््शकोों को नई और उच््च-
गणुवत्ता वाली अतंरराष्ट्रीय सामग्री, उदाहरण के लिए मनी हाइस््ट (Money 
Heist) आदि तक पहुचँने मेें सक्षम बनाया ह।ै

z	किफायती: किफायती होने के कारण, OTT प््ललेटफार्ममों ने लोगोों के लिए 
मनोरंजन का एक नया साधन प्रदान किया ह।ै

z	भाषा सबंंधी बाधाओ ं पर पार पाना: OTT प््ललेटफार्ममों ने भाषा संबंधी 
बाधाओ ंको तोड़ दिया ह ै क््योोंकि अधिकांश प््ललेटफार्ममों पर कई भाषाओ ंमेें 
सामग्री उपलब््ध ह।ै

विनियमन की आवश्यकता

z	तेजी से विकास: हाल के वर्षषों मेें OTT प््ललेटफॉर््म तेजी से बढ़़े हैैं, उदाहरण 
के लिए: वर््ष 2023 के अतं तक, भारत का OTT आधार 13.5% बढ़कर 
481 मिलियन लोगोों तक पहुचँ गया, जो वर््ष 2022 मेें 424 मिलियन था।

z	अश्लीलता: कुछ OTT प््ललेटफार्ममों पर भाषा और सामग्री अश्लीलता को बढ़़ावा 
दतेी ह,ै जो हमारे दशे के सामाजिक और नैतिक मलू््योों के लिए खतरा ह।ै

z	सेेंसरशिप का अभाव: इन प््ललेटफॉर्ममों पर किसी भी तरह की सेेंसरशिप नहीीं 
होती ह,ै इसलिए सभी उम्र के लोग, खासकर बच््चचे ऐसी सामग्री के संपर््क  मेें 
आ जाते हैैं जो उनकी उम्र के लिए उपयकु्त नहीीं हो सकती ह।ै

z	साइबर क्राइम का खतरा: OTT प््ललेटफॉर््म पर साइबर क्राइम का खतरा ह,ै 
जहाँ लोग अपनी गोपनीय जानकारी जैसे- बैैंक विवरण, क्रे डिट कार््ड आदि 
साझा करते हैैं।

z	सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा: कुछ OTT प््ललेटफार्ममों ने सांप्रदायिक 
रूप से संवेदनशील सामग्री को बढ़़ावा दिया ह ैजो दशे मेें सामाजिक सद्भाव 
को बाधित कर सकता ह।ै

उठाए गए कदम

सरकार ने OTT प््ललेटफार्ममों को विनियमित करने के लिए डिजिटल मीडिया 
और OTT प््ललेटफार्ममों से संबंधित डिजिटल मीडिया आचार संहिता को 
अधिसूचित किया ह ै जिसमे निम््नलिखित प्रावधान हैैं:
z	सामग्री का स््व-वर्गीकरण: प््ललेटफार्ममों को अपनी सामग्री को U , U/A 7+, 

U/A 13+, U/A 16+ और A मेें वर्गीकृत करना होगा, U/A 13+ या उससे 
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अधिक के लिए अभिभावकीय अवरोध (पैरेेंटल लॉक) प्रदान करना होगा और 
A श्रेणी के लिए आय ुसत््ययापन करना आवश््यक होगा।

z	मानदडंोों का पालन: डिजिटल मीडिया पर समाचारोों के प्रकाशकोों को भारतीय 
प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदडंोों और केबल टेलीविजन नेटवर््क  
विनियमन अधिनियम के तहत कार््यक्रम कोड का पालन करना आवश््यक 
होगा, जिससे ऑफलाइन (प््रििंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया के बीच एक 
समान अवसर प्रदान किया जा सके।

z	तीन स््तरीय शिकायत निवारण तंत्र:
�	स््तर-I: शिकायत निवारण अधिकारियोों की नियकु्ति करके प्रकाशकोों द्वारा 

स््व-नियमन।

�	स््तर-II: प्रकाशकोों के स््व-विनियमन निकायोों द्वारा स््व-नियमन, जिसकी 
अध््यक्षता सर्वोच््च न््ययायालय, उच््च न््ययायालय के सेवानिवतृ्त न््ययायाधीश 
या स््वतंत्र प्रतिष्ठित व््यक्ति करते हैैं और इसमेें छह से अधिक सदस््य नहीीं 
होते हैैं।

�	स््तर-III: निरीक्षण तंत्र - सचूना और प्रसारण मतं्रालय (MoI&B) 
अभ््ययास संहिता सहित स््व-विनियमन निकायोों के लिए एक चार््टर प्रकाशित 
करेगा। यह शिकायतोों की सनुवाई के लिए एक अतंर-विभागीय समिति 
की स््थथापना करेगा।

निवर््तमान चुनौतियााँ

ओवर द टॉप (OTT) 
विनियमन के मुद्दे

अभिव््यक्ति की स््वतंत्रता पर चिंता

कम अनुपालन

क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे

व््ययापकता की कमी

सामग्री विनियमन संबंधी अस््पष्टता

z	अभिव््यक्ति की स््वतंत्रता: OTT प््ललेटफार्ममों के विनियमन के साथ लेखकोों/
संपादकोों/प्रकाशकोों की अभिव््यक्ति और कलात््मक अभिव््यक्ति की स््वतंत्रता 
पर चितंाए ँबढ़ गई हैैं।

z	अनुपालन का अभाव: हालाँकि, नियम OTT वेबसाइटोों/इटंरफेस पर 
शिकायत निवारण तंत्र और शिकायत अधिकारियोों से संबंधित संपर््क  विवरण 
प्रदर््शशित करना अनिवार््य करते हैैं, लेकिन इनका अनपुालन बहुत कम ह।ै

z	क्षेत्राधिकार का मुद्दा: कई OTT प््ललेटफॉर््म भारत के बाहर स््थथित हैैं जिससे 
नियमोों और जवाबदहेी को लाग ूकरना मशु््ककिल हो जाता ह।ै

z	नियमोों मेें अस््पष्टता: सामग्री विनियमन को लेकर अस््पष्टता ह,ै उदाहरण के 
लिए: कई OTT प््ललेटफॉर््म ने न््ययूज चनैलोों को अपने प््ललेटफॉर््म से हटा दिया ह।ै

z	व््ययापकता का अभाव: जबकि नियमोों मेें प्रकाशकोों और स््व-विनियमन 
निकायोों द्वारा शिकायत विवरण का खलुासा करने की आवश््यकता होती ह,ै 
लेकिन रिपोर््टििंग प्रारूप केवल प्राप्त और निर््णय ली गई शिकायतोों की संख््यया 
को दर््ज करते हैैं।

आगे की राह 

z	डेटा सरुक्षा कानून: उपयोगकर््तताओ ंको उनकी निजता के उल््ललंघन से बचाने 
और उनके व््यक्तिगत डेटा की सरुक्षा के लिए सरकार को जल््द से जल््द डेटा 
सरुक्षा काननू बनाने की आवश््यकता ह।ै

z	आवधिक अभियान: ‘शिकायत निवारण तंत्र’ के बारे मेें प््रििंट और इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया मेें आवधिक अभियान चलाना, OTT उद्योग संघोों के लिए अनिवार््य 
किया जा सकता ह।ै

�	स््थथानीय भाषा विवरण: आय ु सीमा और सामग्री विवरणकोों (जैसे: 
‘हिसंा’) की चतेावनी अगं्रेजी के अलावा वीडियो की संबंधित भाषाओ ं
मेें हो सकती ह।ै

�	आवधिक ऑडिट: आवधिक ऑडिट करने के लिए एक स््वतंत्र निकाय 
की स््थथापना की जा सकती ह।ै

�	एकल डैशबोर््ड: मतं्रालय एक समर््पपित वेबसाइट प्रदान कर सकता ह ै
जिसमेें प्रचलित  नियमोों, सामग्री कोड, सलाह, शिकायतोों/अपील के लिए 
संपर््क  विवरण आदि का विवरण प्रकाशित किया जाता ह।ै

�	सिगंापुर से सीख: सरकार सिंगापरु से सीख सकती ह ै जहाँ विभिन््न 
मीडिया के लिए एक समान नियामक हैैं और सार््वजनिक शिक्षा के माध््यम 
से मीडिया साक्षरता को बढ़़ावा दतेा ह।ै

उभरती प्रौद्योगिकियााँ और अभिशासन पर उनके संभावित प्रभाव

साइबर सुरक्षा और अभिशासन
साइबर सुरक्षा, सरकारी डेटा और सेवाओ ं की शचुिता, गोपनीयता और 
उपलब््धता को बनाए रखने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाती ह।ै यह डिजिटल लेन-
देन मेें विश्वास सुनिश्चित करती ह,ै महत्तत्वपूर््ण बुनियादी ढाँचे की रक्षा करती ह ै
और राष्ट्रीय सुरक्षा हितोों की रक्षा करती ह।ै सशक्त साइबर सुरक्षा उपायोों के 
बिना, सरकारेें डेटा उल््ललंघनोों, रैैंसमवेयर हमलोों और साइबर जासूसी जैसे साइबर 
खतरोों के प्रति संवेदनशील होती हैैं, जो शासन प्रक्रियाओ ंको बाधित कर सकती 
हैैं और सार््वजनिक विश्वास को कम कर सकते हैैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु 
मेें कुडनकुलम परमाणु ऊर््जजा संयंत्र कथित तौर पर वर््ष 2019 मेें साइबर हमले 
का शिकार हो गया। इस हमले का श्रेय उत्तर कोरिया के हकैिग समहू लाजर समहू 
को दिया गया, जिसने संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर््क  को निशाना बनाया, जिससे 
भारत की परमाण ुसुविधाओ ंकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दनुिया भर की 
सरकारोों ने साइबर सुरक्षा जोखिमोों से निपटने और शासन मेें लचीलापन बढ़़ाने 
के लिए नियामक ढाँचे और मानक बनाए हैैं। उदाहरण के लिए,
z	भारत मेें, सचूना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 और राष्ट्रीय साइबर 

सरुक्षा नीति, 2013 जैसी पहलेें, साइबर सरुक्षा प्रशासन और प्रवर््तन के लिए 
काननूी ढाँचा प्रदान करती हैैं।

z	भारत ने साइबर सरुक्षा क्षमताओ ंको बढ़़ाने और साइबर जोखिमोों को कम करने 
के लिए राष्ट्रीय साइबर समन््वय केें द्र (National Cyber Coordination 
Centre-NCCC) और साइबर स््वच््छता केें द्र (बॉटनेट क््ललीनिग और 
मैलवेयर विश्लेषण केें द्र) भी लॉन््च किया।

z	इसके अलावा, भारतीय कंप््ययूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम 
(CERT-In) भारत के साइबर स््पपेस को खतरोों और कमजोरियोों से बचाने, 
साइबर सरुक्षा तैयारियोों को बढ़़ाने और घटना प्रतिक्रिया प्रयासोों के समन््वय 
के लिए काम करती ह।ै

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शासन

प्रशासन की दक्षता बढ़़ाने मेें आर््टटिफिशियल इटंेलिजेेंस (AI) महत्तत्वपूर््ण भमूिका 
निभाता ह।ै AI उपकरणोों और प्रौद्योगिकियोों का लाभ उठाकर, भारत सरकार 
का लक्षष्य प्रशासनिक प्रक्रियाओ ंको सुव््यवस््थथित करना, सेवा वितरण मेें सुधार 
करना और समावेशिता को बढ़़ावा देना ह।ै उदाहरण के लिए:
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z	भाषिणी - राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (National Language 
Technology Mission-NLTM): NLTM के हिस््ससे के रूप मेें लॉन््च 
किया गया, भाषिणी मिशन, भाषिणी प््ललेटफॉर््म के माध््यम से भाषा प्रौद्योगिकी 
समाधान प्रदान करता ह।ै AI/ML और NLP का उपयोग करते हुए, भाषिणी 
भारतीय भाषाओ ं के लिए ओपन-सोर््स मॉडल और टूल विकसित करती ह,ै 
जिससे सभी नागरिकोों के लिए डिजिटल समावेशन और सरकारी सेवाओ ंतक 
पहुचँ की सवुिधा मिलती ह।ै

z	भारत शहरी डेटा एक््सचेेंज (India Urban Data Exchange-
IUDEX): आवास और शहरी मामलोों के मतं्रालय द्वारा प्रबंधित, IUDEX 
एक डेटा एक््सचेेंज प््ललेटफॉर््म ह ै जो भारतीय शहरोों को शहरी शासन-संबंधी 
डेटासेट साझा करने मेें सक्षम बनाता ह।ै IUDEX पर आर््टटिफिशियल इटंेलिजेेंस 
(AI)-संचालित विश्लेषण नीति निर््ममाताओ ंको बेहतर शहरी नियोजन और सेवा 
वितरण के लिए डेटा-संचालित निर््णय लेने मेें मदद करता ह।ै

आर््टटिफिशियल इंटलेिजेेंस (AI) की दिशा मेें भारत की पहल
�‘एआई फॉर ऑल(AI for ALL)’ एक स््व-
शिक्षण मंच ह ै जिसे जीवन के सभी क्षेत्ररों के लोगोों 
को आर््टटिफिशियल इटंेलिजेेंस (AI) सिखाने के लिए 
डिजाइन किया गया ह।ै आर््टटिफिशियल इटंेलिजेेंस (AI) 
यात्रा के प्रति भारत का प्रयास मलू रूप से सामाजिक 
सशक्तीकरण और समावेशन पर केें द्रित ह।ै
�भारत का एआई(AI) संस््करण: भारत आर््टटिफिशियल 
इटंेलिजेेंस (AI) के साथ डिजिटल सार््वजनिक 
बुनियादी ढाँचा दृष्टिकोण को अपनाना चाहता ह,ै जहाँ 
इसका लक्षष्य आर््टटिफिशियल इटंेलिजेेंस (AI) के प्रसार 
को सुविधाजनक बनाने के लिए आधारभतू सिस््टम - 
डेटाबेस और गणना क्षमता दोनोों का निर््ममाण करना ह।ै
�इडंिया एआई (IndiaAI) हब: यह सामाजिक प्रभाव 
अपनाने और नवाचार के लिए एक पारिस््थथितिकी तंत्र 
प्रदान करने वाला राष्ट्रीय पोर््टल ह।ै

�यवा एआई (YUVAai): यह जटिल समस््ययाओ ं
से निपटने और भविष््य के लिए तैयार होने मेें  AI 
का उपयोग करने के लिए कक्षा 8 से 12 तक 
के स््ककू ली छात्ररों के कौशल को बढ़़ाने का एक  
मंच ह।ै
�कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए राष्ट्रीय रणनीति: 
यह भारत को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने 
मेें मदद करने के लिए एक आगामी रणनीति है

z	भारतीय रेलवे द्वारा आदर््श ट्रेन प्रोफाइल: भारतीय रेलवे आरक्षित मले/
एक््सप्रेस ट्रेनोों मेें क्षमता के परू््ण उपयोग और राजस््व सजृन को अनकूुलित करने 
के लिए आदर््श ट्रेन प्रोफाइल जैसे आर््टटिफिशियल इटंेलिजेेंस (AI) -संचालित 
कार््यक्रमोों का उपयोग करता ह।ै यह AI मॉड्यलू माँग पैटर््न का विश्लेषण करता 
ह ैऔर खाली सीटेें आवंटित करता ह,ै जिससे यात्री अनभुव और टिकट की 
उपलब््धता बढ़ती ह।ै

z	डिजी धन मित्र चैटबॉट: राष्ट्रीय सचूना विज्ञान केें द्र (National Informatics 
Centre-NIC) द्वारा विकसित, डिजी धन मित्र चटैबॉट डिजिटल भगुतान और 
लेन-देन के रुझान पर अनकूुलित जानकारी प्रदान करता ह।ै आर््टटिफिशियल 
इटंेलिजेेंस (AI) का लाभ उठाकर, चटैबॉट वास््तविक-समय की जानकारी 
प्रदान करता ह,ै वित्तीय साक्षरता बढ़़ाता ह ै और डिजिटल भगुतान अपनाने 
को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	IRCTC का एआई(AI) वर््चचुअल असिस््टेेंट: IRCTC का AI-संचालित 
वर््चचुअल असिस््टेेंट, आस््क दिशा 2.0, आवाज और चटै-आधारित इटंरैक््शन 
के साथ टिकट बकुिग मेें क््राांति ला दतेा ह।ै बकुिग प्रक्रिया को सरल बनाकर 
और उपयोगकर््तता अनभुव को बढ़़ाकर, आस््क दिशा 2.0 यात्री सेवाओ ंमेें AI 
के परिवर््तनकारी प्रभाव को प्रदर््शशित करता ह।ै

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और शासन

ब््ललॉकचेन प्रौद्योगिकी ने भारत सरकार का महत्तत्वपूर््ण ध््ययान आकर््षषित किया ह,ै 
जो सार््वजनिक क्षेत्र के संचालन मेें क््राांति लाने की इसकी क्षमता को पहचानती 
ह।ै इलेक्ट्रॉनिक््स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics 
and Information Technology-MeitY) द्वारा “ब््ललॉकचेन पर राष्ट्रीय 
रणनीति” जारी करना; स््ववास््थ््य सेवा, कृषि, वित्त, मतदान और ई-गवर्ननेंस सहित 
विभिन््न क्षेत्ररों मेें ब््ललॉकचेन को एकीकृत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को 
रेखांकित करता ह।ै

सरकारी पहल और अनुप्रयोग:

z	केें द्रीय बैैंक डिजिटल करेेंसी (CBDC): भगुतान प्रणालियोों को आधनुिक 
बनाने और भौतिक नकदी पर निर््भरता कम करने के लिए भारतीय रिजर््व 
बैैंक (RBI) अपना स््वय का CBDC, डिजिटल रुपया विकसित कर रहा ह।ै 
CBDC कार््ययान््वयन से भगुतान दक्षता बढ़़ेगी और निजी क्रिप््टटोकरेेंसी से जडु़़े 
जोखिम कम होोंगे।

z	भूमि पंजीकरण और डिजिटल प्रमाणपत्र: भमूि पंजीकरण, डिजिटल 
प्रमाणपत्र जारी करने और सीमा शलु््क भगुतान, प्रशासनिक प्रक्रियाओ ं को 
सवु््यवस््थथित करने और पारदर््शशिता बढ़़ाने के लिए ब््ललॉकचेन तकनीक को 
तैनात किया जा रहा ह।ै

z	क्षेत्रीय अंगीकरण: भारतीय दरूसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और भारतीय 
प्रतिभतूि और विनिमय बोर््ड (सेबी) जैसे नियामक निकाय क्रमशः दरूसंचार और 
वित्तीय बाजारोों मेें ब््ललॉकचेन अनपु्रयोगोों की खोज कर रह ेहैैं।

केस स्टडी और उदाहरण:

z	पश्चिम बंगाल मेें भूमि उत््परिवर््तन के लिए नॉन-फंजिबल टोकन (NFT): 
न््ययू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण ने भमूि उत््परिवर््तन के लिए नॉन-
फंजिबल टोकन (NFT)  लाग ू किया ह,ै जो पारदर्शी भमूि स््ववामित््व रिकॉर््ड 
सनुिश्चित करता ह ैऔर मनै््ययुअल कागजी कार््रवाई को समाप्त करता ह।ै दरु््गगापरु 
और बांकुरा जिलोों मेें नगर निगमोों ने जन््म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 
ब््ललॉकचेन को अपनाया ह।ै

z	तमिलनाडु ब््ललॉकचेन बैकबोन: इस पहल का उद्देश््य नागरिकोों को एक 
अद्वितीय राज््य ID प्रदान करना ह ैजो आवश््यक दस््ततावेजोों को एक डिजिटल 
वॉलेट मेें समेकित करता ह।ै ई-पेट्टागम ऐप विभिन््न संस््थथाओ ंके साथ दस््ततावेजोों 
को सरुक्षित रूप से साझा करने की अनमुति दतेा ह।ै

ABC
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z	कर््ननाटक मेें एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली: तमिलनाडु की पहल के समान, 
कर््ननाटक का लक्षष्य एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध््यम से भमूि रिकॉर््ड प्रबंधन 
को सवु््यवस््थथित करना ह।ै

z	फिरोजाबाद पुलिस लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली: उत्तर प्रदशे सरकार ने 
पॉलीगॉन नेटवर््क  के सहयोग से, रिकॉर््ड की पारदर््शशिता और शचुिता सनुिश्चित 
करते हुए, ब््ललॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शिकायतेें दर््ज करने और ट्रैक 
करने के लिए एक ऑनलाइन पोर््टल लॉन््च किया ह।ै

ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन

इलेक्ट्रॉनिक््स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही मेें सूचना 
प्रौद्योगिकी (मध््यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) 
नियम, 2021 मेें संशोधन किया ह।ै इन संशोधनोों को ऑनलाइन गेमिंग और 
सोशल मीडिया मेें मध््यस््थोों द्वारा विशेष रूप से ऑनलाइन से संबंधित यथोचित 
कर््मठता को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया ह,ै खासकर ऑनलाइन 
गेमोों और सरकारी कार्ययों से संबंधित फर्जी, गलत या भ्रामक जानकारी के प्रसार 
के संबंध मेें।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 के तहत IT नियम 2021 मेें 
संशोधन जारी किए गए हैैं, जिसने मलू रूप से सोशल मीडिया मध््यस््थोों के लिए 
नियमोों की स््थथापना की थी।

ऑनलाइन गेमिंग पर नियमोों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैैं:

z	परिभाषाए:ँ

�	ऑनलाइन गेम: इसे ’इटंरनेट पर पेश किए जाने वाले गेम’ और ‘कंप््ययूटर 
संसाधन या मध््यस््थ के माध््यम से उपयोगकर््तताओ ं के लिए पहुचँ योग््य 
गेम’ के रूप मेें परिभाषित किया गया ह।ै

�	ऑनलाइन गेमिग इटंरमीडियरी (Online Gaming Intermediary-
OGI): किसी भी मध््यस््थ को संदर््भभित करता ह ैजो उपयोगकर््तताओ ंको 
अपने कंप््ययूटर संसाधन के माध््यम से एक या अधिक ऑनलाइन गेम तक 
पहुचँने की अनमुति दतेा ह।ै

z	मध््यस््थोों की भूमिका: मध््यस््थोों को ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम की 
मेजबानी, प्रकाशन या साझा करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने की 
आवश््यकता होती ह ै जो उपयोगकर््तताओ ं को नुकसान पहुचँा सकता ह ै या 
जिसे निर््ददिष्ट स््व-नियामक निकाय (Self-Regulatory Body-SRB) द्वारा 
अनुमत रूप से सत््ययापित नहीीं किया गया ह।ै

z	विज्ञापन और प्रचार: मध््यस््थोों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके 
प््ललेटफॉर््म गैर-अनुमति वाले ऑनलाइन गेम के विज्ञापन या प्रचार की मेजबानी 
न करेें।

z	ऑनलाइन गेमिग इटंरमीडियरी (OGI) पर अतिरिक्त दायित््व:

�	वास््तविक धन से जडु़़े ऑनलाइन गेम के लिए स््व-नियामक निकाय 
(SRB) द्वारा प्रदान किया गया सत््ययापन चिह्न प्रदर््शशित करना।

�	जमा राशि की निकासी या वापसी से संबंधित नीतियोों के बारे मेें 
उपयोगकर््तताओ ंको सचूित करना।

�	उपयोगकर््तताओ ंका अपने ग्राहक को जानेें (KYC) विवरण प्राप्त करना।

�	खले प्रतिभागियोों के लिए क्रे डिट प्रावधान या तीसरे पक्ष के वित्तपोषण 
पर रोक लगाना।

z	स््व-नियामक निकाय (Self-Regulatory Body-SRB): इलेक्ट्रॉनिक््स 
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सत््ययापित करने के लिए कई SRB 
को सूचित कर सकता ह ैकि किसी ऑनलाइन गेम की अनुमति ह ैया नहीीं।

�	SRB को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर-
लाभकारी संस््थथा होना चाहिए, जिसमेें ऑनलाइन गेमिगं उद्योग के प्रतिनिधि 
शामिल होों जो जिम््ममेदार गेमिगं को बढ़़ावा दतेे होों। उनमेें शिकायत निवारण 
के प्रावधान शामिल होने चाहिए, आर््म््स लेेंथ सिद््धाांत ( arm’s length 
principle) का पालन करना चाहिए और स््पष्ट सदस््यता मानदडं होने 
चाहिए।

z	स््व-नियामक निकाय (SRB) के अधिकार और जिम््ममेदारिया: SRB 
के पास किसी गेम को ‘स््ववीकार््य’ के रूप मेें वर्गीकृत करने का अधिकार ह ै
यदि वह कुछ मानदंडोों को पूरा करता ह:ै गेम मेें किसी भी परिणाम पर दांव 
लगाना शामिल नहीीं ह,ै OGI और गेम दोनोों अनुबंध के लिए कानूनी आय ु
आवश््यकताओ ं (वर््तमान मेें 18 वर््ष) का अनुपालन करते होों और SRB 
द्वारा स््थथापित रूपरेखा सुरक्षा का पालन करते होों। 

z	निषध: कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमेें जुआ या संबंधित विज्ञापन शामिल 
हो, प्रतिबंधित होगा।

भारत मेें डीपफेक विनियमन

डीपफेक वे डिजिटल मीडिया हैैं जिनमेें वीडियो, ऑडियो और छवियोों को 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर््नििंग जैसी तकनीकोों का उपयोग करके 
हरेफेर कर संपादित किया जाता ह,ै जिससे कल््पना और वास््तविकता के बीच 
अंतर करना मशु््ककिल हो जाता ह ै । अपनी अति-वास््तविकतावादी क्षमताओ ंके 
साथ डीपफेक; प्रतिष्ठा क्षति, साक्षष्य निर््ममाण और लोकतांत्रिक संस््थथानोों मेें विश्वास 
क्षरण जैसे जोखिम पैदा करते हैैं।

मौजूदा कानूनी ढााँचा:

भारत मेें डीपफेक तकनीक को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनोों का अभाव 
ह।ै 
z	मानहानि और स््पष्ट सामग्री के लिए सचूना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 

की धारा 67 और 67A लाग ूकी जाती हैैं।

z	भारत के IT नियम, 2021 मेें रिपोर््ट की गई डीपफेक सामग्री को 36 घंटे के 
भीतर हटाने का आदशे दिया गया ह।ै

z	IT अधिनियम, 2000 की धारा 66C (पहचान की चोरी) और 66E 
(निजता का उल््ललंघन) भी लाग ूहैैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान 
करती ह,ै जबकि धारा 292 अश्लील सामग्री को संबोधित करती ह ैऔर धारा 
465 और 469 जालसाजी और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचँाने से संबंधित ह।ै

डीपफेक विनियमन पर सरकारी सलाह

z	मध््यस््थोों को निर्देश: इलेक्ट्रॉनिक््स और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय (MeitY) 
ने IT नियमोों का अनपुालन सनुिश्चित करने के लिए एक सलाह जारी की, 
विशषे रूप से डीपफेक सहित AI द्वारा संचालित गलत सचूना के संबंध मेें।

z	निषिद्ध सामग्री का सचंार: मध््यस््थोों को काननूी परिणामोों पर जोर दतेे हुए 
उपयोगकर््तताओ ं को निषिद्ध सामग्री स््पष्ट और सटीक रूप से संप्रेषित करनी 
चाहिए।
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z	IT नियमोों का प्रवर््तन: मध््यस््थोों को IT नियमोों के नियम 3(1)(b) मेें निर््ददिष्ट 
के अनसुार, निषिद्ध सामग्री को तरंुत हटाने मेें उचित प्रयास करना आवश््यक ह।ै

z	हितधारकोों की सहभागिता: मतं्री राजीव चदं्रशखेर ने डीपफेक संबंधी 
चितंाओ ं को दरू करने के लिए हितधारकोों की बैठकेें  बलुाई,ं जिसमेें मौजदूा 
काननूोों और विनियमोों के कड़़ाई से पालन पर जोर दिया गया।

z	भविष््य के उपाय: इलेक्ट्रॉनिक््स और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय मध््यस््थ 
अनपुालन की निगरानी करेगा और इटंरनेट सरुक्षा एवं विश्वास सनुिश्चित करने 
के लिए IT नियमोों या काननू मेें और संशोधन पर विचार करेगा।

आगे की राह

z	सोशल मीडिया मध््यस््थोों की जिम््ममेदारी: प््ललेटफार्ममों को डीपफेक का 
पता लगाने और रिपोर््ट करने के लिए माइक्रोसॉफ््ट के वीडियो प्रमाणक जैसी 
प्रौद्योगिकियोों का विकास करना चाहिए।

z	ब््ललॉकचेन-आधारित डीपफेक सत््ययापन: दरु््भभावनापरू््ण डीपफेक को 
हतोत््ससाहित करते हुए, सामग्री की उत््पत्ति और उसम ेछेड़छाड़ का पता लगाने 
के लिए ब््ललॉकचेन का उपयोग करना चाहिए।

z	डिजिटल इडंिया अधिनियम: चीन के नियमोों से सीखते हुए, दरु््भभावनापरू््ण 
डीपफेक के लिए दडंात््मक प्रावधानोों वाले काननू के निर््ममाण की आवश््यकता ह।ै

z	सार््वजनिक जागरूकता और जिम््ममेदारी: फर्जी वीडियो के बारे मेें जागरूकता 
को बढ़़ावा देना और सोशल मीडिया पर जिम््ममेदारी से साझा करने को प्रोत््ससाहित 
करना चाहिए।

z	बैलेचली घोषणा (Bletchley Declaration) सिद््धाांतोों को लाग ूकरना: 
घोषणा के सिद््धाांतोों के अनरुूप एक वैश्विक AI नियामक ढाँच े की स््थथापना 
मेें नेततृ््व करना।

एक विशेष कानूनी ढााँचे के लिए प्रावधान

z	स््पष्ट परिभाषाए:ँ काननूी ढाँच े के भीतर डीपफेक वीडियो को स््पष्ट रूप से 
परिभाषित करना।

z	 दुरुपयोग के विरुद्ध निषध: डीपफेक के धोखाधड़़ी, प्रतिरूपण या चनुाव मेें 
हस््तक्षेप करने वाले उपयोग पर रोक लगाना।

z	समय पर निवारण: डीपफेक प्रसार की त््वरित प्रतिक्रिया और निवारण के 
लिए एक कुशल तंत्र की स््थथापना।

z	सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म को शामिल करना: सम््बबंधित प््ललेटफॉर््म को 
डीपफेक का तरंुत पता लगाने और हटाने का आदशे देना।

z	कानूनी उपाय: डीपफेक वीडियो के रचनाकारोों और वितरकोों के विरुद्ध पीड़़ितोों 
को काननूी सहारा प्रदान करना।

z	नाबालिगोों के लिए सरुक्षा: डीपफेक सामग्री से प्रभावित नाबालिगोों के लिए 
काननूी सरुक्षा सनुिश्चित करना।

z	कलाकार अधिकार सरंक्षण: कॉपीराइट और निजता संबंधी  चितंाओ ंपर 
विचार करते हुए कलाकारोों के अधिकारोों को उचित उपयोग सिद््धाांतोों के साथ 
संतलुित करना।

ई-जेल परियोजना

गहृ मंत्रालय की ई-जेल पहल का उद्देश््य देश की जेल प्रणाली को 
कम््प्ययूटरीकृत करना ह,ै जिसमेें डिजिटलीकरण और कैदी डेटा की उपलब््धता 
भी शामिल ह।ै

ई-जेल की कार््यप्रणाली

z	ई-जेल पहल मानक जानकारी के एक केें द्रीकृत डेटाबेस के निर््ममाण मेें सहायता 
करेगी।

�	अतंरसंचालनीय आपराधिक न््ययाय प्रणाली (ICJS) के तहत ई-जेलोों के 
डेटा को पलुिस और न््ययायालय तंत्र से जोड़़ा गया ह।ै

z	ई-जेल राष्ट्रीय जेल सचूना पोर््टल से डेटा का उपयोग करते हैैं, जिसे ई-जेल 
दिशा-निर्देशोों के अनसुार राज््योों और केें द्र शासित प्रदेशोों द्वारा प्रबंधित किया 
जाता ह।ै

�	अतंरसंचालनीय आपराधिक न््ययाय प्रणाली (ICJS) के माध््यम से, काननू 
प्रवर््तन एजेेंसियोों और जेलोों के अधिकृत अधिकारी एक सरुक्षित नेटवर््क  
के माध््यम से तंत्र तक पहुचँ सकते हैैं।

z	यह ऑनलाइन विजिट अनरुोधोों और शिकायत समाधान को भी आसान 
बनाता ह।ै

ई-जेल का महत्त्व

z	सक्रिय पलुिसिंग के लिए पलुिस और अन््य एजेेंसियोों के साथ सक्रिय सचूना/
लकुआउट अलर््ट (SMS/E-Mail) साझा करने मेें सहायता मिलेगी।

z	रिहाई के बाद ट्रैकिग: पैरोल, फरलो या जल््ददी रिहाई पर रिहा किए गए 
अपराधियोों की ट्रैकिग मेें सहायता।

z	रिहाई के बाद कानून का उल््ललंघन करने वाले दोषियोों का पता लगाना: 
इससे ऐसे कैदियोों पर नजर रखने मेें भी मदद मिलेगी, यदि वे काननू तोड़ना 
जारी रखते हैैं, आपराधिक गतिविधियोों मेें शामिल होते हैैं या समय से पहले 
रिहाई के नियमोों का उल््ललंघन करते हैैं।

z	एक चेतावनी तंत्र सनुिश्चित करना: कैदियोों की हालिया तस््ववीरेें उस स््थथिति 
मेें सिस््टम को सतर््क  करने मेें मदद करेेंगी जब कोई कैदी पलुिस या अदालत 
की हिरासत से भाग जाता ह।ै

z	 विचाराधीन बंदियोों की सटीक और अद्यतन जानकारी के साथ निगरानी की 
जाएगी।

z	अपराध और आपराधिक ट्रैकिग नेटवर््क  और सिस््टम (CCTNS) और 
अतंरसंचालनीय आपराधिक न््ययाय प्रणाली (ICJS) के माध््यम से पलुिस 
स््टटेशनोों के अतंर्संयोजन से ई-जेल रिकॉर््ड के लिए डेटा उपलब््धता को और 
भी बढ़़ावा मिलेगा।

चनुौतियोों के बावजूद, ई-जेल पहल ने एक केें द्रीकृत सूचना भंडार प्रदान करके 
भारत के जेल प्रशासन की कठिनाइयोों के समाधान मेें सहायता की ह।ै

विगत वर्षषों के प्रश्न

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओ/ं
कार््यक्रमोों का कार््ययान््वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्तत्वपूर््ण कारकोों की 
दृष्टि से ठीक नहीीं रहता ह।ै इन कारकोों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी 
कार््ययान््वयन के उपाय सुझाइए। � (2019)

भारत मेें खेल का अभिशासन 

खेल अभिशासन से तात््पर््य उस प्रणाली से है जिसके द्वारा देश मेें खेल 
संगठन संचालित होते हैैं। इसमेें निरीक्षण की प्रक्रिया और वे निर्देश शामिल 
हैैं जिनके आधार पर किसी खेल संगठन मेें निर््णय लिए जाते हैैं और लागू किए 
जाते हैैं।
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देश मेें खेल अभिशासन 
के मॉडल

ओलंपिक चार््टर द्वारा मान््यता 
प्राप्त स््ववायत्त निकाय

सरकारी निकाय

भारतीय ओलंपिक संघ

राज््य 
ओलंपिक संघ

राष्ट्रीय खेल 
महासंघ

खेल महासंघ

भारतीय खेल प्राधिकरण,

युवा मामले और खेल मंत्रालय

खेल संस््थथान प्रशिक्षण केें द्र

वित्तीय सहायता

खेल अवसंरचना

खेल आयोजन

मुख््य भूमिकाए:ँ
z	अतंरराष्ट्रीय प्रतिनिधित््व

z	स््थथानीय खेल आयोजन आयोजित करना

z	दशे मेें खेलोों को बढ़़ावा दनेा

मुख््य भूमिकाए:ँ
z	खेल अवसरंचना प्रदान करना

z	 वित्तीय सहायता प्रदान करना

z	क्षमता निर््ममाण को बढ़़ावा दनेा

खेल अभिशासन की आवश्यकता

z	प्रशासनिक मुद्दे:

�	अनुचित भूमिकाए ँ और दायित््व: राष्ट्रीय, राज््य और जिला स््तर पर 
कई संगठनोों का होना; भ्रम, सेवाओ ं के दोहराव और खले प्रशासन मेें 
अतंराल के मदु्ददों को जन््म दतेे हैैं।

�	उत््पपीड़न के आरोप: खले संगठनोों मेें वरिष्ठ और शक्तिशाली पदोों पर बैठे  
लोगोों पर यौन उत््पपीड़न के आरोप लगते हैैं। उदाहरण के लिए, पहलवानोों 
का हालिया विरोध।

�	व््ययावसायिकता की कमी: खेलोों पर राजनेताओ,ं नौकरशाहोों और 
व््यवसायियोों का दबदबा होने के कारण गटुबाजी, भाई-भतीजावाद और 
अनियमित चनुाव के मदु्दे हैैं।

�	अनैतिक प्रथाए:ँ खिलाड़़ियोों के प्रदर््शन को बढ़़ाने के लिए डोपिग जैसी 
अनैतिक प्रथाओ ं का प्रचलन ह।ै खेलोों मेें अनैतिक आचरण का एक 
उदाहरण वर््ष 2018 राष्टट्रमडंल खेलोों का डोपिंग घोटाला ह।ै भारोत्तोलन 
मेें स््वर््ण पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट संजीता चान ूको प्रतिबंधित 
पदार््थ सेवन के लिए सकारात््मक परीक्षित किया गया। इस घटना ने डोपिग 
के मदु्दे और निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला ह।ै

�	भेदभाव: खिलाड़़ियोों को क्षेत्र या लिग के आधार पर भेदभाव का सामना 
करना पड़ता ह।ै भारत मेें गैर-सरकारी संगठन चाइल््ड राइट्स एडँ य ू(CRY) 
द्वारा किए गए एक अध््ययन के अनसुार, महिला एथलीटोों को खेलोों मेें 
भेदभाव का सामना करना पड़ता ह,ै केवल 5% लड़कियोों को ही खले 
सवुिधाओ ंतक पहुचँ मिलती ह।ै इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परू््ववाग्रह मौजदू ह,ै 
जिसमेें अधिकांश धन और सहायता कुछ क्षेत्ररों के एथलीटोों को आवंटित 
की जाती ह।ै

z	वित्तीय मुद्दे:

�	सीमित फंड: भारत मेें खले उद्योग का आकार पिछले 5 वर्षषों मेें लगभग 
100 बिलियन डॉलर का ह,ै लेकिन इसका अधिकांश हिस््ससा क्रिकेट के 
आसपास केें द्रित ह ैऔर अन््य खेलोों को पर््ययाप्त धन नहीीं मिलता ह।ै

�	केें द्र सरकार की सीमित फंडिगं: खले राज््य सचूी की प्रविष्टि 33 के 
तहत एक राज््य का विषय ह ैऔर इसलिए केें द्र सरकार से सीमित फंडिंग ह।ै

z	सहयोग और समन््वय मुद्दे:

�	शासन सरंचना: क्रिकेट, हॉकी आदि जैसे कुछ खेलोों को छोड़कर दशे 
मेें स््पष्ट और कार््ययात््मक खले संरचना का अभाव ह ैउदाहरण: तीसरे पक्ष 
के प्रभाव के कारण फीफा द्वारा AIFF पर प्रतिबंध।

�	एक से अधिक अभिकर््तता: राज््य सरकार, जिला प्रशासन, निजी संस््थथाओ ं
आदि जैसे कई हितधारकोों के कारण खेलोों मेें जमीनी स््तर पर परस््पर 
सहयोग मशु््ककिल हो जाता ह।ै

�	पारदर््शशिता के मुद्दे: खले संगठनोों के पास बड़़ी विवेकाधीन शक्तियाँ हैैं जो 
अपारदर्शी निर््णय लेने और भ्रष्टाचार आदि को बढ़़ावा दतेी हैैं।

उठाए गए कदम

z	वित्तीय सहायता: सरकार ने खले संघोों को कर लाभ जैसी प्रत््यक्ष और 
अप्रत््यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की ह।ै

z	राष्ट्रीय खले महासंघ के आयोजनोों की मेजबानी के लिए खेल सवुिधाए ँ
प्रदान की जाती हैैं।

z	भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास सहंिता, 2011: यह खले मतं्रालय की वार््षषिक 
मान््यता को बनाए रखने और विशषेाधिकारोों का लाभ लेने के लिए खले 
निकाय द्वारा अनपुालन किए जाने वाले न््ययूनतम मानकोों का प्रावधान करता ह।ै

z	राष्ट्रीय डोपिग रोधी अधिनियम, 2022: यह अधिनियम खेलोों मेें डोपिंग 
रोधी गतिविधियोों को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप 
मेें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेेंसी के गठन का प्रावधान करता ह।ै

z	सशुासन के लिए राष्ट्रीय सहंिता का मसौदा: खेलोों मेें सशुासन के लिए 
राष्ट्रीय संहिता, 2017 का मसौदा भारत मेें खले निकायोों के प्रबंधन और 
प्रशासन के लिए दिशा-निर्देशोों का एक प्रस््ततावित सेट ह।ै

खेल प्रशासन मेें चुनौतियााँ:

z	शौक बनाम पेशा के रूप मेें खेल: कम सफलता दर, शकै्षणिक दबाव 
और नौकरी चाहने वाली मानसिकता के कारण खेलोों को एक पेश ेके रूप मेें 
बदलने मेें काफी चनुौती ह।ै

z	धार््ममिक बाधाए:ँ तैराकी और एथलेटिक््स जैसे कुछ खेलोों मेें ऐसी पोशाक 
की आवश््यकता होती ह ैजो महिला के शरीर को परूी तरह से नहीीं ढकती ह ै
और यह कुछ धर्ममों के काननूोों के खिलाफ ह।ै
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z	पक्षपात: खेलोों मेें उत््ससाह मखु््य रूप से क्रिकेट मेें केें द्रित ह ैजो आसानी से 
निवेश को आकर््षषित करता ह ैऔर क्रिकेटरोों को राजस््व की मोटी रकम दतेा ह।ै

z	PoSH अधिनियम, 2013 के कार््ययान््वयन मेें कमी: यौन उत््पपीड़न निवारण 
अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बावजदू, 30 राष्ट्रीय खले महासंघोों मेें 
से 15 ऐसे हैैं जो आतंरिक शिकायत समिति की अनिवार््य आवश््यकता को 
परूा नहीीं करते हैैं।

z	उच््च प्रदर््शन का दबाव: एक खिलाड़़ी पर प्रदर््शन करने या अन््यथा असरुक्षित 
जीवन जीने के लिए तैयार रहने का उच््च स््तर का दबाव होता ह।ै

z	ससंाधन की कमी: परेू दशे मेें अच््छछी गणुवत्ता वाले बनुियादी खले ढाँच े
की कमी ह।ै सरकार ने शहरी क्षेत्ररों मेें कुछ अच््छछे स््टटेडियम विकसित किए हैैं, 
लेकिन ग्रामीण क्षेत्ररों मेें स््थथिति बहुत खराब ह।ै

आगे की राह

z	खेल कानून: व््ययापक खले काननू की आवश््यकता ह ैजो जाँच और संतलुन 
के साथ खले के ‘शासन’ और ‘प्रबंधन’ विभागोों को अलग-अलग करे।

z	यौन उत््पपीड़न: खले निकायोों मेें यौन उत््पपीड़न निवारण अधिनियम, 2013 को 
अक्षरश: लाग ूकरने की आवश््यकता ह।ै

z	व््ययावसायिकता: सत्ता के दरुुपयोग को रोकने के लिए पेशवेर खले अभिशासन 
और प्रशासन की आवश््यकता ह,ै उदाहरण के लिए, खले निकायोों मेें सदस््योों 
के चयन और उन््हेें बनाए रखने संबंधी योग््यताए।ँ

z	सहयोग: अभिशासन पर शकै्षिक संसाधनोों को विकसित करने और संसाधन 
उपयोग को अनकूुलित करने के लिए सहयोग को बढ़़ावा देने की आवश््यकता ह।ै

z	जवाबदेही: जवाबदहेी और पारदर््शशिता बनाए रखने के लिए, ‘प्रशासनिक 
फैसलोों के अनिवार््य सार््वजनिक खलुासे’, ‘नियमित रूप से बयान जारी करना’ 
जैसे उपायोों को लाग ूकरना आवश््यक ह।ै

z	बॉटम-अप दृष्टिकोण: जिला और राज््य निकायोों के पनुर््गठन और सधुार 
के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाने की आवश््यकता ह ै जो राष्ट्रीय खले 
निकायोों को प्रभावित करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण, बाजार मेें अनुचित प्रथाओ ं के खिलाफ वस््ततुओ ं और 
सेवाओ ं के खरीदारोों के साथ-साथ जनता की सुरक्षा करने की प्रथा ह।ै 
उपभोक्ता संरक्षण उपाय प्रायः व््यवसायोों को धोखाधड़़ी या अन््य निर््ददिष्ट अनुचित 
प्रथाओ ं मेें शामिल होने से रोकने के इरादे से कानून द्वारा स््थथापित किए जाते 
हैैं। इन कानूनोों का उद्देश््य व््यवसायोों को प्रतिस््पर्द्धियोों पर लाभ प्राप्त करने या 
उपभोक्ताओ ं को गुमराह करने से रोकना ह।ै इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता संरक्षण 
कानून आम जनता के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकते हैैं, भले ही 
वे किसी विशेष उत््पपाद के प्रत््यक्ष खरीदार या उपभोक्ता न होों या इसके उत््पपादन 
मेें शामिल न होों।

उपभोक्ता संरक्षण ततं्र की आवश्यकता

z	उत््पपादोों की गुणवत्ता: उपभोक्ताओ ंको उत््पपादोों की निम््न गणुवत्ता से बचाना।

z	धोखाधड़़ी की प्रथाए:ँ कुछ उपभोक्ता वस््ततुओ ं और सेवा प्रदाताओ ं द्वारा 
अपनाई गई कपटपरू््ण प्रथाओ,ं जैसे - छलपरू््ण वारंटी आदि पर प्रतिबंध लगाना।

z	प्रभावी शिकायत निवारण: उपभोक्ताओ ंद्वारा की गई शिकायतोों के विरुद्ध 
एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने की आवश््यकता ह।ै

z	उपभोक्ताओ ं के अधिकारोों की रक्षा: उपभोक्ताओ ं के अधिकारोों की रक्षा 
करने की आवश््यकता ह,ै जैसे - उत््पपाद के बारे मेें जानने का अधिकार, चनुने 
का अधिकार आदि।

z	तेजी से विवाद समाधान: न््ययायिक मामलोों के बोझ से दबी हुई अदालतोों के 
बाहर तेजी से विवाद समाधान के लिए एक तंत्र की आवश््यकता ह।ै

z	उपभोक्ताओ ंको एकजुट करना: जबकि हमारे दशे मेें व््यवसायी और व््ययापारी 
एकजटु हैैं, उपभोक्ता एकजटु नहीीं हैैं और ऐसा तंत्र उन््हेें एकजटु करता ह।ै

z	जमाखोरी: कभी-कभी, कंपनियाँ या निर््ममाता उत््पपादोों की जमाखोरी करके 
आवश््यक उत््पपादोों की कृत्रिम कमी पैदा करते हैैं जिससे कीमतेें बढ़ जाती हैैं।

उठाए गए कदम:

z	उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 1986: उपभोक्ताओ ंके छह अधिकारोों की 
मान््यता  के साथ अधिनियम ने अलग-अलग उपभोक्ता अदालतोों  के माध््यम 
से उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक अलग तंत्र प्रदान किया ह।ै

z	उपभोक्ता सरंक्षण सशंोधन अधिनियम, 2019: वर््ष 1986 के अधिनियम 
मेें निम््नलिखित प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था:

�	उपभोक्ता अधिकारोों का विस््ततार जैसे अन््य पहलओु ं पर सचूना का 
अधिकार, कहीीं से भी शिकायत और उत््पपाद दायित््व के तहत मआुवजा 
माँगना।

�	अधिनियम के दायरे मेें ई-कॉमर््स को शामिल करना।

�	अनुचित व््ययापार प्रथाओ ं की परिभाषा का विस््ततार जैसे कि बिल या 
रसीद जारी करने मेें विफलता, 30 दिनोों के भीतर एक अच््छछा रिटर््न स््ववीकार 
करने से इनकार करना, व््यक्तिगत जानकारी का खलुासा करना जब तक 
कि किसी काननू के अनसुार सार््वजनिक हित मेें इसकी आवश््यकता न हो।

�	शिकायत वहीीं दर््ज की जा सकती ह ैजहाँ उपभोक्ता रहता हो।

�	वैकल््पपिक विवाद समाधान तंत्र के रूप मेें मध््यस््थता के प्रावधान को 
शामिल करना।

�	उपभोक्ताओ ंके अधिकारोों को बढ़़ावा देने, सरुक्षित करने और लाग ूकरने 
के लिए केें द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स््थथापना।

�	उपभोक्ता विवाद समाधान - आयोगोों के आर््थथिक क्षेत्राधिकार मेें वदृ्धि।

�	जिला स््तर: एक करोड़ रुपये तक।  (आग ेघटाकर 50 लाख रुपये)

�	राज््य स््तर: एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक; (आगे घटाकर 50 
लाख से 2 करोड़ कर दिया गया)

�	राष्ट्रीय स््तर: 10 करोड़ रुपये से ऊपर। (आगे घटाकर रु. 2 करोड़ कर 
दिया गया)

z	ई-दाखिल पोर््टल: केें द्र सरकार ने ई-दाखिल पोर््टल स््थथापित किया ह,ै जो 
उपभोक्ताओ ंको संबंधित उपभोक्ता फोरम तक आसानी से पहुचँने की परेशानी 
मकु्त, त््वरित और सस््तती सवुिधा प्रदान करता ह।ै

z	उपभोक्ता सरंक्षण (ई-कॉमर््स) नियम, 2020: नियमोों मेें प्रावधान ह ै कि 
विक्रे ता सामान वापस लेने या सेवाए ँ वापस लेने या रिफंड से इनकार नहीीं 
कर सकते, ई-कॉमर््स कंपनियोों को सामान की कीमतोों मेें हरेफेर करने से रोक 
सकते हैैं आदि।

z	भ्रामक विज्ञापनोों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनोों के समर््थन पर 
दिशा-निर्देश, 2022: उपभोक्ताओ ं को भ्रामक विज्ञापनोों से बचाने और 
उपभोक्ताओ ं के अधिकारोों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश अधिसचूित किए 
गए हैैं।
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निवर््तमान चुनौतियााँ

z	विचाराधीन मामले: वर््तमान मेें दशे मेें 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ता मामले 
लंबित हैैं, जिनमेें वर््ष 2000 से पहले दायर 4,029 से अधिक लंबित मामले 
शामिल हैैं।

z	उत््पपादकोों के लिए उपाय का अभाव: उत््पपाद वापस मगंाने वाले पीड़़ितोों 
(निर््ममाताओ)ं के लिए बहुत कम या कोई प्रावधान नहीीं ह ैजो न केवल ऐसी 
कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति को नकुसान पहुचँाता ह ै बल््ककि लंबे समय तक 
उपभोक्ताओ ंके बीच उनकी प्रतिष्ठा को भी नकुसान पहुचँाता ह।ै

z	नियमोों का उल््ललंघन: भ्रामक विज्ञापनोों के खिलाफ दिशा-निर्देशोों के बावजदू, 
उन दिशा-निर्देशोों का उल््ललंघन हुआ ह,ै खासकर गेमिगं उद्योग जैसे विंजो, 
MPL आदि मेें।

z	कमजोर पक्षषों पर दबाव: अधिनियम के कुछ प्रावधान जैसे विवाद समाधान 
के लिए मध््यस््थता, मजबतू पक्षषों द्वारा कमजोर पक्षषों पर दबाव बनाने का 
अवसर प्रदान करते हैैं।

z	रिक्तिया: जिला आयोगोों मेें सदस््योों के पद पर कई रिक्तियाँ हैैं जो आयोगोों के 
कामकाज मेें बाधा डालती हैैं।

आगे की राह:

z	रैैंकिग: विभिन््न जिला आयोगोों को उनके कामकाज मेें प्रतिस््पर्द्धात््मकता लाने 
के लिए विवाद समाधान मेें उनके प्रदर््शन के आधार पर रैैंकिग दी जा सकती ह।ै

z	कार््यकारी हस््तक्षेप: भ्रामक विज्ञापनोों, टेली-मार्केटि ग, बहु-स््तरीय विपणन 
आदि के लिए दिशा-निर्देशोों का अनपुालन सनुिश्चित करने के लिए त््वरित 
कार््यकारी हस््तक्षेप की आवश््यकता ह।ै

z	जागरूकता: सोशल मीडिया, जागतृि शभुकंर आदि के माध््यम से जनता के 
बीच उनके अधिकारोों के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाने की आवश््यकता ह ैताकि 
यह सनुिश्चित किया जा सके कि वे अपने अधिकारोों के बारे मेें मखुर हैैं।

z	सेलिब्रिटी समर््थन के लिए दिशा-निर्देश: अस््ववास््थ््यकर भोजन, शराब आदि 
के प्रचार के संबंध मेें मशहूर हस््ततियोों के लिए अलग दिशा-निर्देश बनाने की 
आवश््यकता ह।ै

z	उपभोक्ताओ ं के कर््तव््य: अधिकारोों के साथ-साथ, उपभोक्ताओ ं को अपने 
कर््तव््योों का भी पालन करना चाहिए जैसे शिकायत दर््ज करना, क््ललास एक््शन 
सटू (class action suit), संस््थथानोों द्वारा उनके अधिकारोों की सरुक्षा सनुिश्चित 
करने के लिए सक्रियता मेें शामिल होना।

आर््थथिक अभिशासन

परिचय

आर््थथिक अभिशासन मेें ऐसे नियम, संस््थथाएँ और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैैं जो 
किसी राष्टट्र की आर््थथिक गतिविधियोों का मार््गदर््शन करती हैैं, जिनका लक्षष्य 
व््ययापक आर््थथिक स््थथिरता सुनिश्चित करना, सतत् विकास को बढ़़ावा देना और 
नागरिक कल््ययाण मेें सुधार के लिए समान संसाधन वितरण प्राप्त करना ह।ै

ऐतिहासिक अवलोकन

स््वतंत्रता के बाद भारत का आर््थथिक अभिशासन एक मिश्रित अर््थव््यवस््थथा से 
विकसित हुआ और 1990 के दशक मेें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 

को अपनाया गया, जिसने आर््थथिक परिदृश््य को महत्तत्वपूर््ण रूप से बदल दिया।

आर््थथिक अभिशासन की आधारशिलाएँ

z	बाजार दक्षता: भारतीय प्रतिस््पर्द्धा आयोग के माध््यम से बाजार दक्षता को 

बढ़़ाना जो एकाधिकारवादी प्रथाओ ंको रोकता ह।ै  ‘स््टटार््टअप इडंिया’ जैसी 

पहल उद्यमशीलता को बढ़़ावा दतेी ह।ै

z	व््ययापक आर््थथिक स््थथिरता: भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) मदु्रास््फफीति को 

नियंत्रित करने और आर््थथिक स््थथिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीतियोों का 

प्रबंधन करता ह,ै जबकि राजकोषीय उत्तरदायित््व और बजट प्रबंधन अधिनियम 

जैसी नीतियोों के माध््यम से राजकोषीय अनशुासन को बरकरार रखा जाता ह।ै

आर््थथिक प्रशासन की 
आधारशिला

बाजार दक्षता

नियामक ढाँचा

समान वितरण

व््ययापक आर््थथिक स््थथिरता

पारदर््शशिता और जवाबदेही

z	समान वितरण: मनरेगा जैसे कार््यक्रम और जन धन योजना जैसी वित्तीय 

समावेशन पहलेें  आय असमानताओ ंको दरू करने और वित्तीय सेवाओ ंतक 

पहुचँ को व््ययापक बनाने मेें मदद करती हैैं।

�	नियामक ढाँचा: उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिभतूि विनियमन, बाजार की 

शचुिता सनुिश्चित करता ह ैऔर उपभोक्ताओ ंऔर निवेशकोों के अधिकारोों 

की रक्षा करता ह।ै

�	पारदर््शशिता और जवाबदेही: सचूना का अधिकार अधिनियम और कंपनी 

अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश््यकताए ँपारदर््शशिता और 

नैतिक व््ययावसायिक प्रथाओ ंको बढ़़ाती हैैं।

आर््थथिक शासन के स्तंभ के रूप मेें 
राजकोषीय नीति और बजटीय प्रक्रिया

z	राजकोषीय नीति: आर््थथिक स््थथितियोों को प्रभावित करने और विशिष्ट आर््थथिक 

उद्देश््योों को परूा करने के लिए कराधान, सरकारी खर््च और सार््वजनिक ऋण 

प्रबंधन का उपयोग करती ह।ै

z	बजटीय प्रक्रिया: इसमेें सरकारी बजट का निर््ममाण, अनमुोदन, कार््ययान््वयन 

और निगरानी, ​​राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ंको प्रतिबिबित करना और संसाधनोों का 

कुशल उपयोग सनुिश्चित करना शामिल ह।ै

भारत मेें आर््थथिक गतिविधियोों के लिए नियामक ढााँचा

भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI)

z	आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता ह,ै वित्तीय संस््थथानोों की दखेरेख 

करता ह ैऔर वित्तीय स््थथिरता बनाए रखता ह।ै

ABC
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z	उल््ललेखनीय प्रभावोों मेें लक्षित सीमा के भीतर मदु्रास््फफीति नियंत्रण, जन धन 

योजना जैसी पहल के माध््यम से औपचारिक बैैंकिग क्षेत्र का विस््ततार और 

UPI के माध््यम से डिजिटल भगुतान मेें वदृ्धि शामिल हैैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर््ड (सेबी- SEBI)

z	पूँजी बाजारोों को नियंत्रित करता ह,ै निवेशकोों की सरुक्षा सनुिश्चित करता ह ै

और पूँजी जटुाने की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

z	प्रमखु उपलब््धधियोों मेें बाजार पूँजीकरण मेें उल््ललेखनीय वदृ्धि, म््ययूचअुल फंड 

परिसंपत्तियोों मेें वदृ्धि और कॉर्पोरेट प्रशासन मेें वदृ्धि शामिल हैैं।

अन्य वित्तीय बाजार विनिमय

z	इसमेें बीमा सेवाओ ं की दखेरेख करने वाला, बीमा नियामक और विकास 

प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-

IRDAI); सेवानिवतृ्ति बचत का प्रबंधन करने वाला, पेेंशन फंड नियामक और 

विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development 

Authority-PFRDA) और विदशेी मदु्रा लेन-देन को विनियमित करने वाला 

विदशेी मदु्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-

FEMA) शामिल हैैं।

z	उल््ललेखित उपलब््धधियोों मेें बीमा अतंर्वेशन मेें वदृ्धि, पेेंशन परिसंपत्तियोों मेें वदृ्धि 

और विदशेी मदु्रा भडंार मेें स््थथिरता शामिल हैैं।

आर््थथिक अभिशासन की चुनौतियााँ

z	प्रतिस््पर्द्धी प्राथमिकताओ ंमेें सतुंलन: भारत सरकार को प्रायः ‘सामाजिक 

कल््ययाण योजनाओ’ं के साथ ‘बनुियादी ढाँच ेके विकास’ को संतलुित करने की 

चनुौती का सामना करना पड़ता ह।ै उदाहरण के लिए, स््ममार््ट शहरोों के विकास 

और महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी 

ग्रामीण रोजगार योजनाओ ंके विस््ततार के बीच बजट आवंटित करना, जिसका 

उद्देश््य ग्रामीण क्षेत्ररों मेें आजीविका सरुक्षा बढ़़ाना ह।ै

z	राजकोषीय घाटे और ऋण का प्रबंधन: राजकोषीय घाटे के साथ भारत 

का संघर््ष अच््छछी तरह से प्रलेखित ह।ै सरकार का लक्षष्य राजकोषीय घाटे को 

प्रबंधनीय सीमा के भीतर रखना ह,ै जैसे कि राजकोषीय उत्तरदायित््व और 

बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management-

FRBM) अधिनियम के तहत सकल घरेलू उत््पपाद का 3% का लक्षष्य, 

हालाँकि, विभिन््न आर््थथिक दबावोों जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान 

सार््वजनिक व््यय मेें वदृ्धि की आवश््यकता के कारण, यह प्रायः इस सीमा 

से अधिक हो जाता ह।ै

z	राजनीतिक दबाव और अल््पकालिकवाद: चनुावी चक्ररों के दौरान, प्रायः 

किसानोों के लिए ऋण माफी या करोों मेें कटौती जैसे लोकलभुावन उपायोों मेें 

वदृ्धि होती ह,ै जिनके राजनीतिक लाभ के लिए अल््पकालिक लाभ हो सकते 

हैैं, लेकिन जरूरी नहीीं कि वे दीर््घकालिक आर््थथिक स््थथिरता के साथ संरेखित 

होों। इस तरह के फैसले राजकोषीय घाटे को बढ़़ा सकते हैैं और स््ववास््थ््य सेवा 

और शिक्षा जैसे क्षेत्ररों मेें आवश््यक दीर््घकालिक निवेश मेें संसाधनोों की कमी 

कर सकते हैैं।

z	अक्षमताए ँऔर भ्रष्टाचार: सार््वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओ ंमेें भ्रष्टाचार और 

अक्षमताओ ंके कारण ऐतिहासिक रूप से लागत मेें वदृ्धि और दरेी हुई ह।ै एक 

उल््ललेखनीय उदाहरण सड़क निर््ममाण या रेलवे उन््नयन जैसी विभिन््न बनुियादी 

ढाँचा परियोजनाओ ंके कार््ययान््वयन मेें दरेी ह,ै जहाँ अक्षमताए ँन केवल लागत 

बढ़़ाती हैैं बल््ककि आर््थथिक विकास मेें भी बाधा डालती हैैं। 

�	डिजिटल इडंिया जैसे कार््यक्रमोों का उद्देश््य सरकारी प्रक्रियाओ ंमेें प्रौद्योगिकी 

का उपयोग बढ़़ाकर पारदर््शशिता बढ़़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना ह।ै

आगे की राह

z	उभरती प्रौद्योगिकियोों को विनियमित करना: उपभोक्ता संरक्षण के साथ 

नवाचार को संतलुित करने के लिए ब््ललॉकचेन, आर््टटिफिशियल इटंेलिजेेंस 

(AI) और फिनटेक के लिए नियामक ढाँच ेका विकास करना आवश््यक ह ै।

z	नियामक सैैंडबॉक््स: नए वित्तीय उत््पपादोों के लिए परीक्षण वातावरण का 

निर््ममाण, प्रयोग और वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा देना।

z	नियामक दक्षता बढ़़ाना: जोखिम-आधारित पर््यवेक्षण लाग ू करना और 

संसाधनोों को अनकूुलित करने और सचूित निर््णय सनुिश्चित करने के लिए 

नियामक प्रभाव आकलन करना।

z	सामंजस््य और समन््वय: नियमोों को मानकीकृत करने और नियामक 

मध््यस््थता को रोकने के लिए अतंरराष्ट्रीय निकायोों के साथ कार््य करना।

z	प्रणालीगत जोखिमोों को सबंोधित करना: साइबर सरुक्षा उपायोों को सदुृढ़ 

करना और संपोषणीयता की रक्षा और अभिवदृ्धि हते ुजलवाय ुजोखिमोों को 

वित्तीय नियमोों के साथ एकीकृत करना।

z	वित्तीय समावशन और सामाजिक प्रभाव को बढ़़ावा देना: हाशिए पर 

रहने वाले समहूोों के लिए वित्तीय पहुचँ मेें सधुार करने, प्रभावकारी निवेश 

का समर््थन करने  और सचूित निर््णयन के सशक्तीकरण के माध््यम से वित्तीय 

साक्षरता को बढ़़ावा देने हते ु विनियम निर््ममित करना। 

निष्कर््ष

समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक और आर््थथिक अभिशासन को एकीकृत 

करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै यह प्रवतृ्ति सतत ् विकास लक्षष्ययों, समावेशी अर््थव््यवस््थथाओ ं

और न््ययायसंगत समाजोों की ओर वैश्विक बदलाव के साथ संरेखित होती 

ह।ै समकालीन जटिल चनुौतियोों से निपटने के लिए एकजटु रणनीतियोों की 

आवश््यकता ह।ै सामाजिक और आर््थथिक अभिशासन का एकीकरण एक  व््ययापक 

दृष्टिकोण सनुिश्चित करता ह;ै असमानताओ ं को संबोधित करता ह,ै स््थथिरता को 

बढ़़ावा दतेा ह,ै मानव पूँजी विकसित करता ह,ै समावेशी विकास को बढ़़ावा दतेा 

ह,ै नीतिगत ससुंगतता सनुिश्चित करता ह ैऔर सामाजिक-आर््थथिक आपदाओ ं के 

प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़़ाता ह।ै

ABC
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पर्यावरणीय अभिशासन

पर््ययावरणीय अभिशासन मेें पर््ययावरण के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए निर््णय लेना 
और नीति कार््ययान््वयन शामिल ह।ै
z	हितधारक: इनके लिए सरकारोों, व््यवसायोों, समदुायोों और गैर-सरकारी संगठनोों 

के बीच समन््वय की आवश््यकता ह।ै

z	उद्देश््य: पर््ययावरणीय चनुौतियोों का समाधान करना और सतत ् विकास को 
बढ़़ावा दनेा।

पर्यावरणीय अभिशासन के प्रमुख सिद्धधांत

z	एकीकरण: पर््ययावरणीय विचारोों को सभी निर््णय लेने की प्रक्रियाओ ं और 
गतिविधियोों मेें शामिल किया जाना चाहिए।

z	अंतर्संबंध: शहरी केें द्ररों, समाजोों, अर््थव््यवस््थथाओ ंऔर अभिशासन के पर््ययावरण 
के साथ अतंर्संबंध को पहचानना।

z	परस््पर निर््भरता: व््यक्तियोों और उनसे संबद्ध पारिस््थथितिक तंत्र के बीच 
पारस््परिक निर््भरता पर जोर दनेा।

z	सकं्रमण: रेखीय, अपशिष्ट तंत्र से पनुर््चक्रण, पनुर्योजी दृष्टिकोण मेें परिवर््तन 
का समर््थन करना।

पर्यावरणीय अभिशासन की प्रमुख चुनौतियााँ

z	सतुंलन बनाए रखना: आर््थथिक विकास और पर््ययावरण संरक्षण के बीच 
संतलुन बनाना महत्तत्वपरू््ण ह।ै उदाहरण के लिए, भारत मेें सरदार सरोवर बाँध 
जैसी परियोजनाओ ंको उनके विकास संबंधी लाभोों के बावजदू पारिस््थथितिक 
चितंाओ ंके कारण आलोचना का सामना करना पड़ता ह।ै

z	ससंाधनोों की कमी: सीमित वित्तीयन और कर््मचारियोों की कमी पर््ययावरणीय 
पहल मेें बाधा बनती ह।ै गंगा और यमनुा जैसी नदियोों मेें जल प्रदषूण से निपटने 
के प्रयास अपर््ययाप्त संसाधनोों के कारण प्रभावित होते हैैं।

z	नीति और समन््वय सबंंधी मुद्दे: पर््ययावरणीय लक्षष्ययों मेें अस््पष्टता और विभिन््न 
क्षेत्ररों मेें असंबद्ध नीतिया, जो प््ललास््टटिक प्रदषूण जैसी चनुौतियोों मेें दखेी जाती 
हैैं, व््ययापक अभिशासन रणनीतियोों को कमजोर करती हैैं।

z	वित्तीय और ज्ञान बाधाए:ँ नवीकरणीय ऊर््जजा जैसे क्षेत्ररों के लिए वित्तीय 
संसाधनोों तक सीमित पहुचँ और अतंरराष्ट्रीय समझौतोों के साथ अपर््ययाप्त 
एकीकरण प्रगति मेें बाधा डालता ह।ै

z	सरकार की क्षमता सबंंधी बाधाए:ँ सीमित संसाधन और तकनीकी विशषेज्ञता 
अतंरराष्ट्रीय पर््ययावरणीय दायित््वोों के अनपुालन मेें बाधा बनती ह,ै जैसे कि 
स््थथायी कार््बनिक प्रदषूकोों पर स््टटॉकहोम कन््वेेंशन मेें उल््ललिखित।

z	सामाजिक और सांस््ककृ तिक चुनौतियाँ: निर््णय लेने की प्रक्रिया से महिलाओ ं
का बहिष््ककार और स््थथानीय समदुायोों का प्रतिरोध, जैसा कि वन््यजीव संरक्षण 
प्रयासोों मेें दखेा गया ह,ै महत्तत्वपरू््ण बाधाए ँउत््पन््न करते हैैं।

z	वैज्ञानिक अनिश्चितताए:ँ मानवीय गतिविधियोों और वनोों की कटाई जैसे 
पर््ययावरणीय प्रभावोों के बीच कारणात््मक संबंध स््थथापित करने मेें चनुौतिया, 
नीति निर््ममाण को जटिल बनाती हैैं।

z	जटिल प्रणालियोों की सीमित समझ: पर््ययावरणीय गतिशीलता की अधरूी 
समझ, जैसे कि जलवाय ुपरिवर््तन से संबंधित ज्ञान , प्रभावी अनकूुलन उपायोों 
के विकास मेें बाधा डालती ह।ै

भारत मेें पर्यावरणीय नीतियााँ और विनियम

प्रमुख विधान:

z	पर््ययावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986: पर््ययावरण संरक्षण और प्रदषूण नियत्रण 
के लिए रूपरेखा प्रदान करता ह।ै

z	जल अधिनियम, 1974: इसका उद्देश््य जल प्रदषूण को रोकना और नियत्रित 
करना ह।ै

z	वायु अधिनियम, 1981: उत््सर््जन को विनियमित करके वाय ु प्रदषूण को 
संबोधित करता ह।ै

z	वन््यजीव सरंक्षण अधिनियम, 1972: वन््यजीवोों और उनके आवासोों की 
रक्षा करता ह।ै

z	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016: खतरनाक अपशिष्ट निपटान 
का प्रबंधन करता ह।ै

z	तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसचूना (2019): तटीय क्षेत्ररों मेें विकास को 
नियत्रित करता ह।ै

z	प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन सशंोधन नियम (2021): इसका उद्देश््य एकल-
उपयोग प््ललास््टटिक को समाप्त करना ह।ै

वन अधिकार अधिनियम और संरक्षण नीतियााँ

z	वन अधिकार अधिनियम, 2006: आदिवासी समदुायोों के वन अधिकारोों 
को मान््यता दतेा ह।ै

z	राष्ट्रीय वन नीति एवं जैव विविधता कार््य योजना: वन संरक्षण एवं जैव 
विविधता को बढ़़ावा दनेा।

z	प्रोजेक््ट टाइगर और प्रोजेक््ट एलीफेें ट: संकटग्रस््त प्रजातियोों के संरक्षण 
के लिए पहल।

z	राष्ट्रीय वनीकरण कार््यक्रम: वनीकरण और पनुर््वनीकरण को बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम: वन रूपांतरण (डायवर््जन) के प्रभावोों 
को कम करता ह।ै

z	अंतरराष्ट्रीय समझौते: भारत सीबीडी और पेरिस समझौते जैसे अभिसमयोों 
का हस््तताक्षरकर््तता ह,ै जो इसके संरक्षण प्रयासोों का मार््गदर््शन करते हैैं।

पर््ययावरणीय एवं  
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वन (संरक्षण ) नियम, 2022 अवलोकन

पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वन (संरक्षण) 
अधिनियम, 1980 के तहत 2003 के नियमोों के स््थथान पर इन््हेें जारी किया गया।

प्रमुख प्रावधान

z	वन संरक्षण मामलोों पर सलाह दनेे के लिए प्रत््ययेक राज््य/केें द्र शासित प्रदशे मेें 
सलाहकार और परियोजना स्क्रीनिग समितियोों की स््थथापना करना।

z	राज््य सरकारोों को आदिवासी अधिकारोों की रक्षा के लिए अनसुचूित जनजातियोों 
की पारंपरिक वनभमूि के संरक्षण करने का कार््य सौौंपा गया ह।ै

z	कुछ क्षेत्ररों मेें आवेदक अन््य राज््योों/केें द्र शासित प्रदशेोों मेें वनीकरण के माध््यम 
से वन भमूि परिवर््तन (डायवर््जन) की भरपाई कर सकते हैैं।

आलोचना

z	अनसुचूित जनजाति और अन््य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारोों की 
मान््यता) अधिनियम, 2006 के विपरीत निजी डेवलपर््स को वनवासियोों की 
सहमति के बिना जंगलोों को साफ करने की अनमुति दनेा।

z	केें द्र सरकार ने प्रामाणिक निवासियोों को सचूित किए बिना वनोों को साफ करने 
के लिए अधिकृत किया, जो वनवासियोों से स््वतत्र, परू््व और सचूित सहमति 
की आवश््यकता के विपरीत ह।ै

पर्यावरण नियामक निकाय

z	पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय (MoEFCC): पर््ययावरण 
संरक्षण, वन संरक्षण और जलवाय ुपरिवर््तन शमन के लिए नीतिया बनाता ह ै
और उन््हेें लाग ूकरता ह।ै

z	केें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड (CPCB): यह वाय,ु जल और ध््वनि प्रदषूण 

को कवर करते हुए दशे भर मेें प्रदषूण की निगरानी और नियत्रण करता ह।ै

z	राज््य प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड (SPCB): यह पर््ययावरण काननूोों को लाग ूकरता 

ह,ै परमिट जारी करता ह,ै निरीक्षण करता ह ैतथा प्रत््ययेक राज््य और केें द्र शासित 

प्रदशे के भीतर प्रदषूण नियत्रण उपायोों को लाग ूकरता ह।ै

z	राष्ट्रीय हरित न््ययायाधिकरण (NGT): यह पर््ययावरण सरुक्षा एवं संरक्षण 

मामलोों से निपटने, त््वरित समाधान सनुिश्चित करने के लिए विशेष न््ययायालय 

ह।ै

z	वन््यजीव अपराध नियंत्रण ब््ययूरो (WCCB): पर््ययावरण, वन एवं जलवाय ु

परिवर््तन मतं्रालय (MoEFCC) के तहत कार््य करते हुए परेू भारत मेें संगठित 

वन््यजीव अपराध का मकुाबला करता ह।ै

z	वन विभाग: यह केें द्र और राज््य, दोनोों स््तरोों पर वनोों और वन््यजीव संसाधनोों 

के प्रबंधन, संरक्षण और सरुक्षा के लिए उत्तरदायी ह।ै

z	राज््य वन विभाग: राज््य स््तर पर वनीकरण और वन््यजीव संरक्षण सहित 

वानिकी संबंधी नीतियोों को लाग ूकरना।

सतत ्विकास लक्ष्य (SDGs) और भारत

सतत् विकास लक्षष्य वर््ष 2030 तक विश्वव््ययापी विकास के लिए एक असाधारण, 

महत्त्वाकांक्षी और सर््वव््ययापी एजेेंडे की रूपरेखा तैयार करते हैैं। भारत सरकार ने 

नीतियोों, योजनाओ ंऔर कार््यक्रमोों मेें एसडीजी को एकीकृत करने के लिए कई 

सक्रिय उपाय लागू किए हैैं।

सतत ्विकास लक्षष्ययों मेें भारत के गवर्ननेंस प्रयासोों और प्रगति पर नजर रखना

सतत ्विकास लक्षष्य भारत के प्रयास और प्रगति उल््ललेखनीय पहल

एसडीजी 1: गरीबी के सभी रूपोों की समाप्ति z	महिलाओ ं की श्रम शक्ति भागीदारी बढ़कर 37.0% हो गई। - 
33.98 लाख स््वय सहायता समहू (SHG) बैैंक ऋण से जडु़़े।

z	2022-23 मेें 1.20 लाख वरिष्ठ नागरिकोों के लिए संस््थथागत 
सहायता प्रदान की गई।

z	1998 से केरल मेें कुटंुबश्री का कार््ययान््वयन।
z	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और 

दीनदयाल उपाध््ययाय ग्रामीण कौशल््य 
योजना।

एसडीजी 2: शनू््य भखुमरी z	2018-19 मेें एनएफएसए कवरेज बढ़कर 97.6% हो गया।
z	मदृा स््ववास््थ््य कार््ड वितरित: 224 मिलियन।
z	जैविक कृषि कुल भमूि क्षेत्र का 3.9% कवर करती ह।ै

z	तमिलनाडु के रामनाथपरुम मेें ब्रेस््ट मिल््क 
बैैंक की स््थथापना।

z	 नंदरुबार, महाराष्टट्र मेें केें द्रीय रसोई।

एसडीजी 3: बेहतर स््ववास््थ््य और कल््ययाण z	आयषु््ममान भारत पीएमजेएवाई ने 100 मिलियन परिवारोों को 
स््ववास््थ््य बीमा प्रदान किया।

z	मात ृमतृ््ययु अनपुात घटकर 97 हुआ।
z	2022 मेें मलरिया की घटनाए ँघटकर 0.13 प्रति 1000 मामल 

हो गई।

z	आधं्र प्रदशे मेें वाईएसआर आरोग््यश्री 
स््ववास््थ््य बीमा योजना।

z	मजुफ््फरपरु मेें बाल संरक्षण इकाई की 
स््थथापना।

एसडीजी 4: गुणवत्तापूर््ण शिक्षा z	प्रारंभिक और माध््यमिक स््तर पर ड्रॉपआउट दर मेें कमी।
z	उच््च शिक्षा के लिए लिंग समानता सचूकांक सधुरकर 1 हो गया।
z	उच््चतर माध््यमिक शिक्षा मेें जीईआर: 57.6%.

z	 बिहार मेें उन््नयन बांका स््ममार््ट क््ललासरूम 
मॉडल।

एसडीजी 5: लैैंगिक समानता z	पीएमजेडीवाई ने 381 मिलियन बैैंक खात खोले, जिनमेें 54% 
महिलाओ ंद्वारा थे।

z	मदु्रा योजना के 75% लाभार्थी महिलाए ँहैैं।
z	संसद मेें महिलाओ ंकी राजनीतिक भागीदारी: 14.36%.

z	मजुफ््फरपरु मेें चिल्ड्रेन फर््स््ट पहल।
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एसडीजी 6: स््वच््छ जल और स््वच््छता z	बेहतर पेयजल तक पहुचँ वाल ग्रामीण परिवार: 99.25%।

z	ग्रामीण व््यक्तिगत घरेल ूशौचालय: 100%।

z	97.4% स््ककूलो ों मेें लड़कियोों के लिए अलग शौचालय हैैं।

z	उत्तर प्रदशे मेें जल संरक्षण के लिए ‘टाँका’ 

तकनीक।

z	वाई.एस.आर. कडप््पपा, आधं्र प्रदशे मेें 

उपसतह बाँध।

एसडीजी 7: वहनीय और स््वच््छ ऊर््जजा z	स््वच््छ खाना पकाने के र्इंधन तक पहुचँ वाल घर: 99.8%। 

z	2030 तक नवीकरणीय ऊर््जजा क्षमता का लक्षष्य: 450 गीगावॉट। 

z	 विद्युत उत््पपादन मेें नवीकरणीय ऊर््जजा का योगदान: 22.5%।

z	गजुरात मेें सरू््यशक्ति किसान योजना 

(SKY)।

एसडीजी 8: उचित कार््य और आर््थथिक 

विकास

z	जारी किए गए पेटेेंट बढ़कर 34,134 हो गए। 

z	स््टटार््टअप इडंिया योजना के तहत मान््यता प्राप्त स््टटार््टअप: 

26,522। 

z	प्रति 1 लाख जनसंख््यया पर बैैंकिग आउटलेट: 98.8

z	अटल इन््क्ययूबेशन सेेंटर (एआईसी) उद्यमिता 

का समर््थन करता ह।ै

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी 

ढाँचा

z	भारतमाला कार््यक्रम मेें निवेश तीन गनुा।

z	सागरमाला परियोजना से बंदरगाह की कार्गो हैैंडलिंग क्षमता 

मेें वदृ्धि हुई। 

z	भारत नागरिक उड्डयन के लिए तीसरा सबसे बड़़ा घरेल ूबाजार 

ह।ै

z	 निर््ममाण परमिट के लिए मुबंई और दिल््लली 

मेें व््ययापार करने मेें सगुमता को सवु््यवस््थथित 

करना।

एसडीजी 10: असमानताओ ं मेें कमी z	मदु्रा योजना: 48% ऋण खात अनसुचूित जाति, अनसुचूित 

जनजाति और अन््य पिछड़े वर्गगों के उद्यमियोों के पास हैैं। 

z	पंचायती राज संस््थथाओ ंमेें 44.4% सीटेें महिलाओ ंके पास हैैं।

z	ट््राांसजेेंडर समदुाय के सशक्तीकरण के लिए 

ओडिशा मेें स््ववीकृति योजना।

एसडीजी 11: सतत् शहर और समदुाय z	शहरी क्षेत्ररों मेें परू््णतः निर््ममित घर: 3.2 मिलियन।

z	98% वार्डडों ने 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण हासिल 

किया।

z	ओडिशा मेें Bhubaneswar One 

इलेक्ट्रॉनिक पोर््टल।

z	गोवा मेें मैैंग्रोव के बीच पणजी का 

‘बोर््डवॉक’।

एसडीजी 12: संवहनीय उपभोग और 

उत््पपादन

z	जैविक कृषि भमूि मेें भारत विश्व स््तर पर 9वेें स््थथान पर ह।ै

z	75% नगरपालिका वार्डडों मेें स्रोत पर अपशिष्ट पथृक््करण।

z	केरल के अलाप््पपुझा मेें ‘निर््मला भवनम 

निर््मला नगरम’परियोजना।

एसडीजी 13: जलवायु कार््रवाई z	स््थथापित सौर क्षमता 13 गनुा बढ़कर 34.62 गीगावॉट हो गई।

z	जीडीपी की उत््सर््जन तीव्रता 21% कम हुई।

z	सतत ् शीतलन सनुिश्चित करने के लिए 

इडंिया कूलिंग एक््शन प््ललान (ICAP)।

एसडीजी 14: जलीय जीवन z	भारत समदु्री दशेोों मेें 16वेें स््थथान पर ह,ै मत््स््य उत््पपादन मेें दसूरे 

स््थथान पर ह।ै

z	मछली पकड़ने मेें अधिकतम सतत ्उत््पपादन मेें 43% की वदृ्धि 

हुई।

z	महाराष्टट्र मेें सिंधदुरु््ग मखु््यधारा परियोजना।

एसडीजी 15: भमूि पर जीवन z	वनीकरण पहल के तहत 1.69 मिलियन हके््टटेयर भमूि।

z	वर््ष 2030 तक 26 मिलियन हके््टटेयर भमूि बहाली का लक्षष्य।

z	 टिकाऊ राजमार्गगों के लिए हरित राजमार््ग 

नीति।

एसडीजी 16: शांति, न््ययाय और सशक्त 

संस््थथाएँ

z	90% से अधिक लोग आधार मेें नामाकित हैैं।

z	समग्र अपराध दर मेें कमी

z	 सिमडेगा, झारखडं मेें पलुिस अकंल 

ट्यटूोरियल कार््यक्रम।

एसडीजी 17: लक्षष्ययों के लिए साझेदारी z	भारत ने संसाधन जटुाने के लिए कर-से-जीडीपी अनपुात बढ़़ाया।

z	65 दशेोों को 306 से अधिक लाइन ऑफ क्रेडि ट (LoC) प्रदान 

की गई।ं

z	सौर ऊर््जजा परियोजनाओ ंको बढ़़ावा दनेे के 

लिए अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 

स््थथापना।
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एसडीजी इंडिया इंडेक्स

z	एसडीजी इडंिया इडेंक््स महत्तत्वपरू््ण राष्ट्रीय संकेतकोों के आधार पर सभी राज््योों 
और केें द्र शासित प्रदशेोों की प्रगति की निगरानी करता ह।ै यह भारत सरकार 
द्वारा कार््ययान््ववित हस््तक्षेपोों और कार््यक्रमोों के परिणामोों के संबंध मेें उनकी प्रगति 
का मलू््ययाांकन करता ह।ै

z	एसडीजी इडंिया इडेंक््स का लक्षष्य अपने केें द्र शासित प्रदशेोों और राज््योों के 
साथ-साथ दशे की सामाजिक, आर््थथिक और पर््ययावरणीय स््थथितियोों पर एक 
व््ययापक परिप्रेक्षष्य प्रस््ततुत करना ह।ै

z	भारत, एसडीजी प्रगति के संबंध मेें सरकार के नेततृ््व वाला उप-राष्ट्रीय पैमाना 
बनाने मेें अग्रणी राष्टट्र के रूप मेें खड़़ा ह।ै

z	इसे सांख््ययिकी और कार््यक्रम कार््ययान््वयन मतं्रालय (MoSPI), भारत मेें संयकु्त 
राष्टट्र और ग््ललोबल ग्रीन ग्रोथ इसं््टटीट्यटू के साथ साझदेारी मेें तैयार किया गया था।

z	प्रकाशक: एसडीजी इडंिया इडेंक््स के प्रकाशन की दखेरेख नीति आयोग करता ह।ै

z	इस सचूकांक के माध््यम से सरकार, भारत मेें राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों 
मेें एसडीजी की प्रगति को ट्रैक करती ह।ै

एसडीजी इंडिया इंडेक्स- 2020-2021

एसडीजी इडंिया इडंेक््स- 2020-2021 मेें भारत का प्रदर््शन इस प्रकार है:
z	भारत का व््ययापक एसडीजी स््ककोर 6 अकं बढ़ गया, जो वर््ष 2019 मेें 60 

से बढ़कर वर््ष 2020-21 मेें 66 हो गया।

z	इसका श्रेय अन््य कारकोों के अलावा स््वच््छ जल, स््वच््छता और सलुभ और 
सतत ्ऊर््जजा जैसी सवुिधाए ँप्रदान करने मेें वदृ्धि को दिया गया।

राज््यवार प्रदर््शन इस प्रकार हैैं:
z	केरल ने 75 अकं हासिल कर सचूकांक का नेततृ््व किया, उसके बाद 

हिमाचल प्रदशे और तमिलनाडु रह,े दोनोों ने 74 अकं हासिल किए।

z	इसके विपरीत एसडीजी इडंिया इडेंक््स मेें बिहार, झारखडं और असम राज््योों 
मेें सबसे निचले स््थथान पर हैैं।

z	केें द्र शासित प्रदशेोों मेें, चडंीगढ़ ने 79 अकं के साथ अपना शीर््ष स््थथान बनाए 
रखा, इसके बाद दिल््लली 68 अकं के साथ दसूरे स््थथान पर रहा।

z	प्रगति के मामल मेें मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखडं वर््ष 2020-21 मेें 
अग्रणी लाभार्थी बनकर उभरे।

एसडीजी की दिशा मेें सरकारी योजनाएँ: इन लक्षष्ययों के अनुरूप, विभिन््न कार््यक्रम 
क्रियान््ववित किए जा रह ेहैैं:-
z	स््ववास््थ््य सेवाओ ंके लिए राष्ट्रीय स््ववास््थ््य मिशन, स््ववास््थ््य दखेभाल कवरेज 

के लिए आयषु््ममान भारत प्रधानमतं्री जन आरोग््य योजना (AB-PMJAY)।

z	घरेल ूशौचालय पहुचँ के लिए स््वच््छ भारत मिशन।

z	रोजगार के लिए महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)।

z	ग्रामीण और शहरी आवास के लिए प्रधानमतं्री आवास योजना (PMAY)।

z	अनलिंक््ड बस््ततियोों को जोड़ने के लिए प्रधानमतं्री ग्राम सड़क योजना 
(PMGSY), वित्तीय सेवाओ ंतक पहुचँ के लिए प्रधानमतं्री जन धन योजना 
(PMJDY)।

z	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार््यक्रम (NSAP) बजुरु्गगों, विधवाओ ं और 
दिव््ययाांग लोगोों को सामाजिक पेेंशन प्रदान करता ह।ै

विकास और पर्यावरण संरक्षण मेें संतलुन: चुनौतियााँ

विकास और पर््ययावरण संरक्षण मेें संतुलन मेें आर््थथिक प्रगति और प्राकृतिक 

संसाधनोों के संरक्षण के बीच संवेदनशील संतुलन को शामिल करना शामिल ह।ै 

यह कई चनुौतिया प्रस््ततुत करता ह,ै जिनमेें शामिल हैैं:-

z	बुनियादी ढाँचे का विकास: पर््ययावरण संरक्षण के साथ बनुियादी ढाँच ेकी 

जरूरतोों को संतलुित करने से आवास हानि और प्रदषूण जैसी चनुौतिया पैदा 

होती हैैं। हिमालय मेें चार धाम राजमार््ग विस््ततार इन चितंाओ ंको दर््शशाता ह।ै

z	प्राकृति क ससंाधन निष््कर््षण: विकास के लिए संसाधनोों का दोहन 

पारिस््थथितिकी तंत्र और जैव विविधता को नकुसान पहुचँा सकता ह।ै भारत का 

खनन उद्योग, विशषे रूप से गोवा मेें, सतत्ता संबंधी चितंाओ ंऔर पर््ययावरणीय 

सक्रियता का सामना कर रहा ह।ै

z	औद्योगिक विकास: विस््ततार से प्रदषूण और स््ववास््थ््य संबंधी खतरे पैदा होते 

हैैं। भोपाल गैस त्रासदी और चल रहा औद्योगिक प्रदषूण इन जोखिमोों को 

उजागर करता ह।ै

z	भूमि उपयोग परिवर््तन: आवासोों को परिवर््ततित करने से पारिस््थथितिकी तंत्र 

बाधित होता ह।ै कृषि या शहरीकरण के लिए वन रूपांतरण से जैव विविधता 

को खतरा ह,ै जिसका उदाहरण ग्रेट इडंियन बस््टर््ड के निवास स््थथान का 

नकुसान ह।ै

z	जलवायु परिवर््तन शमन: विकास के साथ उत््सर््जन मेें कमी को संतलुित 

करना चनुौतीपरू््ण ह।ै आर््थथिक विकास को बनाए रखते हुए भारत का नवीकरणीय 

ऊर््जजा की ओर परिवर््तन इस चनुौती का उदाहरण ह।ै

z	जनसखं््यया दबाव: तीव्र वदृ्धि संसाधनोों पर दबाव डालती ह।ै भारत की बढ़ती 

जनसंख््यया प्राकृतिक संसाधनोों पर अत््यधिक दबाव डालती ह,ै जिससे अत््यधिक 

दोहन और प्रदषूण होता ह।ै

z	नीति और नियामक चुनौतियाँ: कमजोर प्रवर््तन उल््ललंघन की अनमुति दतेा 

ह।ै भारत मेें पर््ययावरण नियमोों का अपर््ययाप्त कार््ययान््वयन संरक्षण प्रयासोों को 

कमजोर करता ह।ै

z	सामाजिक-आर््थथिक असमानताए:ँ विकास असमान रूप से हाशिए पर रहने 

वाल समदुायोों को प्रभावित करता ह,ै जिससे गरीबी बढ़ती ह।ै बड़़े पैमाने 

की परियोजनाए ँ अक््सर मलू जनजातियोों को विस््थथापित करती हैैं, जिससे 

असमानताए ँबढ़ती हैैं।

इन््हेें संबोधित करने के लिए सतत् विकास, पर््ययावरण, सामाजिक और आर््थथिक 

चिंताओ ंको एकीकृत करना, हरित प्रौद्योगिकियोों को बढ़़ावा देना, नवीकरणीय 

ऊर््जजा मेें निवेश करना, नियमोों को बढ़़ाना, सामदुायिक भागीदारी को बढ़़ावा 

देना और दीर््घकालिक पर््ययावरणीय स््थथिरता को प्राथमिकता देना आवश््यक ह।ै

संतलुित दृष्टिकोण के तत्त्व

सतत ्बुनियादी ढााँचा विकास

z	नवीकरणीय ऊर््जजा और हरित बनुियादी ढाँच ेमेें निवेश करना: सौर, पवन और 

अन््य नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों को प्राथमिकता दनेा। ऊर््जजा-कुशल इमारतोों और 

सतत ्परिवहन प्रणालियोों को बढ़़ावा दनेा।
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z	पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और सामदुायिक जडु़़ाव बढ़़ाना: व््ययापक 
पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) आयोजित करना और निर््णय लेने मेें 
स््थथानीय समदुायोों को शामिल करना।

जिम्मेदार संसाधन निष्कर््षण

z	दक्षता को बढ़़ावा दनेा और नियमोों को लाग ूकरना: अपशिष्ट को कम करने के 
लिए प्रौद्योगिकियोों को अपनाना, सशक्त पर््ययावरण नियम लाग ूकरना।

z	 विकल््पोों मेें निवेश करना और सामदुायिक लाभ सनुिश्चित करना: नवीकरणीय 
ऊर््जजा को बढ़़ावा दनेा। यह सनुिश्चित करना कि प्रभावित समदुाय लाभ साझा 
करेें।

स्वच्छ औद्योगिक विकास

z	हरित प्रौद्योगिकियोों को अपनाना और प्रदषूण नियत्रण लाग ू करना: स््वच््छ 
प्रौद्योगिकियोों मेें निवेश करना। उत््सर््जन मानकोों को सदुृढ़ करना।

z	समदुायोों को शामिल करना और कॉर्पोरेट जिम््ममेदारी को कायम रखना: समदुायोों 
को सचूित करना। जिम््ममेदार उद्योग प्रथाओ ंको प्रोत््ससाहित करना।

सतत ्भूमि उपयोग प्रबंधन

z	पारिस््थथितिकी तंत्र का संरक्षण करना और समदुायोों को सशक्त बनाना: 
पारिस््थथितिकी तंत्र की रक्षा करना और सतत ्भमूि प्रबंधन का समर््थन करना। 
स््थथानीय समदुायोों को सशक्त बनाना।

z	स््ममार््ट शहरी योजना लाग ूकरना और भमूि अधिग्रहण कम से कम करना: हरित 
स््थथानोों और सगुठित (कॉम््पपैक््ट) शहरोों मेें निवेश करना। भमूि अधिग्रहण कम 
से कम करना और उचित मआुवजा दनेा।

z	सतत ्विकास को आगे बढ़़ाने और सतत ्विकास लक्षष्ययों (एसडीजी) को प्राप्त 
करने के लिए प्रभावी अभिशासन आवश््यक ह।ै पारदर्शी, जवाबदहे और 
भागीदारीपरू््ण शासन ढाँच े दशेोों को जटिल चनुौतियोों का समाधान करने, 
समावेशी विकास को बढ़़ावा दनेे और नागरिक कल््ययाण सनुिश्चित करने मेें 
सक्षम बनात हैैं। सरकारोों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अतंरराष्ट्रीय संगठनोों 
के बीच साझदेारी को बढ़़ावा दकेर, राष्टट्र गरीबी, असमानता, जलवाय ुपरिवर््तन 
और सामाजिक अन््ययाय जैसे मदु्ददों से निपटने के लिए सामहूिक विशषेज्ञता का 
लाभ उठा सकते हैैं।
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भारत मेें नैतिक अभिशासन

नैतिक अभिशासन का तात््पर््य सार््वजनिक मामलोों को निष््पक्षता, पारदर््शशिता, 
सत््यनिष्ठा और जवाबदेही के साथ संचालित करने की प्रथा से ह।ै यह जिम््ममेदारी 
से सत्ता का उपयोग करने, जनता की भलाई को प्राथमिकता देने और निर््णय 
लेने मेें नैतिक सिद््धाांतोों को बनाए रखने पर जोर दतेा ह।ै यह एक मजबूत और 
समावेशी लोकतंत्र के निर््ममाण, आर््थथिक विकास को बढ़़ावा देने और सामाजिक 
न््ययाय सुनिश्चित करने के लिए महत्तत्वपूर््ण ह।ै

नैतिक अभिशासन का दार््शनिक आधार

कौटिल्य का अर््थशास्त्र

z	नागरिक-केें द्रीयता: कौटिल््य ने अपनी प्रजा के कल््ययाण को प्राथमिकता दनेे 
के राजा के कर््तव््य पर जोर दतेे हुए कहा, “प्रजा की खशुी मेें राजा की खशुी 
निहित ह।ै”

z	भ्रष्टाचार का मुकाबला: उन््होोंने पारदर््शशिता और जवाबदहेी पर प्रकाश डालत 
हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ‘कंटकशोधन’ जैसे सख््त उपायोों की 
वकालत की।

गाांधी जी का रामराज्य का सपना

z	रामराज््य: गांधीजी ने अहिसंा और सत््य जैसे नैतिक सिद््धाांतोों पर आधारित 
एक आदर््श राज््य की कल््पना की थी, उनका मानना ​​था कि शासन नैतिकता 
मेें निहित होना चाहिए।

z	स््वराज: स््व-शासन की उनकी अवधारणा ने नैतिक शासन के लिए नागरिक 
भागीदारी को महत्तत्वपरू््ण बताया।

z	अरस््ततू का विभेद: अरस््ततू ने सरकारोों को ‘विकृत’ या ‘वैध’ के रूप मेें वर्गीकृत 
किया, जिसमेें ‘वैध’ रूप मेें  शासक वर््ग के हितोों के बजाय जनता की भलाई 
पर ध््ययान केें द्रित करने पर जोर दिया जाता था।

अन्य दार््शनिक परंपराएँ

z	कंफ््ययूशियसवाद: यह सार््वजनिक कार््ययालय के लिए नैतिक नेततृ््व, सामाजिक 
सद्भाव और योग््यता आधारित चयन पर जोर दतेा ह।ै

z	जॉन लॉक और सामाजिक अनुबंध सिद््धाांत: शासितोों की सहमति और 
व््यक्तिगत अधिकारोों की सरुक्षा पर प्रकाश डालता ह।ै

z	उपयोगितावाद: अधिकतम लोगोों के लिए खशुी और कल््ययाण को अधिकतम 
करने की वकालत करता ह।ै

ये ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि एक न््ययायसंगत और निष््पक्ष समाज को प्राप्त करने मेें 
नैतिक नेततृ््व, नागरिक जुड़़ाव और निरंतर सतर््कत ा के महत्तत्व को रेखांकित 
करती हैैं।

भारतीय शासन मेें नैतिक मुद्दे

z	प्राधिकार का दुरुपयोग: अधिकारी अपनी शक्तियोों का अतिक्रमण करते 
हैैं, पक्षपातपरू््ण निर््णय लेते हैैं या संसाधनोों का दरुुपयोग करते हैैं जिससे जनता 
का विश्वास कम होता ह ैहालिया रिपोर्टटों मेें काननूी प्रक्रियाओ ंको दरकिनार 
करते हुए सरकारी अधिकारियोों द्वारा अनधिकृत भमूि अधिग्रहण का हवाला 
दिया गया ह।ै

z	लापरवाही और कर््तव््य-विमुखता: लोक सेवकोों की विफलता से अक्षमता 
और नकुसान होता ह।ै हाल की घटनाओ ंमेें स््ववास््थ््य कर््ममियोों द्वारा कर््तव््योों की 
उपेक्षा करना शामिल ह,ै जिसके परिणामस््वरूप निम््न-स््तरीय दखेभाल और 
रोकी जा सकने वाली मौतेें हुई।ं

z	रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार: व््ययापक भ्रष्टाचार संसाधनोों को सार््वजनिक जरूरतोों 
से डायवर््ट कर दतेा ह।ै उल््ललेखनीय मामलोों मेें हाई-प्रोफाइल मामले शामिल 
हैैं। अधिकारी ठेके दनेे के लिए रिश्वत ले रह े हैैं, निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा और जन 
कल््ययाण को कमजोर कर रह ेहैैं।

z	आत््मसतुंष्टि और प्रेरणा की कमी: कई अधिकारी सार््वजनिक सेवा से 
अधिक व््यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दतेे हैैं। सर्वेक्षणोों से व््ययापक असंतोष 
का पता चलता ह,ै मान््यता और प्रोत््ससाहन की कमी को हतोत््ससाहित करने 
वाले कारकोों के रूप मेें उद्धृत किया गया ह।ै

z	सरंक्षण और पक्षपात: नियकु्तियोों मेें भाई-भतीजावाद और पक्षपात पारदर््शशिता 
को कमजोर करते हैैं। हाल के विवादोों मेें राजनीतिक नेताओ ंद्वारा योग््यता के 
बजाय व््यक्तिगत संबंधोों के आधार पर अयोग््य व््यक्तियोों को नियकु्त करना 
शामिल ह।ै

z	अत््यधिक गोपनीयता और पारदर््शशिता की कमी: निर््णय लेने मेें अस््पष्टता 
जवाबदहेी मेें बाधा डालती ह।ै सार््वजनिक परियोजनाओ ंके बारे मेें महत्तत्वपरू््ण 
जानकारी छिपाने के उदाहरण हितोों के टकराव की चितंा पैदा करते हैैं।

z	भाई-भतीजावाद और पक्षपात: रिश््ततेदारोों या दोस््तोों की अनचुित नियकु्ति 
योग््यतावाद को दरकिनार कर दतेी ह।ै हाल के मामलोों मेें प्रभावशाली हस््ततियोों 
द्वारा करीबी सहयोगियोों के लिए अनबंुध या पद सरुक्षित करने के लिए अपने 
प्रभाव का उपयोग करने की घटनाए ँसामने आयी ह।ै

z	सहानुभूति और करुणा की कमी: जनता की जरूरतोों के प्रति असंवेदनशीलता 
के परिणाम अन््ययायपरू््ण होते हैैं। हाल की रिपोर्टटों मेें संकट के दौरान सभुदे्य 
समदुायोों के प्रति अधिकारियोों की उदासीनता को उजागर किया गया ह।ै

नैतिक शासन को बढ़़ावा देने के लिए भारत मेें उठाए गए कदम

z	ससंद के प्रति जवाबदेही: प्रशासक राजनीतिक कार््यपालिका के प्रति 
जवाबदहे होते हैैं, जो संसद के प्रति जवाबदहे होते हैैं। व््यय से पहले विधायी 
प्रक्रिया के माध््यम से वित्तीय जवाबदहेी सनुिश्चित की जाती ह।ै

पर््ययावरणीय एवं नैतिक अभिशासन7
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z	मंत्रियोों के लिए आचार सहंिता: संसदीय समितियोों द्वारा सझुाई गई आचार 
संहिता की सिफारिशोों के साथ, संघ और राज््य दोनोों स््तरोों पर मतं्रियोों पर एक 
आचार संहिता लाग ूहोती ह।ै

z	 नैतिकता पर समितियाँ: राज््यसभा और लोकसभा दोनोों मेें नैतिकता पर 
समितियाँ हैैं जो संसद सदस््योों के नैतिक आचरण की दखेरेख करती हैैं।

z	हितोों का खुलासा: संसद के दोनोों सदनोों मेें हितोों का अनिवार््य खलुासा 
पारदर््शशिता सनुिश्चित करता ह,ै सदस््योों को किसी भी व््यक्तिगत आर््थथिक हितोों 
की घोषणा करना आवश््यक ह।ै

z	सिविल सेवकोों के लिए आचार सहंिता: निजी हितोों को सरकारी निर््णयोों 
को प्रभावित करने से रोकने के लिए सिविल सेवक एक निर््धधारित आचार 
संहिता का पालन करते हैैं।

z	भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनी तंत्र: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 
1988; बेनामी लेन-दने (निषधे) अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण 
अधिनियम, 2002 जैसे काननू भ्रष्टाचार से लड़ते हैैं।

z	सचूना का अधिकार अधिनियम, 2005: यह अधिनियम नागरिकोों को 
सरकारी जानकारी तक पहुचँ प्रदान करके सहभागी शासन और लोकतंत्र को 
बढ़़ावा दतेा ह।ै

z	लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013: केें द्र और राज््य स््तर पर 
स््वतत्र निकाय भ्रष्टाचार को रोकते हैैं और नियत्रित करते हैैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ 
जनता की माँग को संबोधित करते हैैं।

z	व््हहिसिल-ब््ललोअर््स सरंक्षण अधिनियम, 2014: व््हहिसिल-ब््ललोअर््स की 
सरुक्षा करता ह ैऔर भ्रष्टाचार या सत्ता के दरुुपयोग से संबंधित शिकायतेें प्राप्त 
करने के लिए तंत्र स््थथापित करता ह।ै

सतर््क ता और जााँच
z	केें द्रीय सतर््क ता आयोग: केें द्र सरकार के अधीन सतर््कत ा गतिविधियोों की 

दखेरेख करता ह ैऔर भ्रष्टाचार की शिकायतोों की प्रारंभिक जाँच करता ह।ै
z	केें द्रीय जाँच ब््ययूरो: भ्रष्टाचार विरोधी, आर््थथिक अपराधोों और विशषे अपराधोों 

की जाँच करता ह।ै
z	राष्ट्रीय जाँच एजेेंसी: भारत की संप्रभतुा, सरुक्षा, अखडंता और विदशेी संबंधोों 

को प्रभावित करने वाले अपराधोों की जाँच करती ह।ै
z	लोक सेवा वितरण का अधिकार कानून: राज््योों ने लोक सेवा गारंटी 

अधिनियम बनाए हैैं, जो नागरिकोों को समय पर सार््वजनिक सेवाओ ं और 
शिकायत निवारण की गारंटी दतेे हैैं, जवाबदहेी और दक्षता को बढ़़ावा दतेे हैैं।

आगे की राह
जबकि भारत ने अपने नैतिक ढाँचे को मजबूत करने की दिशा मेें सराहनीय कदम 
उठाए हैैं, चनुौतियोों का पूरी तरह से समाधान करने और स््थथायी प्रगति सुनिश्चित 
करने के लिए आगे की कार््रवाई की आवश््यकता ह।ै सुधार के लिए यहाँ कुछ 
प्रमखु क्षेत्र दिए गए हैैं:
1.	 कानूनी ढाँचे और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना:

�	स््पष्टता और व््ययापकता: यह सनुिश्चित करना कि काननू स््पष्ट रूप से 
परिभाषित और आसानी से सलुभ होों।

�	जवाबदेही तंत्र: अनैतिक आचरण के स््पष्ट परिणामोों की रूपरेखा तैयार करना।

2.	प्र बंधन प्रथाओ ंऔर व््हहिसलब््ललोअर सुरक्षा को बढ़़ाना:
�	भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण: अधिकारियोों को भ्रष्टाचार की पहचान करने 

और रिपोर््ट करने के लिए तैयार करना।

�	आंतरिक अनुपालन तंत्र: नैतिक आचरण के लिए मजबतू तंत्र स््थथापित 
करना।

�	व््हहिसिलब््ललोअर सरंक्षण: काननूोों को मजबतू करना और गमुनाम 
रिपोर््टििंग चनैल प्रदान करना।

3.	 मजबूत सत््यनिष्ठा अंकेक्षण लागू करना और सिफारिशोों को संबोधित 
करना:
�	नियमित मूल््ययाांकन: सभुदे्ययों की पहचान करने के लिए सत््यनिष्ठा अकेंक्षण 

आयोजित करना।

�	सक्रिय उपाय: अकेंक्षण निष््कर्षषों के आधार पर निवारक कार््रवाइयाँ लाग ूकरना।

�	सिफारिशोों को सबंोधित करना: चनुावोों के आशंिक राज््य वित्तपोषण 
जैसे सझुावोों पर कार््य करना।

4.	 मजबूत उपायोों से भ्रष्टाचार का मुकाबला:
�	सपंत्ति की जब््तती: भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए जब््तती के दायरे का 

विस््ततार करना।

�	त््वरित सनुवाई: त््वरित कार््रवाई के लिए न््ययायिक प्रक्रियाओ ं को 
सवु््यवस््थथित करना।

�	भ्रष्टाचार के लिए जुर््ममाना: भ्रष्ट अधिकारियोों को वित्तीय रूप से जवाबदहे 
बनाना।

�	ये केें द्रित क्षेत्र भारत के नैतिक शासन, सार््वजनिक सेवा मेें पारदर््शशिता, 
जवाबदहेी और सत््यनिष्ठा को बढ़़ावा दनेे के लिए एक रोडमपै प्रदान 
करते हैैं।

5.	 पारदर््शशिता और जवाबदेही

नागरिक चार््टर

नागरिक चार््टर एक दस््ततावेज ह,ै जो सेवाओ ं के मानक, सूचना, विकल््प और 
परामर््श, गैर-भेदभाव और पहुचँ, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और धन की 
उपयोगिता के संबंध मेें अपने नागरिकोों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध््ययान 
केें द्रित करने के एक व््यवस््थथित प्रयास का प्रतिनिधित््व करता ह।ै यह वर््ष 1991 
मेें यू.के. के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के अधीन यूनाइटेड किगडम मेें विकसित हुआ।
भारत सरकार के कार््ममिक, लोक शिकायत और पेेंशन मंत्रालय मेें प्रशासनिक 
सुधार और लोक शिकायत विभाग, केें द्र सरकार, राज््य सरकारोों और केें द्रशासित 
प्रदेश प्रशासनोों मेें नागरिक चार््टर तैयार करने और संचालित करने के प्रयासोों का 
समन््वय करता ह।ै यह चार््टर््स के निर््ममाण और कार््ययान््वयन के साथ-साथ उनके 
मलू््ययाांकन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता ह।ै

नागरिक चार््टर के घटक

एक अच््छछे नागरिक चार््टर मेें निम््नलिखित घटक होने चाहिए:
z	संगठन का विजन और मिशन वक्तव््य

01 
गुणवत्ता

02 
विकल््प

03 
मानक

04 
पारदर््शशिता

05 
मूल््य

06 
जवाबदेहिता नागरिक 

चार््टर के छह 
सिद््धाांत

ABC
Stamp
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z	संगठन द्वारा किए गए व््यवसाय का विवरण। 

z	‘नागरिकोों’ या ‘ग्राहकोों’का विवरण। 

z	प्रत््ययेक नागरिक/ग्राहक समहू को अलग-अलग प्रदान की गई सेवाओ ं का 
विवरण जिसमेें मानक, गणुवत्ता, समय-सीमा आदि शामिल हैैं तथा सेवाए ँ
कैसे/कहाँ प्राप्त करेें।

z	 शिकायत निवारण तंत्र का विवरण और उस तक कैसे पहुचँेें। 

z	‘नागरिकोों’ या ‘ग्राहकोों’से अपेक्षाए।ँ

z	सेवा वितरण की विफलता की स््थथिति मेें मआुवजे जैसी अतिरिक्त प्रतिबद्धताए।ँ

नागरिक चार््टर के छह सिद्धधांत

1.	 गुणवत्ता: नागरिकोों की आवश््यकताओ ंऔर अपेक्षाओ ंको पूरा करने वाली 
उच््च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता।

2.	 पारदर््शशिता: प्रत््ययेक सेवा के लिए आवश््यक कार््यपद्धतियोों, प्रक्रियाओ ंऔर 
समय सहित, दी जाने वाली सेवाओ ंके प्रकार और मानकोों के बारे मेें स््पष्ट 
जानकारी।

3. विकल््प: जहाँ भी संभव हो नागरिकोों को विकल््प प्रदान करना, जो 
सशक्तीकरण और जुड़़ाव की भावना को बढ़़ावा दतेा ह।ै

4.	 जवाबदेही: स््पष्ट रूप से जवाबदेही तंत्र की रूपरेखा तैयार करना, यह 
सुनिश्चित करना कि नागरिक सेवा प्रदाताओ ं को उनके प्रदर््शन के लिए 
जवाबदेह ठहरा सकेें ।

5. पहुँच: यह सुनिश्चित करना कि दिव््ययाांग और हाशिए पर रहने वाले समदुायोों 
सहित सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के आसानी से सेवाओ ंतक पहुचँ 
सकेें ।

6. शिकायत निवारण: सेवा विफलताओ ं या चकू के संबंध मेें नागरिकोों की 
चिंताओ ं और शिकायतोों को दरू करने के लिए एक कुशल और उत्तरदायी 
शिकायत निवारण तंत्र की स््थथापना करना।

नागरिक चार््टर की मुख्य विशेषताएँ

z	सेवा वितरण के लिए मानकोों का सेट: चार््टर को स््पष्ट सेवा गणुवत्ता मानक 
प्रदान करना चाहिए ताकि लोगोों को पता चले कि उन््हेें सेवा प्रदाताओ ंसे क््यया 
उम््ममीद करनी चाहिए। ये मानक उचित, विश्वसनीय, अवलोकनीय, सटीक और 
समयबद्ध तरीके से होने चाहिए।

नागरिक संतुष्टि

प्रतिक्रियाशील वातावरण के लिए 
प्रशिक्षण एवं अंतर्क्रि याशीलता

सहभागी कर््मचारी 
एवं उपयोगकर््तता ,

फीडबैक एव ं
निष््पपादन अंकेक्षण

प्रक्रिया एवं लागत 
 या मूल््य प्रदर््शन

सरल एवं उपयोगी

उपयोगकर््तता  के अधिकार

सेवाए ँएवं मानक

सेवाओ ंका विवरण

z	सेवा वितरण के विषय मेें खुलापन और जानकारी: उपयोगकर््तताओ ंको 
सही समय पर और सही जगह पर सटीक और संक्षिप्त जानकारी तक पहुचँ प्राप्त 
होनी चाहिए। चार््टर््स को आम आदमी को सरल भाषा मेें उपलब््ध संसाधनोों 
के बारे मेें परू््ण और विस््ततृत विवरण प्रदान करना चाहिए।

z	उपयोगकर््तताओ ंके साथ विकल््प और सचंार: जहाँ भी संभव हो, चार््टर 
को उपभोक्ताओ ंको सेवाओ ंका विकल््प प्रदान करना चाहिए। सेवा अपेक्षाओ ं
को स््थथापित करने और सेवा वितरण की निरंतरता सनुिश्चित करने के लिए 
सेवा के उपयोगकर््तताओ ंसे लगातार और व््यवस््थथित आधार पर परामर््श किया 
जाना चाहिए।

z	सेवा वितरण मेें निष््पक्षता और सहयोग: चार््टर मतै्रीपरू््ण और सचते 
सार््वजनिक सेवा की संस््ककृ ति की स््थथापना मेें सहायता करेगा।

z	नागरिकोों की शिकायतोों और शिकायतोों के निवारण का प्रावधान: उच््च 
गणुवत्ता वाली सेवा प्रदान करने और शिकायतोों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित 
करने के बीच घनिष्ठ संबंध ह।ै शिकायतोों पर प्रतिक्रिया दकेर तथा प्रोत््ससाहित 
करके शिकायत के कारणोों को कम किया जा सकता ह।ै सेवा प्रदाता शिकायतोों 
के संबंध मेें ‘रुझान या प्रवतृियोों को पहचानकर संरचनात््मक और नियत मदु्ददों 
का समाधान कर सकता ह।ै

भारत मेें नागरिक चार््टर के  
कार्यान्वयन का आलोचनात्मक परीक्षण

z	भारत मेें नागरिक चार््टर आंदोलन की प्रगति:

�	इसे वर््ष 1997 मेें मखु््यमतं्रियोों के सम््ममेलन के दौरान पेश किया गया था, 
जहाँ नागरिक चार््टर तैयार करने का निर््णय लिया गया था, खासकर उन 
क्षेत्ररों मेें जहाँ एक बड़ी मात्रा मेें सीध ेजनता से संवाद होता ह।ै

z	विधायी कदम: वर््ष 2011 मेें भारत मेें नागरिक चार््टर को वैधानिक समर््थन 
दनेे के लिए एक विधायी कदम शरुू किया गया था।

�	वर््ष 2011 के नागरिक चार््टर विधयेक का उद्देश््य नागरिकोों को वस््ततुओ ं
और सेवाओ ंकी समय पर डिलीवरी सनुिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा 
प्रदान करना ह।ै

�	यह अनिवार््य करता ह ैकि कोई भी सार््वजनिक प्राधिकरण अधिनियम के 
कार््ययान््वयन के 6 महीने के भीतर एक नागरिक चार््टर प्रकाशित करे और 
ऐसा करने मेें विफल रहने पर यह 50,000 रुपय तक का जरु््ममाना लगाता ह।ै

z	सरकारी मंच: भारत सरकार ने नागरिक चार््टर के लिए एक विस््ततृत मचं 
बनाया और लॉन््च किया, इसमेें केें द्र सरकार के विभिन््न मतं्रालयोों, विभागोों 
और संगठनोों द्वारा जारी किए गए नागरिक चार््टर शामिल हैैं।

z	पंचायती राज मतं्रालय ने एक मॉडल पंचायत नागरिक चार््टर जारी किया। इसे 
स््थथानीयकृत सतत ् विकास लक्षष्ययों (SDG) के साथ कार्ययों को संरेखित करते 
हुए 29 क्षेत्ररों मेें सेवाओ ंकी डिलीवरी के लिए विकसित किया गया ह।ै

नागरिक चार््टर की कमियााँ

z	काननूी अधिदशे का अभाव नागरिक चार््टर की प्रभावशीलता और प्रवर््तनीयता 
को कम कर दतेा ह।ै काननूी अधिदशे का अभाव नागरिक चार््टर की 
प्रभावशीलता और प्रवर््तनीयता को कम कर दतेा ह।ै

z	नागरिक चार््टर की सामान््य प्रकृति (कॉपी पेस््ट नागरिक चार््टर)। उदाहरण के 
लिए- विभिन््न मतं्रालयोों के लिए समान चार््टर।

z	क्षेत्रीय भाषाओ ं मेें नागरिक चार््टर का अभाव इसकी प्रभावशीलता को कम 
करता ह।ै

z	नागरिक चार््टर दिव््ययाांगोों के अनकूुल नहीीं हैैं। उदाहरण के लिए- चार््टर ब्रेल 
भाषा मेें उपलब््ध नहीीं हैैं।

ABC
Stamp




� प्रहार 2024: भारत की शासन व्यवस्था� प्रहार 2024: भारत की शासन व्यवस्था66

z	अपर््ययाप्त सार््वजनिक परामर््श और समय-समय पर संशोधन की कमी के कारण 
जनता की आकांक्षाओ ंको परूा करने मेें विफल।

z	ससं््थथागत बाधाए:ँ

�	चार््टर के अधिदशे को परूा करने के लिए पर््ययाप्त धन का अभाव।

�	कर््मचारी चार््टर के सिद््धाांतोों और दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील नहीीं हैैं।

�	कर््मचारियोों मेें प्रेरणा और जवाबदहेी की कमी।

�	नागरिकोों के बीच नागरिक चार््टर के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाने के लिए 
सीमित संस््थथागत उपाय।

नागरिक चार््टर को प्रभावी बनाने के उपाय: 
द्वितीय एआरसी की सिफारिशेें

z	मानकीकरण: चार््टर मेें उल््ललिखित मानकोों को परूा करने मेें चकू होने की 
स््थथिति मेें चार््टर मेें उपाय, दडं व मआुवजे का स््पष्ट उल््ललेख होना चाहिए।

z	व््ययापक परामर््श प्रक्रिया: नागरिक चार््टर को, संगठन के भीतर और संगठन 
एवं सिविल सोसाइटी के बीच, अधिवक्ता परामर््श के बाद तैयार किया जाना 
चाहिए।

z	पर््ययाप्त शिकायत निवारण तंत्र: चकू के मामले मेें सिटीजन चार््टर मेें स््पष्ट रूप 
से राहत दी जानी चाहिए कि यदि संगठन वादा किए गए सेवाप्रदाता मानकोों पर 
सेवा प्रदान करने मेें चकू जाता ह ैतो वह राहत प्रदान करने के लिए बाध््य ह।ै

z	एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीीं है (One size does not fit All): 
सरकारी संगठनोों के बीच क्षमता, संसाधन और जिम््ममेदारी समान नहीीं हैैं तथा 
नागरिक चार््टर को दशे भर मेें उल््ललेखनीय रूप से लाग ूकरने की आवश््यकता ह।ै

z	दृढ़ प्रतिबद्धताए:ँ नागरिक चार््टर सटीक होना चाहिए तथा जहाँ तक ​​संभव 
हो, नागरिकोों के लिए सेवा वितरण मानकोों की प्रतिबद्धता को मात्रात््मक रूप 
मेें व््यक्त करना चाहिए।

z	आवधिक मूल््ययाांकन: नागरिक चार््टरोों की नियमित रूप से समीक्षा और 
संशोधन किया जाना चाहिए।

अन्य उपाय

z	गहन नागरिक सहभागिता:

�	सक्रिय प्रतिक्रिया: नागरिक इनपटु एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण, 
सार््वजनिक सनुवाई और फोकस समहूोों का उपयोग करना।

�	सह-निर््ममाण: बेहतर प्रासंगिकता और जडु़़ाव के लिए चार््टर का मसौदा 
तैयार करने और अद्यतन करने के लिए नागरिकोों के साथ सहयोग करना।

z	जागरूकता और पहुचँ मेें वदृ्धि:

�	मल््टटी-चैनल सचंार: प््रििंट, रेडियो, सोशल मीडिया और सामदुायिक 
कार््यक्रमोों सहित विभिन््न चनैलोों का उपयोग करना।

z	स््पष्ट और सलुभ सामग्री: स््थथानीय भाषाओ ंमेें जानकारी प्रस््ततुत करना और 
स््पष्टता के लिए दृश््य सहायता शामिल करना।

�	सेवा नैतिकता और जवाबदेही को बढ़़ावा देना:

�	नागरिकोों और प्रदाताओ ंको शिक्षित करना: दोनोों समहूोों को उनके 
अधिकारोों और चार््टर दायित््वोों के बारे मेें सचूित करना।

�	पहचान और पुरस््ककृ त करना: सेवा उत््ककृष्टत ा को प्रोत््ससाहित करने के लिए 
चार््टर सिद््धाांतोों का अनकुरण करने वाले कर््मचारियोों को परुस््ककृत  करना।

z	पहुचँ और शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी:

�	चार््टर््स को डिजिटाइज करना: चार््टर््स तक ऑनलाइन पहुचँ और 
शिकायतोों व फीडबैक पर नजर रखने के लिए एक तंत्र प्रदान करना।

�	मजबूत शिकायत तंत्र: फीडबैक लपू और स््वतत्र निरीक्षण के साथ 
प्रभावी ऑनलाइन समाधान उपकरण लाग ूकरना।

z	सतत ्कार््ययान््वयन और निगरानी:

�	सरुक्षित वित्तपोषण: जागरूकता, कार््ययान््वयन और प्रशिक्षण के लिए 
पर््ययाप्त संसाधन सनुिश्चित करना।

�	निगरानी और मूल््ययाांकन: डेटा विश्लेषण, नागरिक प्रतिक्रिया और स््वतत्र 
समीक्षाओ ंके माध््यम से चार््टर प्रभाव का लगातार आकलन करना।

सेवोत्तम मॉडल

सेवोत्तम मॉडल, जिसे हिदंी शब््दोों ‘सेवा’ (सेवा) और ‘उत्तम’ (उत््ककृष्टत ा) के 
नाम पर संयुक्त रूप से नाम दिया गया ह,ै भारत मेें सार््वजनिक सेवा वितरण की 
गुणवत्ता को बढ़़ाने का प्रयास करता ह।ै दसूरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) 
द्वारा विकसित और वर््ष 2006 मेें लॉन््च किया गया, यह संगठनोों को उनके 
नागरिक-केें द्रित दृष्टिकोण का आकलन और सुधार करने के लिए एक व््ययापक 
ढाँचा प्रदान करता ह।ै

सेवोत्तम मॉडल मेें 3 मॉड्यू ल हैैं

1.	 नागरिक चार््टर: प्रभावी चार््टर कार््ययान््वयन की आवश््यकता ह,ै जो लोगोों 
के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए एक तंत्र बनाता ह ै कि संगठन सेवा 
वितरण आवश््यकताओ ंको कैसे तय करते हैैं।

2.	 सार््वजनिक शिकायत निवारण तंत्र: एक अच््छछे शिकायत निवारण तंत्र 
की आवश््यकता ह,ै जो अंतिम निर््णय की परवाह किए बिना, नागरिकोों को 
संगठन द्वारा शिकायतोों से निपटने के तरीके के बारे मेें अधिक सहज महसूस 
कराए।

3. सेवा डिलीवरी क्षमताए:ँ संगठन मेें अनुकरणीय सेवा वितरण दक्षता तभी 
हो सकती ह ैजब वह सफल सेवा डिलीवरी के लिए प्रमखु घटकोों को अच््छछी 
तरह से प्रबंधित करता ह ै और लगातार वितरण को बढ़़ावा देने के लिए 
अपनी क्षमता का निर््ममाण करता ह।ै

सेवोत्तम मॉडल का महत्त्व

सेवोत्तम प्रणाली को अप्रैल, 2009 से जून, 2010 तक व््ययापक सार््वजनिक 
इटंरफेस वाले दस सरकारी विभागोों मेें पेश किया गया था। बाद मेें, बीआईएस 
द्वारा आईएस 15700: 2005 मानक विकसित किया गया था, जो सार््वजनिक 
सेवा संगठनोों को उत््ककृष्टत ा के सेवोत्तम प्रतीक से सम््ममानित करने की अनुमति 
देता ह,ै यदि वे प्रबंधन प्रणालियोों के संग्रह को अपनाते हैैं और उसका अनुपालन 
प्रदर््शशित कर सकते हैैं।
सेवोत्तम मॉडल कार््ययान््वयन के लिए सात महत्तत्वपूर््ण चरणोों की रूपरेखा 
तैयार करता है:
z	सेवाओ ंको परिभाषित करना और ग्राहकोों की पहचान करना: दी जाने 

वाली सेवाओ ंकी स््पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार करना और नागरिक समहूोों की 
विविध आवश््यकताओ ंको समझना।

z	मानक और मानदडं निर््धधारित करना: सेवा की गणुवत्ता, पहुचँ और समय-
सीमा के लिए मापने योग््य मानक स््थथापित करना।
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z	क्षमता विकसित करना: नागरिक-केें द्रित पहुचँ के लिए कर््ममियोों को सशक्त 
बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और संसाधनोों मेें निवश करना।

z	मानकोों को प्राप्त करने के लिए प्रदर््शन करना: संगठन के सभी स््तरोों पर 
परिभाषित मानकोों का पालन सनुिश्चित करना।

z	प्रदर््शन की निगरानी करना: मानकोों के अनरुूप प्रदर््शन को नियमित रूप से 
ट्रैक करना और पहचानी गयी कमियोों को तरंुत संबोधित करना।

z	प्रभाव का मूल््ययाां्ययाांकन करना: मॉडल की प्रभावशीलता और नागरिक संतषु्टि 
पर प्रभाव का आकलन करने के लिए स््वतत्र मलू््ययाां्ययाांकन करना।

z	निरतर सधुार: मॉडल के निरंतर सधुार और अनकूुलन के लिए डेटा और 
फीडबैक का उपयोग करना।

सेवोत्तम मॉडल का महत्त्व

z	सवेोत्तम मॉडल भारत मेें सार््वजनिक सेवा डिलीवरी के लिए महत्तत्वपरू््ण निहितार््थ 
रखता ह:ै

z	गुणवत्ता प्रबंधन:  यह संगठनोों को उनके सेवा डिलीवरी प्रदर््शन का व््यवस््थथित 
रूप से आकलन करने और उसमेें सधुार करने के लिए एक संरचित ढाँचा 
प्रदान करता ह।ै

नागरिक चार््टर
z	कार््ययार््ययान््वयन
z	 निगरानी
z	समीक्षा

लोक शिकायत
z	प्राप्ति
z	समाधान
z	 रोकथाम

सेवा वितरण क्षमता
z	ग्राहक
z	कर््मचारी
z	आधारभूत सरंचना

सेवोत्तम मॉडल

z	नागरिक-केन्द्रीयता: यह संगठनोों के भीतर सेवा-उन््ममु्ममुख मानसिकता को 
बढ़़ावा दतेे हुए नागरिक इनपटु, शिकायतोों और अपेक्षाओ ंपर जोर दतेा ह।ै

z	सतत ् सधुार: निरंतर सधुार पहल ू एक गतिशील वातावरण मेें चल रही 
अनकूुलनशीलता और प्रासंगिकता सनुिश्चित करता ह।ै

z	विश्वसनीय स््व-मूल््ययाां्ययाांकन: मॉडल नागरिक-केें द्रित सेवा डिलीवरी के लिए 
स््व-मलू््ययाां्ययाांकन करने मेें संगठनोों का मार््गदर््शन करता ह।ै

ग्राम पचंायत स्तर पर नागरिक चार््टर का महत्त्व 

z	व््ययावसायिकता लाना: यह पंचायत के कामकाज मेें सधुार करता ह ै और 
बिना किसी परू््ववाग्रह के समाज के सभी वर्गगों तक पहुचँने मेें सहायता करता ह।ै

z	सेवाओ ं के वितरण की उचित निगरानी: पंचायतोों की प्रतिबद्धताए ँ सवेा 
प्रदर््शन की निगरानी और मलू््ययाां्ययाांकन के लिए उत््ककृष्ट्ककृष्ट ्ककृष्ट मानक के रूप मेें काम 
करती हैैं।

z	जमीनी स््तर पर अधिक जवाबदेही: एक ओर, यह निवासियोों को उनके 
अधिकारोों को समझने मेें सहायता करेगा और दसूरी ओर, यह पंचायतोों और 
उनके निर््ववाचित प्रतिनिधियोों को सीध ेलोगोों के प्रति जवाबदहे बनाएगा।

z	हालाँकि, यह प्रगति चनुौतियोों के बिना नहीीं रही ह।ै विशषेज्ञञों के अनसुार, भारत 
मेें सिटीजन चार््टर आदंोलन कई कमियोों से ग्रस््त ह।ै

नागरिक चार््टर सार््वजनिक प्रशासन का एक महत्तत्वपूर््ण पहलू हैैं क््योोंकि यह लोगोों 
को मिलने वाली सेवाओ ं के बारे मेें जागरूक करने का सबसे अच््छछा तरीका 
ह ैऔर साथ ही सेवा प्रदाताओ ंको बेहतर बनाने मेें मदद करने के लिए इनपुट 
भी प्रदान करते हैैं।

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न
z	भारत मेें स््थथानीय शासन के एक भाग के रूप मेें पंचायत प्रणाली के महत्तत्व का 

आकलन करेें। विकास परियोजनाओ ं के वित्तीयन के लिए पंचायतेें सरकारी 
अनदुान के अलावा और किन स्त्रोतोों को खोज सकती हैैं?�
� (2018)

z	समाज के कमजोर वर्गगों के लिए विभिन््न आयोगोों की बहुलता, अतिव््ययापी 
अधिकारिता और प्रकार्ययों के दोहरेपन की समस््ययाओ ं की ओर ले जाती हैैं। 
क््यया  यह अच््छछा होगा कि सभी आयोगोों को एक व््ययापक मानव अधिकार  
आयोग के छत्र  मेें विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष मेें तर््क  दीजिए। 
� (2018)

z	नागरिक चार््टर संगठनात््मक पारदर््शशिता एवं उत्तरदायित््व का एक आदर््श 
उपकरण ह,ै परन््ततु्ततु इसकी अपनी परिसीमाए ँहैैं। परिसीमाओ ंकी पहचान कीजिए 
तथा नागरिक चार््टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायोों का सझुाव दीजिए। 
� (2018)
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“जवाबदेहिता, सुशासन का पहला सिद््धाांत ह।ै” � -अमर््त््य सेन

“लोकतंत्र मेें, सूचना सुशासन की मदु्रा ह।ै” � -अरुण शौरी

“लोगोों के प्रति जवाबदेह सरकार ही सच््चची लोकतांत्रिक सरकार होती ह।ै” �

� -बी. आर. अंबेडकर 

“पारदर््शशिता के बिना, कोई वास््तविक जवाबदेही नहीीं हो सकती।” �

� -जयप्रकाश नारायण

सूचना का अधिकार

z	सचूना का अधिकार (RTI) काननू, एक जीवंत जमीनी स््तर के आदंोलन का 

परिणाम था, जिसका नेततृ््व न केवल शिक्षित अभिजात वर््ग ने बल््ककि, दशे 

भर के सामान््य जनमानस ने भी किया था। परिणामस््वरूप, अतंतः वर््ष 2005 

मेें यह ऐतिहासिक काननू पारित हुआ।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

सूचना का अधिकार प्रकटीकरण दायित््व समय पर प्रतिक्रिया

भारत के नागरिकोों को 
सार््वजनिक प्राधिकरण 
से जानकारी प्राप्त करने 
का अधिकार।

सार््वजनिक प्राधिकारियोों 
द्वारा अपनी जानकारियोों 
का आवश््यक 
प्रकटीकरण

जन सूचना अधिकारी 
(PIO) को 30 दिनोों 
के भीतर जवाब देना 
आवश््यक

छूट

सूचना आयोग

अपील करन े 
का अधिकार

व््हहिसलब््ललोअर 
सुरक्षा:सरुक्षा से संबंधित मामलोों, 

व््ययापार रहस््योों, व््यक्तिगत 
जानकारी और कैबिनेट 
कार््यवाही के लिए।

केें द्र मेें CIC और राज््य मेें SIC का गठन।

आवेदक और जन 
सूचना अधिकारी (PIO) 
दोनोों के लिए।

भ्रष्टाचार को उजागर 
करने वालोों की सरुक्षा 
करना।

अधिनियम के तहत सार््वजनिक प्राधिकरण

z	प्राधिकरण: सवंिधान द्वारा या किसी कानून 
के तहत स््थथापित।

z	निकाय: उपयकु्त सरकार द्वारा जारी 
अधिसूचना या आदशे द्वारा गठित।

z	ससं््थथान: स््ववामित््व, नियतं्रण या सरकार 
द्वारा पर््ययाप्त रूप से वित्तपोषित।

z	निजी निकायोों स े सबंधंित जानकारी: 
इसमेें किसी निजी निकाय द्वारा सरकार 
को प्रस््ततुत किए गए रिकॉर््ड शामिल होते हैैं।

RTI के बार ेमेें

z	15 जून, 2005 को 
अधिनियमित।

z	भारतीय नागरिकोों 
को सार््वजनिक 
प्राधिकारियोों द्वारा रखी 
गई जानकारी तक 
पहुचँने की अनमुति 
दतेा है।

z	मौलिक अधिकार के रूप मेें सचूना का अधिकार (RTI): सचूना के 

अधिकार को सर्वोच््च न््ययायालय ने संविधान के अनचु््छछेद 19(1)(a) से प्राप्त 

मौलिक अधिकार के रूप मेें बरकरार रखा ह,ै जो प्रत््ययेक नागरिक को स््वतंत्र 

भाषण और अभिव््यक्ति के अधिकार की गारंटी दतेा ह।ै

z	RTI राय निर््ममाण मेें सहायक: प्रासंगिक जानकारी तक पहुचँ के बिना, 
लोगोों की राय बनाने और खदु को सार््थक रूप से व््यक्त करने की क्षमता कम 
हो जाती ह।ै

z	जवाबदेही: इसके अधिनियमन के बाद से, सचूना का अधिकार (RTI) काननू 
का उपयोग लोगोों द्वारा निर््णय लेने की प्रक्रियाओ ंमेें सक्रिय रूप से भाग लेने और 
सरकारोों को जवाबदहे बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा ह।ै

सार््वजनिक मामलोों मेें पारदर््शशिता की आवश््यकता को मान््यता देते हुए, भारतीय 
संसद ने वर््ष 2005 मेें सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। यह लोगोों 
को सशक्त बनाने और पारदर््शशिता को बढ़़ावा देने वाला एक अग्रणी कानून ह।ै

भारत मेें सूचना के अधिकार (RTI) का विकास

वर््ष 2005 मेें अधिनियमित भारत का RTI अधिनियम, नागरिकोों को सार््वजनिक 
प्राधिकरणोों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता ह।ै यह पारदर््शशिता 
जवाबदेही को बढ़़ावा देती ह,ै लोकतंत्र को मजबूत करती ह ै और सामाजिक 
न््ययाय के लिए आंदोलनोों को बढ़़ावा देती ह।ै

अधिनियम के आधार

z	कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम (1986): सपु्रीम कोर््ट ने सक्रिय सचूना 
प्रकटीकरण पर जोर दतेे हुए सचूना के अधिकार को स््वतंत्र अभिव््यक्ति के 
हिस््ससे के रूप मेें मान््यता दी।

z	15 जून, 2005 को 
अधिनियमित।

z	भारतीय नागरिकोों को 
सार््वजनिक प्राधिकारियोों द्वारा 
रखी गई जानकारी तक पहुचँने 
की अनमुति दतेा है।

z	12 अक््टटूबर, 2005: पणेु 
पलुिस स््टटेशन मेें सूचना के 
अधिकार का प्रथम आवेदन 
दायर किया गया। 

z	पारदर््शशिता प्रयासोों की शरुुआत 
को चिह्नित किया गया।

z	ससंद ने वर््ष 2005 मेें RTI अधिनियम पारित किया।

z	नागरिकोों को भाषण और अभिव््यक्ति की स््वतंत्रता का प्रयोग करने का 
अधिकार प्रदान किया गया (सवंिधान का अनचु््छछेद 19(1)(a)।

राजस््थथान जन आदंोलन (1990)

वैधानिक उपलब््धधि (2005)

अग्रणी प्रश्न/ क््ववेरी (2005)

भारत मेें सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का विकास

पारदर््शशि ता और जवाबदेही सनुिश्चित 
करने के तरीके और साधन8



पारदर श्िता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके और   स 69

z	जमीनी स््तर का आंदोलन (1990): राजस््थथान मेें मजदरू किसान शक्ति 
संगठन (MKSS) ने भ्रष्टाचार को उजागर करने और समदुायोों को सशक्त 
बनाने के लिए RTI का इस््ततेमाल किया।

विधायी यात्रा

z	1996: NCPRI और प्रेस काउंसिल ने सचूना के अधिकार के समर््थन का 
नेततृ््व किया।

z	1997: एच.डी. शौरी समिति की रिपोर््ट ने अधिनियम के लिए एक रूपरेखा 
प्रदान की। तमिलनाडु ने पहला राज््य स््तरीय RTI  काननू पारित किया।

z	2001: संसदीय समिति ने पारदर््शशिता और सशुासन के लिए RTI की सिफारिश 
की।

z	2002: सपु्रीम कोर््ट ने एक सशक्त RTI काननू बनाने का निर्देश दिया।

z	2005: संशोधन और विचार-विमर््श के बाद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद 
(NAC) की सलाह पर, वर््तमान सचूना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 
2005 का विधयेक मई, 2005 मेें पारित किया गया। सचूना का अधिकार 
(RTI) अधिनियम, 2005; 12 अक््टटूबर, 2005 को प्रभावी हुआ।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ 

z	जन सचूना अधिकारी (PIO): कोई भी नागरिक संबंधित PIO को संबोधित 
करते हुए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता ह।ै PIO, 
अधिनियम के तहत जानकारी माँगने वाले नागरिकोों को जानकारी प्रदान करने 
के लिए सार््वजनिक प्राधिकरणोों द्वारा इनके तहत सभी प्रशासनिक इकाइयोों या 
कार््ययालयोों मेें नामित अधिकारी हैैं।

z	समय पर प्रतिक्रिया: आवेदन प्राप्त होने पर, PIO को 30 दिनोों के भीतर 
जवाब दनेा आवश््यक ह।ै अपवादात््मक मामलोों मेें जहाँ जानकारी किसी तीसरे 
पक्ष से संबंधित होती ह,ै प्रतिक्रिया समय 45 दिनोों तक बढ़़ा दिया जाता ह।ै

z	अपील करने का अधिकार: अधिनियम आवेदक और PIO  दोनोों के लिए 
अपील करने के अधिकार को मान््यता दतेा ह।ै

z	यदि कोई आवेदक प्राप्त प्रतिक्रिया से संतषु्ट नहीीं ह ै या उसे निर््धधारित समय 
सीमा के भीतर प्रतिक्रिया नहीीं मिलती ह,ै तो वे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के 
पास अपील दायर कर सकते हैैं।

z	यदि आवेदक अभी भी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर््णय से असंतषु्ट ह,ै 
तो वे अंतिम अपीलीय प्राधिकारी, सचूना आयोग से संपर््क  कर सकते हैैं।

z	प्रकटीकरण दायित््व: सार््वजनिक प्राधिकरणोों को अपने संगठन, कार्ययों, 
निर््णय लेने की प्रक्रियाओ ंऔर सार््वजनिक योजनाओ ंसे संबंधित जानकारी 
का खलुासा करना होगा।

z	सचूना का प्रकार जो RTI के माध््यम से अनरुोध किया जा सकता ह:ै धारा 
2 (f) के तहत परिभाषित जानकारी को जनता के सामने प्रकट किया जाना 
चाहिए।रिकॉर््ड, दस््ततावेज, ज्ञापन और ई-मले।

z	राय, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, लॉग बकु, अनबुंध, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप मेें 
रखी गई डेटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी

z	 किसी सार््वजनिक प्राधिकरण द्वारा उस समय लाग ू किसी भी अन््य काननू के 
तहत इसका उपयोग किया जा सकता ह।ै

z	छूट: पारदर््शशिता को बढ़़ावा दतेे हुए RTI अधिनियम की धारा 8;  रक्षा और 
सरुक्षा से संबंधित मामलोों, व््ययापार रहस््य, व््यक्तिगत जानकारी और कैबिनेट 
कार््यवाहियोों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करती ह।ै

�	RTI अधिनियम की धारा 8 के तहत अपवादोों का प्रावधान:

z	भारत की संप्रभतुा एवं अखडंता

z	राज््य की सरुक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर््थथिक हित

z	 विदशेी राज््योों के साथ संबंध

z	 किसी अपराध को उकसाने का कारण बनना

z	धारा 8(2), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्रदान 
करती ह।ै

z	व््हहिसलब््ललोअर सरंक्षण: इसमेें व््हहिसलब््ललोअर को प्रोत््ससाहित करने 
और भ्रष्टाचार या गलत काम को उजागर करने वालोों की सरुक्षा के लिए 
व््हहिसलब््ललोअर संरक्षण के प्रावधान शामिल हैैं।

�	यह व््हहिसिलब््ललोअर की पहचान का खलुासा करने पर रोक लगाता ह ै
और उन््हेें होने वाले किसी भी नकुसान के लिए दडं का प्रावधान करता ह।ै

z	सचूना आयोग: यह केें द्र मेें केें द्रीय सचूना आयोग (CIC) और राज््य मेें राज््य 
सचूना आयोग (SIC) के गठन का प्रावधान करता ह।ै

z	सक्रिय प्रकटीकरण: अधिनियम की धारा 4 सभी अधिकारियोों द्वारा सचूना 
के अग्र सक्रिय प्रकटीकरण का आह्वान करती ह ैताकि जनता को जानकारी 
प्राप्त करने के लिए इस RTI अधिनियम का कम-से-कम उपयोग करना पड़े।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

z	प्रयोज््यता [धारा 1(2)]: राष्टट्रव््ययापी पहुचँ।

z	सचूना की परिभाषा [धारा 2(f)]: सचूना माध््यमोों को निर््ददिष्ट करती ह।ै

z	PIO का पदनाम (धारा 5): PIO और सहायक PIO की नियकु्ति करती ह।ै

z	सचूना का अधिकार [धारा 2(j)]: पहुचँ का अधिकार प्रदान करती ह।ै

z	सक्रिय प्रकटीकरण (धारा 4): सचूना प्रकटीकरण को अनिवार््य करती ह।ै

z	सचूना के लिए प्रक्रिया (धारा 6): अनरुोध प्रक्रिया निर््धधारित करती ह।ै

z	RTI अनुरोधोों का स््थथानांतरण [धारा 6(3)]: समय पर स््थथानांतरण की 
आवश््यकता।

z	प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा (धारा 7): प्रतिक्रिया की समय-सीमा 
निर््धधारित करती ह।ै

z	निःशुल््क सचूना प्रावधान [धारा 7(6)]: निःशलु््क सचूना अधिदशेित करती 
ह।ै

z	अस््ववीकृति का सचंार [धारा 7(8)]: अस््ववीकृति के लिए कारणोों की 
आवश््यकता।

z	ससंाधन बाधाओ ंके कारण इनकार [धारा 7(9)]: संसाधन सीमाओ ं के 
कारण इनकार की अनमुति दतेी ह।ै

z	प्रकटीकरण से छूट (धारा 8): प्रकटीकरण छूट की सचूी।

z	छूट प्राप्त जानकारी का सशंोधन (धारा 10): विवरण संशोधन प्रक्रिया।

z	सार््वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा [धारा 2(h)]: इसमेें सार््वजनिक धन 
से वित्त पोषित सरकारी निकाय और नागरिक समाज शामिल हैैं।

z	तृतीय-पक्ष प्रक्रिया (धारा 1): ततृीय-पक्ष अनरुोध प्रबंधन की रूपरेखा।

z	कॉपीराइट उल््ललंघन (धारा 9): कॉपीराइट के आधार पर अस््ववीकृति की 
अनमुति दतेी ह।ै

z	अपील तंत्र (धारा 19): अपील स््तर स््थथापित करती ह।ै

z	शिकायत/अपील प्रक्रिया (धारा 18 और 19): शिकायत और अपील 
प्रक्रियाओ ंका वर््णन करती ह।ै
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z	गैर-अनुपालन के लिए दडं (धारा 20): गैर-अनपुालन के लिए दडं निर््धधारित 
करती ह।ै

शासन मेें सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की भूमिका

z	पारदर््शशिता: RTI नागरिकोों को सरकारी रिकॉर््ड तक पहुचँ ने मेें सक्षम बनाता 
ह,ै जिससे निर््णय लेने और प्रवर््तन प्रक्रियाओ ंमेें पारदर््शशिता को बढ़़ावा मिलता 
ह।ै उदाहरण के लिए, RTI अनरुोधोों से राजस््थथान (2022) मेें एक ग्रामीण 
जल आपरू््तति परियोजना मेें अनियमितताओ ंका पता चला।

z	पूर््ववानुमेयता: पारदर्शी शासन निष््पक्षता को बढ़़ाता ह,ै जिससे सरकारी कार्ययों 
मेें परू््ववानमुयेता बढ़ती ह।ै उदाहरण के लिए, कंपनियाँ सरकारी नीतियोों और 
योजनाओ ंमेें बदलाव का अनमुान लगाने के लिए RTI का उपयोग करती हैैं।

z	जवाबदेही: RTI, नागरिकोों को निर््णयोों और उनके परिणामोों के लिए 
स््पष्टीकरण माँग कर सरकार को जवाबदहे बनाने का अधिकार दतेा ह।ै RTI  
भ्रष्टाचार को उजागर करता ह,ै उदाहरण के लिए, मध््य प्रदशे मेें स््ककू ल भोजन 
योजना मेें हुए भ्रष्टाचार को RTI की सहायता से ही उजागर किया गया था।

z	भागीदारी: सचूना तक पहुचँ  प्रदान करके, RTI शासन मेें नागरिकोों की 
भागीदारी को प्रोत््ससाहित करता ह,ै शक्ति असंतलुन को कम करता ह ै और 
लोकतंत्र को बढ़़ावा दतेा ह।ै पणु े (2019) मेें एक स््वच््छता परियोजना की 
तरह, RTI  नागरिक भागीदारी को प्रेरित करता ह।ै

z	सत्ता का विकेें द्रीकरण: RTI  सचूना और शक्ति का विकेें द्रीकरण करता ह,ै 
जमीनी स््तर पर लोकतंत्र को मजबतू करता ह ैऔर स््थथानीय शासन भागीदारी 
को बढ़़ावा दतेा ह।ै RTI स््थथानीय समदुायोों को सशक्त बनाता ह,ै जैसा कि 
पश्चिम बंगाल (2018) मेें ग्रामीण विकास योजना मेें दखेा गया ह।ै

सूचना का अधिकार (RTI)  के कार्यान्वयन मेें मुद्दे और चुनौतियााँ

RTI अधिनियम के साथ कार्यात्मक मुद्दे

z	अक्रियाशील:  कुछ सचूना आयोग अक्रियाशील बने हुए हैैं।

z	सतर््क  नागरिक संगठन ने राज््य सचूना आयोगोों के प्रदर््शन के अपने हालिया 
अध््ययन मेें पाया कि 29 मेें से चार निष्क्रिय हैैं और कम-से-कम तीन अभी 
भी नेततृ््वहीन हैैं।

z	सचूना आयोगोों मेें रिक्तियां: 10 आयोगोों मेें अपील दायर करने के बाद 
सनुवाई के लिए प्रतीक्षा करने का समय एक वर््ष से अधिक ह।ै

z	29 आयोगोों मेें से 19 ने अधिनियम के तहत अनिवार््य अपनी वार््षषिक रिपोर््ट 
दाखिल करने की परवाह नहीीं की ह।ै

z	केें द्रीय सचूना आयोग मेें केवल तीन आयकु्त हैैं और आठ रिक्त पद हैैं।  इस 
दर पर, परुाने मामलोों का निपटारा होने की कोई उम््ममीद नहीीं ह।ै

z	नियुक्तियोों मेें विविधता का अभाव: RTI अधिनियम की आवश््यकताओ ं
के बावजदू, 84% केें द्रीय सचूना आयकु्त (CICs) नौकरशाही पषृ्ठभमूि से आते 
हैैं, जो विविधता और विशषेज्ञता को कमजोर करते हैैं।

z	RTI प्रश्ननों से निपटने मेें अधिकारियोों का अनौपचारिक दृष्टिकोण: जन 
सचूना अधिकारी अक््सर 30-दिन की समय-सीमा चकू जाते हैैं और अक््सर 
RTI के उत्तर के रूप मेें अधरूी जानकारी दतेे हैैं।

�	जुर््ममाने की अनिच््छछा: RTI अधिनियम मेें 25,000 रुपये तक के जरु््ममाने 
की अनमुति के बावजदू, केवल 3.8% मामलोों मेें जरु््ममाना लगाया गया, 
जो अनपुालन को लाग ूकरने मेें अनिच््छछा का संकेत दतेा ह।ै

z	वैध अस््ववीकरणोों का अभाव: 40% RTI अस््ववीकरणोों मेें वैध कारणोों का 
अभाव था, जिनमेें से 90% मेें प्रधानमंत्री कार््ययालय शामिल था, जो पारदर््शशिता 
को कमजोर करता ह।ै

�	सचूना का खंडन: खडं 8(1)(j) को अक््सर खडंन के लिए लाग ू किया 
जाता था, जिससे सार््वजनिक हित और पारदर््शशिता प्रभावित होती थी। 
उदाहरण के लिए, कृषि मंत्रालय ने कृषि सधुार काननूोों के संबंध मेें परू््व-
विधान परामर््श पर एक RTI अनरुोध को विचाराधीन स््थथिति, पारदर््शशिता 
सीमित होने का हवाला दतेे हुए अस््ववीकार कर दिया।

�	सचूना से छूट: धारा 24 का उपयोग अक््सर सरुक्षा और खफुिया-
संबंधित जानकारी को छूट दनेे के लिए किया जाता ह,ै जो पाँच स््ववीकार््य 
अस््ववीकृतियोों मेें से एक मेें योगदान दतेा ह।ै

�	रिकॉर््ड निरीक्षण मेें बाधाए:ँ PIOs और APIOs का अपर््ययाप्त प्रशिक्षण 
सचूना अधिनियम के प्रावधानोों के प्रभावी उपयोग मेें बाधा डालता ह,ै 
जिससे पारदर््शशिता और पहुचँ मेें बाधा आती ह।ै

z	बढ़ती विलबता: CIC के तहत लंबित मामलोों की संख््यया बढ़ रही ह।ै 30 
जनू, 2023 तक विभिन््न आयोगोों के समक्ष तीन लाख इक््ककीस हजार अपीलेें 
लंबित थीीं। कई RTI मामले न््ययायिक प्रक्रियाओ ंमेें उलझ ेहुए हैैं।

z	झूठी RTIs: नौकरशाहोों द्वारा अपने गैर-पेशवेर रवैये के लिए बार-बार दोहराया 
जाने वाला बहाना, झठेू प्रश्ननों या विकृत उद्देश््योों वाले प्रश्ननों की संख््यया ह।ै 
हालाँकि, यह कुल अपीलोों का केवल लगभग 4% ह,ै जिसे आसानी से 
प्रबंधित किया जा सकता ह।ै

z	अधीनस््थ नियमोों पर निर््भरता: RTI अधिनियम का कार््ययान््वयन केें द्र 
सरकार और राज््य सरकारोों द्वारा बनाए गए अधीनस््थ नियमोों पर निर््भर ह।ै  
जैसे - तमिलनाडु जैसे राज््य भारतीय पोस््टल ऑर््डर (IPO) स््ववीकार नहीीं 
करते हैैं।

z	RTI कार््यकर््तताओ ं को खतरे: कॉमनवेल््थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव 
(CHRI) के अनसुार, वर््ष 2006 से अब तक परेू भारत मेें 99 RTI कार््यकर््तताओ ं
की जान जा चकुी ह,ै 180 पर हमला किया गया और 187 को धमकियाँ दी गई ंं।

समय के साथ RTI अधिनियम की नीींव पर पड़़ी चोट

z	राजनीतिक दलोों द्वारा विरोध:

�	राजनीतिक दलोों को RTI के अधीन करने के CIC के वर््ष 2013 के प्रयास 
को अवज्ञा मिली, जिसने CIC की शक्तियोों को कमजोर किया और इससे 
अविश्वास मेें वदृ्धि हुई।

�	राजनीतिक दलोों ने काननूी निर््णयोों की अनदखेी करते हुए RTI जाँच का 
विरोध किया।

z	सचूना तक सीमित पहुचँ:

�	राष्ट्रीय सरुक्षा और विदशेी संबंधोों पर जानकारी रोकना ऐतिहासिक 
दस््ततावेजोों तक सार््वजनिक पहुचँ मेें बाधा डालता ह।ै

�	उदाहरण के लिए, पारदर््शशिता को सीमित करते हुए पीएम केयर््स 
(PM-CARES) फंड को RTI के दायरे से बाहर रखा गया।

z	सचूना का अधिकार (सशंोधन) अधिनियम, 2019:

�	कार््यकाल और नियुक्ति: संशोधन केें द्र सरकार को निर््धधारित पाँच साल 
के कार््यकाल को हटाकर CIC और IC का कार््यकाल निर््धधारित करने 
की अनमुति दतेा ह।ै
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�	वेतन निर््धधारण: मलू अधिनियम मेें CEC, ECs और राज््य के मखु््य 

सचिवोों के समान वेतन का प्रावधान था; संशोधन केें द्र सरकार को वेतन, 

भत्ते और सेवा शर्ततों को निर््ददिष्ट करने की शक्ति दतेा ह।ै

�	केें द्र सरकार के पास अत््यधिक शक्तियाँ निहित करके, इस संशोधन ने 

CIC की स््ववायत्तता मेें बाधा उत््पन््न की ह।ै

�	RTI अधिनियम सचूना आयोग को एक संवैधानिक निकाय बनाने का 

प्रयास नहीीं करता ह।ै

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का पनुरुद्धार:  
चुनावी बॉण्ड पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

z	एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटि क रिफॉर््म््स एडं अन््य बनाम यूनियन ऑफ 
इडंिया कैबिनेट सचिव और अन््य: सपु्रीम कोर््ट ने चनुावी बॉण््ड योजना 
को संविधान के अनचु््छछेद 19(1)(a) के तहत सचूना और स््वतंत्र भाषण 
और अभिव््यक्ति के अधिकार का उल््ललंघन घोषित किया।

z	RTI का व््ययापक दायरा: सपु्रीम कोर््ट ने कहा कि RTI  केवल राज््य 
के मामलोों तक ही सीमित नहीीं ह ैबल््ककि इसमेें सहभागी लोकतंत्र के लिए 
आवश््यक जानकारी भी शामिल ह।ै राजनीतिक दल चनुावी प्रक्रिया मेें 
प्रासंगिक इकाइयाँ हैैं और चनुावी विकल््पोों के लिए उनकी फंडिंग  की 
जानकारी आवश््यक ह।ै

z	पारदर््शशिता और जवाबदेही पर जोर: पारदर््शशिता और जवाबदहेी के 
सिद््धाांतोों को RTI अधिनियम के मलू उद्देश््य के रूप मेें, न््ययायाधीशोों द्वारा 
अपने सर््वसम््मत निर््णय मेें स््ववीकार किया गया था।

पीएम-केयर््स (PM - CARES) फंड

z	इसकी स््थथापना किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स््थथिति, 
जैसे कि COVID-19 महामारी से उत््पन््न स््थथिति के प्रबंधन और प्रभावितोों 
को सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश््य से की गई ह।ै

z	पीएम केयर््स फंड को RTI के तहत आना चाहिए, इसके निम््नलिखित 
कारण हैैं:

�	RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत पीएम केयर््स फंड को 
सार््वजनिक प्राधिकरण के रूप मेें माना जा सकता ह।ै

�	फंड ने  संसाधन जटुाने के लिए दतूावासोों आदि को शामिल करने जैसे 
सरकारी मशीनरी का उपयोग किया ह।ै

�	सार््वजनिक क्षेत्ररों ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व (CSR) निधि के 
माध््यम से महत्तत्वपरू््ण राशि दान की ह।ै 

�	इसे FCRA अधिनियम से छूट दी गई ह ैऔर इसलिए पारदर््शशिता लाने 
के लिए इसे RTI अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए।

�	दानदाताओ ंके लिए कर छूट की राहत ह।ै

सिफारिशेें और आगे की राह

z	अनुशंसा कार््ययान््वयन: सतर््क  नागरिक संगठन (SNS) और सेेंटर फॉर इक््वविटी 

स््टडीज (CES) द्वारा भारत मेें सचूना आयोगोों के प्रदर््शन पर रिपोर््ट कार््ड से 

सझुावोों को लाग ू करना। इसमेें निष्क्रिय आयोगोों और रिक्तियोों जैसे मदु्ददों को 

संबोधित करना शामिल ह।ै

z	समय पर प्रतिक्रिया तंत्र: वैधानिक समय-सीमा के भीतर RTI अनरुोधोों 

पर त््वरित और व््ययापक प्रतिक्रिया के लिए तंत्र स््थथापित करना। CIC के तहत 

लंबित मामलोों की संख््यया बढ़ रही ह;ै 30 जनू, 2023 तक विभिन््न आयोगोों 
के समक्ष तीन लाख इक््ककीस हजार अपीलेें लंबित हैैं।

z	पारदर््शशिता और ऑनलाइन पहुचँ: अपील, शिकायतोों, लंबित मामलोों 
और आदशेोों के विवरण के साथ सचूना आयोग की वेबसाइटोों पर पारदर््शशिता 
सनुिश्चित करना। RTI आवेदन दाखिल करने और पहुचँ बढ़़ाने के लिए 
ऑनलाइन पोर््टल विकसित करने के लिए सरकारोों के साथ सहयोग करना।

z	गोपनीयता अधिकारोों के साथ सतुंलन: संविधान के अनचु््छछेद 21 के तहत 
सचूना के अधिकार को गोपनीयता अधिकारोों के साथ संतलुित करना। इसमेें 
जानकारी साझा करने से छूट और गोपनीयता के उल््ललंघन से संबंधित चिंताओ ं
को संबोधित करना शामिल ह।ै

z	समिति का गठन और आचार सहंिता: RTI मदु्ददों के समाधान और 
पारदर््शशिता बढ़़ाने के लिए कार््ममिक मंत्री के नेततृ््व मेें एक समिति की स््थथापना 
करना। केें द्र और राज््य के लिए एक आचार संहिता विकसित करना।

सूचना आयुक्त निष्पक्षता बनाए रखेें।

z	निष्क्रिय आयोगोों को पुनर्जीवित करना: निष्क्रिय राज््य आयोगोों की 
कार््यक्षमता को पनुर्जीवित करने के लिए उनमेें रिक्तियोों को भरना। इसमेें रिक्त 
PIO पदोों और मखु््य सचूना आयकु्त के बिना काम करने वाले आयोगोों जैसे 
मदु्ददों को संबोधित करना शामिल ह।ै

z	स््ववायत्तता और निष््पपादन लेखापरीक्षा को बनाए रखना: दोषी अधिकारियोों 
को दंडित करते हुए और सचूना आयोग की स््ववायत्तता को संरक्षित करते हुए 
प्रेस की स््वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस््थथानोों को बनाए रखना। नियंत्रक एवं 
महालेखा परीक्षक की अनशुसंा के अनसुार RTI कार््ययान््वयन का प्रदर््शन 
ऑडिट आयोजित करना।

z	जागरूकता, शिक्षा और स््थथानीय भाषा की पहुचँ: सार््वजनिक जागरूकता 
बढ़़ाना और सचूना काननूोों पर सरकारी अधिकारियोों को व््ययापक प्रशिक्षण प्रदान 
करना। पहुचँ बढ़़ाने के लिए यह सनुिश्चित करना कि आरटीआई अधिनियम से 
संबंधित जानकारी स््थथानीय भाषाओ ंमेें उपलब््ध हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐसा साधन ह ै जो भ्रष्टाचार से 
प्रभावी ढंग से लड़ता ह ैऔर विभिन््न सरकारी निकायोों, एजेेंसियोों और विभागोों 
की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता ह।ै ऐसा करने से, यह राज््य 
की मनमानी कार््रवाई के खिलाफ सुरक्षा के रूप मेें कार््य करता ह,ै इस प्रकार 
जिम््ममेदार लोकतंत्र के सार का प्रतीक ह।ै RTI अधिनियम के कार््ययान््वयन की 
निगरानी और उभरती चनुौतियोों का समाधान करने के लिए RTI कार््यकर््तताओ,ं 
सिविल सोसाइटी संगठनोों और सरकारी एजेेंसियोों के बीच सहयोग आवश््यक ह।ै

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम और  
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 सेवानिवतृ्त अधिकारियोों 
को बिना मंजूरी के जानकारी का खलुासा करने से रोकता ह।ै सेवारत सिविल 
सेवकोों को नीतिगत मामलोों पर व््यक्तिगत राय व््यक्त करने से प्रतिबंधित किया 
जाता ह।ै
z	OSA की पषृ्ठभूमि: औपनिवेशिक यगु मेें निहित आधिकारिक गोपनीयता 

अधिनियम (OSA) को शासन मेें रहस््य और गोपनीयता के मामलोों को नियंत्रित 
करने के लिए 1923 ई. मेें अधिनियमित किया गया था।

ABC
Stamp
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z	OSA के प्रावधान: इसमेें जाससूी, गपु्त सरकारी जानकारी का खलुासा और 

गपु्तचरी के लिए दडं शामिल ह।ै

z	RTI बनाम OSA: RTI अधिनियम की धारा 22 विशिष्ट स््थथितियोों मेें OSA 

पर इसके ‘अधिभावी प्रभाव’ की घोषणा करती ह।ै प्रकटीकरण मेें सार््वजनिक 

हित गोपनीयता की आवश््यकता से अधिक हो सकता ह,ै जिससे OSA के 

तहत भी कुछ जानकारी तक पहुचँ की अनमुति मिलती ह।ै

z	ऐतिहासिक निर््णय: उच््चतम न््ययायालय ने सीमाओ ंको परिभाषित करने मेें 

महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै उदाहरण के लिए, न््ययायालय ने RTI की प्रधानता 

पर प्रकाश डालते हुए राफेल सौदा मामले मेें पारदर््शशिता के पक्ष मेें फैसला 

सनुाया। इसके अतिरिक्त, वर््ष 2019 मेें न््ययायालय ने भारत के मखु््य न््ययायाधीश 

के कार््ययालय को RTI जाँच के अधीन घोषित किया, जो न््ययायिक जवाबदहेी 

की दिशा मेें एक महत्तत्वपरू््ण कदम था।

कड़़े गोपनीयता मानदंडोों के कारण

z	राष्ट्रीय सरुक्षा: गोपनीयता अधिकृत राष्ट्रीय सरुक्षा संचालन को सरुक्षा दतेी 

ह ैतथा लीक या प्रकटीकरण से होने वाले नकुसान को रोकती ह।ै

z	गतिशील सरुक्षा चुनौतियाँ: लगातार विकसित हो रही सरुक्षा चनुौतियोों 

के लिए स््थथिर नीतियोों की आवश््यकता होती ह,ै जिसके लिए कुछ स््तर की 

गोपनीयता की आवश््यकता होती ह।ै

z	अभिव््यक्ति की स््वतत्रता की सीमाए:ँ अभिव््यक्ति की परू््ण स््वतंत्रता मौजदू 

नहीीं ह,ै विशषेकर, संवेदनशील राष्ट्रीय सरुक्षा जानकारी के संबंध मेें।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA)  
और द्वितीय प्राशासनिक सुधार आयोग (ARC) सिफ़़ारिशेें

z	द्वितीय ARC प्रस््तताव: द्वितीय प्रशासनिक सधुार आयोग (द्वितीय ARC) ने 

पारदर््शशिता बढ़़ाने के लिए OSA को निरस््त करने का प्रस््तताव रखा।

z	RTI अधिनियम और न््ययायिक जवाबदेही: एक ऐतिहासिक फैसले मेें 

सपु्रीम कोर््ट ने वर््ष 2019 मेें फैसला सनुाया कि भारत के मखु््य न््ययायाधीश का 

कार््ययालय RTI अधिनियम के दायरे मेें आता ह,ै जिससे न््ययायिक पारदर््शशिता 

बढ़ती ह।ै

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के संबंध मेें चिंताएँ 

z	डेटा व््ययाख््यया मेें विषयनिष्ठता: संवेदनशील डेटा की व््ययाख््यया विभिन््न सरकारोों 

के बीच भिन््न हो सकती ह,ै जिससे विसंगतियाँ पैदा हो सकती हैैं।

z	अवर्गीकरण मेें चुनौतियाँ: गपु्त फाइलोों को अवर्गीकृत करने और अति-

वर्गीकरण के मदु्ददों को संबोधित करने का अनभुव सीमित ह।ै

z	पारदर््शशिता और सरुक्षा को सतुंलित करना: अधिकारियोों को राष्ट्रीय सरुक्षा 

हितोों की रक्षा के साथ शासन संबंधी मदु्ददों का खलुासा करने मेें संतलुन बनाना 

चाहिए।

भारत पारदर््शशिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक जटिल स््थथिति से जूझ रहा ह।ै 

RTI अधिनियम खलेुपन को बढ़़ावा देने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाता ह,ै जबकि 

OSA संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करता ह।ै वर््तमान कानूनी व््ययाख््ययाए ँ

और संभावित विधायी सुधार यह निर््धधारित करेेंगे कि भविष््य मेें यह संतुलन 

कैसे विकसित होगा।

सामाजिक लेखापरीक्षा  (SOCIAL AUDIT )
सामाजिक लेखापरीक्षा मेें पारदर््शशिता और जवाबदहेी पर जोर देते हुए अधिकारियोों 
और प्रभावित व््यक्तियोों दोनोों द्वारा सरकारी योजनाओ ं का सहयोगात््मक 
मलू््ययाांकन शामिल ह।ै यह लाभार््थथियोों को सशक्त बनाता ह,ै सक्रिय भागीदारी 
को बढ़़ावा देता ह ै और यह सुनिश्चित करता ह ै कि योजनाएँ वास््तव मेें उनके 
कल््ययाण के लिए हैैं।

सामाजिक 
लेखापरीक्षा  

चक्र

संगठन के मूल््योों और 
उद्देश््य को परिभाषित 

करना

प्रदर््शन के संकेतकोों  
को पहचानना

डेटा का मूल््ययाांकन 
तथा आंतरिक और 

बाह्य-तुलना

गुणात््मक और 
मात्रात््मक डेटा 

एकत्र करना

 सार््वजनिक सामाजिक 
लेखापरीक्षा परिणाम

उद्देश्य और प्रक्रिया

z	सामाजिक प्रदर््शन का मूल््ययाांकन: सामाजिक लेखापरीक्षा किसी संगठन या 
उसकी परियोजना के हितधारकोों पर प्रभावोों का मलू््ययाांकन करता ह,ै जिससे 
उसकी सामाजिक और नैतिक जिम््ममेदारियोों की गहरी समझ हो सके।

z	पारदर््शशिता और जवाबदेही: सार््वजनिक प््ललेटफार्ममों के माध््यम से, सामाजिक 
लेखापरीक्षा विकास पहल मेें उपयोग किए गए संसाधनोों का विवरण साझा 
करता ह,ै जिससे हितधारकोों को कार््यक्रमोों की प्रभावशीलता की जाँच करने 
की अनमुति मिलती ह।ै

z	सामाजिक जवाबदेही का मापन: यह सामाजिक जिम््ममेदारी के प्रति किसी 
संगठन की प्रतिबद्धता को मापने के लिए एक उपकरण के रूप मेें कार््य करता 
ह,ै जिसे पंचायती राज संस््थथानोों से संबंधित 73वेें संशोधन के बाद प्रमखुता 
मिल रही ह।ै

भारत मेें सामाजिक लेखापरीक्षा का विकास

z	अग्रणी पहल: सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा भारत मेें 1979 ई. मेें 
टाटा आयरन एडं स््टटील कंपनी लिमिटेड (TISCO) द्वारा पहला उदहारण पेश 
करने के साथ उभरी। इसके बाद, 1990 के दशक के मध््य मेें, मजदरू किसान 
शक्ति संगठन (MKSS) ने गाँव-आधारित जनसनुवाई की शरुुआत की।

z	RTI एकीकरण: इन पहलोों ने सचूना के अधिकार (RTI) को सामाजिक 
लेखा परीक्षा के लिए एक उपकरण के रूप मेें एकीकृत करने के लिए आधार 
तैयार किया, जिसमेें सार््वजनिक भागीदारी और जवाबदहेी पर जोर दिया गया। 
RTI  ने नागरिकोों को जवाबदहेी की माँग करने के लिए सशक्त बनाया, तथा 
“हमारा पैसा, हमारा हिसाब’’ (Our money, Our accounts) के नारे के 
साथ सामाजिक ऑडिट के सार को समझाया।

z	मनरेगा जनादेश: वर््ष 2006 मेें महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 
अधिनियम (मनरेगा) की शरुूआत ने सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार््य 
कर दिया, केरल MGNREGA का   सामाजिक लेखा परीक्षण करने वाला 
पहला राज््य बन गया।

ABC
Stamp




पारदर श्िता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके और   स 73

z	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) मेें समावेश: वर््ष 2011 
मेें शरुू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने हाशिए पर 
रहने वाले समदुायोों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा को 
एकीकृत किया।

z	कानूनी मान््यता और दिशा-निर्देश: सामाजिक लेखापरीक्षा को विभिन््न 
काननूोों और नीतियोों मेें शामिल प्रावधानोों के साथ राष्ट्रीय मान््यता प्राप्त हुई, 
जिससे सभी क्षेत्ररों मेें जवाबदहेी सनुिश्चित हुई।

z	ग्रामीण कार््यक्रमोों से परे विस््ततार: सामाजिक लेखापरीक्षा का विस््ततार ग्रामीण 
विकास से परे स््ववास््थ््य, शिक्षा और बनुियादी ढाँच ेजैसे क्षेत्ररों को शामिल करने 
के लिए किया गया।

z	ससं््थथागतकरण और क्षमता निर््ममाण: सरकारी विभागोों के भीतर स््थथापित 
समर््पपित इकाइयोों के साथ, सामाजिक लेखापरीक्षा को संस््थथागत बनाने के प्रयास 
किए गए। मघेालय ने विशषे रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा को सरकारी प्रथा 
बनाने वाला एक काननू लाग ूकिया।

z	प्रौद्योगिकी एकीकरण: डिजिटल प््ललेटफ़़ॉर््म और मोबाइल एप््ललिकेशन के 
उपयोग ने डेटा संग्रह, रिपोर््टििंग और सामाजिक लेखा परिक्षण निष््कर्षषों के 
प्रसार की सवुिधा प्रदान की।

z	सिविल सोसायटी की भागीदारी: राजस््थथान और बिहार मेें सोशल 
अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक््शन एडं रिसर््च (SAFAR) जैसे सिविल 
सोसाइटी संगठनोों ने शासन प्रक्रियाओ ंमेें पारदर््शशिता और जवाबदहेी सनुिश्चित 
करने, सामाजिक लेखा परीक्षा को संस््थथागत बनाने मेें सक्रिय रूप से योगदान 
दिया।

सामाजिक लेखापरीक्षा के सिद्धधांत:

वैश्विक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रथाओ ंके आधार पर आठ मलूभतू सिद््धाांतोों को 
रेखांकित किया गया ह:ै
z	बहुउद्देश््ययीय/ बहुमुखर: ये सिद््धाांत सनुिश्चित करते हैैं कि सभी हितधारकोों के 

दृष्टिकोणोों पर विचार किया जाए।

z	व््ययापक: लेखा परीक्षण मेें संगठन के संचालन और प्रदर््शन के सभी पहलओु ं
को शामिल किया जाता ह।ै

प्रकटीकरण

समानता

सामाजिक 

उत्तरदायित््व

विश्वास

जवाबदेही 

पारदर््शशिता 

समावेशी

 

देखभाल और लोगोों 

का कल््ययाण

विशिष्ट सामाजिक-
सांस््ककृ तिक, 

प्रशासनिक, कानूनी 
और लोकतांत्रिक 

संरचनाएँ

बहुस््वर

भागीदारी

व््ययापक

तुलनात््मक

नियमित

सत््ययापन

बहु दिशात््मक

सार््वभौमिक मूल््य सामाजिक लेखापरीक्षा 
के स््ततंभ

सामाजिक अंकेक्षण 
का आधार

z	सहभागी: हितधारक, लेखा परीक्षण की प्रक्रिया मेें सक्रिय रूप से लगे होते 
हैैं और उन््हेें अपने मलू््योों को साझा करने के लिए प्रोत््ससाहित किया जाता ह।ै

z	बहु-दिशात््मक: संगठन की गतिविधियोों के विभिन््न पहलओु ंपर हितधारकोों 
से प्रतिक्रिया माँगी जाती ह।ै

z	नियमित: सामाजिक लेखा परीक्षण समय-समय पर आयोजित किए जाते हैैं 
ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि यह प्रथा संगठन की संस््ककृति  मेें शामिल 
हो जाए और सभी गतिविधियोों को शामिल करे।

z	तुलनात््मक: ऑडिट संगठनोों को बेेंचमार््क  और अन््य संगठनोों के मकुाबले 
अपने प्रदर््शन की तलुना करने की अनमुति दतेा ह।ै

z	सत््ययापित: ऑडिट किए गए खातोों की समीक्षा निष््पक्ष विशषेज्ञञों या एजेेंसियोों 
द्वारा की जाती ह,ै जिनका संगठन मेें कोई निहित स््ववार््थ नहीीं होता ह।ै

z	प्रकटीकरण (Disclosed): पारदर््शशिता और जवाबदहेी को बढ़़ावा दनेे के 
लिए ऑडिट किए गए खाते हितधारकोों और व््ययापक समदुाय को उपलब््ध 
कराए जाते हैैं।

ये सिद््धाांत प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सामाजिक-सांस््ककृति क, 
प्रशासनिक, कानूनी और लोकतांत्रिक तत्तत्ववों को शामिल करते हुए सामाजिक 
लेखापरीक्षा की नीींव के रूप मेें कार््य करते हैैं।

सामाजिक क्षेत्र के कार््यक्रमोों के  
लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का महत्त्व 
सामाजिक क्षेत्र के कार््यक्रमोों की प्रभावशीलता और पारदर््शशिता मेें सुधार के लिए 
सामाजिक लेखा परीक्षा एक शक्तिशाली उपकरण ह।ै इसके विभिन््न हितधारकोों 
को निम््नवत लाभ होते हैैं:

पारदर््शशिता और जवाबदेही मेें वृद्धि
z	भ्रष्टाचार मेें कमी: सामाजिक लेखा परीक्षण भ्रष्ट आचरण को रोकता ह,ै यह 

सनुिश्चित करता ह ैकि धन का उचित उपयोग किया जाए। (उदाहरण के लिए, 
राजस््थथान और आधं्र प्रदशे मेें मनरेगा का सामाजिक लेखा परीक्षण)

z	जन विश्वास मेें अभिवदृ्धि: संगठन नैतिक प्रथाओ ंके प्रति प्रतिबद्धता प्रदर््शशित 
करते हैैं, जन विश्वास (Public trust) को बढ़़ावा दतेे हैैं।

z	निगरानी का सदुृढ़ीकरण: सार््वजनिक रूप से उपलब््ध डेटा सरकारी कार््यक्रमोों 
की निगरानी और शिकायतोों का समाधान करने की अनमुति दतेा ह।ै (उदाहरण 
के लिए, भारत मेें सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर््स ने 32% शिकायतोों का समाधान 
किया)

बेहतर कार््यक्रम प्रारूप और वितरण
z	कार््ययान््वयन अंतराल की पहचान: सामाजिक लेखा परीक्षण कार््यक्रम के 

लक्षष्ययों और परिणामोों के बीच विसंगतियोों को प्रकट करता ह।ै
z	सचूित नीतिगत पक्षपोषण: सामाजिक लेखा परीक्षण से प्राप्त डेटा नीतिगत 

परिवर््तन और कार््यक्रम मेें सधुार का समर््थन करने मेें मदद करता ह।ै
z	हितधारक जुड़़ाव मेें वदृ्धि: हितधारकोों की आवाज सनुी जाती ह,ै जिससे 

अधिक समावेशी और प्रभावी कार््यक्रम बनते हैैं।

मजबूत शासन और विकास के परिणाम
z	स््थथानीय समुदायोों का सशक्तीकरण: सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभाओ ं

को मजबतू करती ह,ै सहभागी लोकतंत्र को बढ़़ावा दतेी ह।ै (उदाहरण के लिए, 
कुमली ग्राम-पंचायत छत्तीसगढ़ मेें सामाजिक लेखापरीक्षा)

z	अधिगम (Learning) और सधुार मेें वदृ्धि: संगठन पिछले अनभुवोों से 
सीखते हैैं और कार््यक्रम वितरण मेें निरंतर सधुार करते हैैं।

z	समावेशी विकास का समर््थन: सामाजिक लेखा परीक्षण यह सनुिश्चित करता 
ह ैकि हाशिए पर रहने वाले समदुायोों की जरूरतोों को संबोधित किया जाए।
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साक्ष्य-आधारित निर््णयन मेें वृद्धि

z	प्रभावी मापन के लिए डेटा उपलब््धता: सामाजिक लेखा परीक्षण कार््यक्रम 
के प्रभाव को मापने और भविष््य के हस््तक्षेपोों को सचूित करने के लिए डेटा 
प्रदान करता ह।ै (उदाहरण के लिए, आधं्र प्रदशे मेें सामाजिक लेखापरीक्षा, 
जवाबदहेी और पारदर््शशिता के लिए सोसायटी [SSAAT])

z	दक्षता और प्रभावशीलता मेें वदृ्धि: सामाजिक लेखा परीक्षण सधुार के 
क्षेत्ररों की पहचान करता ह,ै जिससे कार््यक्रम के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैैं। 
(उदाहरण के लिए, तेलंगाना मेें मनरेगा के सामाजिक लेखा परीक्षण के माध््यम 
से 5 करोड़ रुपये से अधिक की वसलूी की गई। )

भारत मेें सामाजिक लेखापरीक्षा की चुनौतियााँ:  
संभावनाओ ंको अवरुद्ध करना (Stifling Potential)

सीमित दायरा और कार्यान्वयन

z	विखंडित फोकस: वर््ष 2021 की CAG रिपोर््ट के अनसुार, आधं्र प्रदशे 
मेें मनरेगा सामाजिक लेखा परीक्षण प्रायः काम की गणुवत्ता और श्रम काननू 
अनपुालन की अनदखेी करते हैैं।

z	विकीर््ण प्रकृति: PRS लेजिस््ललेटिव रिसर््च, 2023 के एक अध््ययन के 
अनसुार, राजस््थथान जैसे राज््योों मेें सामाजिक लेखा परीक्षण मेें निरंतरता की 
कमी ह,ै जिसमेें अलग-अलग आवतृ्तियाँ दखेी गई हैैं।

z	डेटा सबंंधी बाधाए:ँ प्रवासी जनसँख््यया पर नजर रखना, कार््यक्रम की पहुचँ और 
प्रभाव का आकलन करने के लिए चनुौतियाँ  पेश करता ह,ै विशषेकर, वयस््क 
साक्षरता जैसी पहल मेें, जैसा कि सेेंटर फॉर बजट एडं गवर्ननेंस अकाउंटेबिलिटी 
की वर््ष 2022 की रिपोर््ट मेें बताया गया ह।ै

क्षमता और मानकीकरण का अभाव

z	लेखा परीक्षक विशेषज्ञता: कई राज््योों मेें प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षकोों 
की कमी ह,ै जिसके कारण सतही/अगंभीर लेखा परीक्षण मेें महत्तत्वपरू््ण विवरण 
गायब हो जाते हैैं, जैसा कि वर््ष 2021 मेें ट््राांसपेरेेंसी इटंरनेशनल इंडिया ने 
संदर््भभित किया था।

z	कार््रवाई योग््य निष््कर््ष: मध््य प्रदशे जैसे राज््योों मेें सामाजिक लेखापरीक्षा 
रिपोर्टटों पर निष्क्रियता के उदाहरण, उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करते हैैं।

z	मानकीकरण के मुद्दे: PRS लेजिस््ललेटिव रिसर््च अध््ययन के अनसुार, एक 
मानकीकृत सामाजिक लेखा परीक्षण तंत्र की अनपुस््थथिति राज््योों मेें कार््यक्रम 
प्रभावशीलता की प्रभावी तलुना मेें बाधा डालती ह।ै

संस्थागत और कार्यान्वयन मुद्दे

z	स््वतत्रता सबंंधी चिताए:ँ वर््ष 2022 CAG रिपोर््ट के अनसुार, तेलंगाना मेें 
सरकारी मशीनरी के अतंर््गत आने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयोों मेें 
स््वतंत्रता की कमी ह।ै

z	निर््बल प्रवर््तन: जैसा कि PRS लेजिस््ललेटिव रिसर््च द्वारा उजागर किया गया 
ह,ै सामाजिक लेखा परीक्षण मानदंडोों के उल््ललंघन के लिए अपर््ययाप्त दडं उनके 
निवारक प्रभाव को कमजोर करते हैैं।

z	राज््य की जवाबदेही: लेखा परीक्षण निष््कर्षषों के प्रति राज््य की कमजोर 
प्रतिक्रियाए ँसधुारात््मक कार््रवाइयोों मेें बाधा डालती हैैं, जैसा कि वर््ष 2023 
मेें सेेंटर फॉर बजट एडं गवर्ननेंस एकाउंटेबिलिटी द्वारा रिपोर््ट किया गया ह।ै

z	ग्राम सभा जागरूकता: ग्राम सभा सदस््योों के बीच उनके सामाजिक 
लेखापरीक्षा अधिकारोों और जिम््ममेदारियोों के बारे मेें जागरूकता की कमी, 
प्रभावी भागीदारी को सीमित करती ह,ै जैसा कि अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव 
द्वारा वर््ष 2021 के सर्वेक्षण से पता चला ह।ै

ये चनुौतियाँ भारत मेें सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को कम करती 
हैैं। सामाजिक क्षेत्र के कार््यक्रमोों मेें सामाजिक लेखा परीक्षण की पारदर््शशिता और 
जवाबदेही क्षमता को साकार करने के लिए संस््थथागत स््वरुप का सशक्तीकरण, 
सख््त तंत्र लागू करना, लेखा परीक्षकोों की क्षमताओ ं मेें अभिवदृ्धि  और ग्राम 
सभा जागरूकता बढ़़ाना आवश््यक ह।ै

भारत मेें सामाजिक लेखापरीक्षा का सशक्तीकरण:  
अभिशंसाएँ और सर्वोत्तम प्रथाएँ

विधिक ढााँचे की अभिवृद्धि 

z	आदर््श सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम: मघेालय के सामदुायिक 
भागीदारी और सार््वजनिक सेवा सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम (2017) के 
आधार पर एक राष्ट्रीय सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम लाग ूकरना, समदुायोों 
को सशक्त बनाना और सार््वजनिक सेवा लेखापरीक्षा को अनिवार््य बनाना।

z	मेघालय के अनुभव: अधिनियम ने रचनात््मक चर््चचाओ ं को सवुिधाजनक 
बनाया, अधिकारोों के बारे मेें जन जागरूकता बढ़़ाई, लाभार््थथियोों की पहचान 
की सवुिधा प्रदान की और शिकायत निवारण के लिए एक मंच प्रदान किया।

संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण 

z	स््वतत्र लेखापरीक्षा इकाइयाँ: सरकारी प्रभाव से मकु्त, पर््ययाप्त कर््मचारियोों 
और संसाधनोों के साथ स््वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयाँ स््थथापित करना 
(उदाहरण के लिए, आधं्र प्रदशे की सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदहेी और 
पारदर््शशिता सोसायटी)।

z	CAG ऑडिट को सशक्त करना: औचित््यपरू््ण लेखा परीक्षण आयोजित 
करने और संस््थथागतकरण के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण दिशा-निर्देशोों को 
लाग ूकरने मेें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) का समर््थन करना।

z	PRI क्षमता निर््ममाण: सचूना भंडारण, प्रसार और सामाजिक लेखा परीक्षा 
प्रक्रियाओ ंके लिए ब््ललॉक और जिला स््तर पर पंचायती राज संस््थथानोों (PRI) 
की संस््थथागत क्षमता मेें वदृ्धि।

हितधारकोों का सशक्तीकरण

z	जन जागरूकता: ग्राम सभा द्वारा, सदस््योों और जनता को सामाजिक 
लेखापरीक्षा मेें उनके अधिकारोों और भमूिकाओ ंको समझने हते ु शिक्षा और 
जागरूकता अभियानोों मेें निवेश करना।

z	गैर-सरकारी सगंठन (NGO) सहायता: सामाजिक लेखापरीक्षा प्रशिक्षण 
और निष््पपादन मेें उत्प्रेरक भमूिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठनोों 
को सहायता प्रदान करना।

z	मीडिया सहभागिता: व््ययापक प्रसार और सार््वजनिक जाँच के लिए ग्रामीण 
विकास और सामाजिक लेखा परीक्षण पर मीडिया फोकस को प्रोत््ससाहित करना।

z	मान््यता और पुरस््ककार: सामाजिक लेखा परीक्षण को मजबतू करने, बेहतर 
सेवा वितरण मेें सक्रिय रूप से भाग लेने और योगदान करने वाले व््यक्तियोों 
एवं समदुायोों को पहचानना और परुस््ककृ त करना।
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मानकीकरण और पारदर््शशिता

z	ऑनलाइन पहुचँ: पारदर््शशिता और सार््वजनिक भागीदारी को बढ़़ावा दनेे, PRI 
लेखांकन ऑडिट और सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर््ट तक ऑनलाइन पहुचँ 
के लिए एक संस््थथागत ढाँचा विकसित करना।

z	अग्रसक्रिय प्रकटीकरण: सामाजिक लेखा परीक्षण की सवुिधा के लिए 
सरकार और कार््ययान््वयन एजेेंसियोों से जानकारी के अग्रसक्रिय प्रकटीकरण 
को प्रोत््ससाहित करना।

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओ ंमेें सुधार

z	मानकीकृत दिशा-निर्देश: ससुंगत और तलुनीय निष््कर््ष सनुिश्चित करते हुए, 
सभी क्षेत्ररों मेें सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए मानकीकृत दिशा-निर्देश और 
कार््यप्रणाली, विकसित और कार््ययान््ववित करना।

z	लेखा परीक्षक क्षमता निर््ममाण: कार््यप्रणाली, मानकोों और रिपोर््टििंग प्रक्रियाओ ं
मेें सामाजिक लेखा परीक्षकोों की क्षमता बढ़़ाने के लिए प्रशिक्षण कार््यक्रमोों और 
कार््यशालाओ ंमेें निवेश करना।

z	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एकीकरण: दक्षता और प्रभावशीलता मेें वदृ्धि के 
लिए सामाजिक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओ ंमेें AI  टूल को एकीकृत करने की 
क्षमता का पता लगाना।

z	हितधारक भागीदारी: सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया मेें समदुाय के सदस््योों, 
सिविल सोसाइटी संगठनोों और हाशिए पर रहने वाले समहूोों सहित हितधारकोों 
को सक्रिय रूप से शामिल करना।

z	व््हहिसलब््ललोअर सरुक्षा: सामाजिक ऑडिट के दौरान अनियमितताओ ं या 
गैर-अनपुालन की रिपोर््ट करने वाले व््हहिसिलब््ललोअर की सरुक्षा के लिए मजबतू 
तंत्र लाग ूकरना।

प्रभावी निगरानी और प्रवर््तन

z	सार््वजनिक प्रकटीकरण: यह सनुिश्चित करना कि सार््वजनिक जाँच और 
संगठनोों को जवाबदहे बनाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर््ट स््पष्ट 
और सलुभ प्रारूप मेें सार््वजनिक रूप से उपलब््ध होों।

z	निगरानी और प्रवर््तन तंत्र: समय-समय पर जाँच, यादृच््छछिक (Random) 
ऑडिट और गैर-अनपुालन के लिए दडं सहित सामाजिक लेखा परीक्षण 
आवश््यकताओ ंके अनपुालन की निगरानी के लिए एक प्रणाली स््थथापित करना।

z	सरकारी कार््यक्रमोों के साथ एकीकरण: कार््यक्रम की प्रभावशीलता का 
आकलन करने और जवाबदहेी बढ़़ाने के लिए सरकारी कार््यक्रमोों, विशषे रूप 
से सामाजिक कल््ययाण, गरीबी उन््ममूलन और ग्रामीण विकास पहलोों मेें सामाजिक 
लेखा परीक्षा को एकीकृत करना।

सर्वोत्तम प्रथाओ ंसे सीखना

z	छत्तीसगढ़: राज््य मनरेगा से परे शिकायतेें एकत्र करता ह,ै ऑडिट विवरणोों 
का दीवार पर लेखन (Wall writing of audit details) के माध््यम 
से सामदुायिक भागीदारी को बढ़़ावा दतेा ह ैऔर सक्रिय भागीदारी सनुिश्चित 
करता ह।ै

z	कर््ननाटक: राज््य निष््पक्षता और प्रभावशीलता को बढ़़ावा दनेे के लिए हर तीन 
चरणोों के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा कर््मचारियोों को बदलता ह।ै

इन सिफारिशोों को लागू करके और सफल प्रथाओ ं से सीखकर, भारत अपने 
सामाजिक लेखापरीक्षा ढाँचे को महत्तत्वपूर््ण रूप से मजबूत कर सकता ह,ै 
पारदर््शशिता, जवाबदेही और बेहतर सामाजिक कार््यक्रम परिणामोों को बढ़़ावा 
दे सकता ह।ै

सामाजिक जवाबदेही

सामाजिक जवाबदहेी सरकार का एक दायित््व और जिम््ममेदारी ह ै कि वह 
अपने कार्ययों के लिए नागरिकोों के प्रति जवाबदेह हो। सरकारी अधिकारियोों 
की जवाबदहेी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आधारशिला और अनिवार््य ह।ै

सामाजिक 
जवाबदेही 
के सिद््धाांत

जानकारी (सूचना)

जनता का मंच (सामूहिक मंच)

भागीदारी (नागरिकोों की  
सहभागिता एवं भागीदारी)

कार््यवाही (समयबद्ध कार््यवाही)

सुनवाई (नागरिकोों की सुनवाई का अधिकार)

सुरक्षा (नागरिकोों की सुरक्षा)

प्रसार (रिपोर््ट का प्रसार)

z	सामाजिक लेखांकन कार््यक्रम के इच््छछित लाभार््थथियोों की सक्रिय भागीदारी के 
साथ एक सरकारी कार््यक्रम का लेखा परीक्षण करने की एक विधि ह।ै

z	यह प्रक्रिया जन सनुवाई के आयोजन के साथ समाप्त होती ह ैजिसमेें निष््कर्षषों 
की समीक्षा की जाती ह ैऔर सेवा प्रदाताओ,ं अधिकारियोों और लाभार््थथियोों 
के सामने असमानताओ ंको उजागर किया जाता ह।ै

सामाजिक जवाबदेही की आवश्यकता

z	नागरिकोों को सशक्त बनाना: नागरिक सशक्तीकरण, नागरिकोों को उनके 
नेताओ ंऔर प्रतिनिधियोों द्वारा प्रदान किए गए अवसरोों और पहुचँ को परिभाषित 
करता ह,ै ताकि उन क्षमताओ ंको विकसित किया जा सके जो किसी समदुाय 
के विकास और निर््णय लेने मेें सक्रिय रूप से सहभागिता हते ुमहत्तत्वपरू््ण हैैं।

z	अभिशासन: सरकारोों और नागरिकोों के बीच विश्वास मेें सधुार करना सशुासन 
के लिए मौलिक ह।ै

z	जवाबदेही और पारदर््शशिता: सामाजिक जवाबदहेी पारंपरिक ऑडिटिंग 
प्रक्रियाओ ंको बढ़़ाती ह।ै इस प्रकार, यह फंडिंग  आवंटन और ऑडिटिंग मेें 
पक्षपात को दरू करेगा।

केस स्टडी

z	मजदूर किसान शक्ति सगंठन (MKSS), जो राजस््थथान मेें स््थथापित एक 
जमीनी स््तर का संगठन ह,ै ने आधिकारिक जाँच पर राज््य के एकाधिकार 
को समाप्त करने और अब तक अनन््य समझ ेजाने वाले राज््य के मदु्ददों मेें 
लोगोों की भागीदारी को वैध बनाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण का 
उपयोग किया।

z	विकेें द्रीकृत योजना के लिए केरल का जन अभियान: इसकी सफलता 
का श्रेय महत्तत्वपरू््ण वित्तीय और कार््ययात््मक हस््तताांतरण के साथ-साथ भागीदारी 
के लिए संस््थथागत प्रोत््ससाहन को दिया गया ह,ै जिसके परिणामस््वरूप 
अनसुचूित जाति, अनसुचूित जनजाति और महिलाओ ं जैसे उपेक्षित वर्गगों 
का प्रतिनिधित््व बढ़ गया ह।ै
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सामाजिक जवाबदेही से जुड़़ी चुनौतियााँ

z	निहित स््ववार्थथों से दबाव: प्रभावशाली संस््थथाओ ंसे दबाव के कारण समदुाय 

सामाजिक जवाबदहेी मेें भाग लेने से झिझकते हैैं। उदाहरण: हाल के मामलोों 

से पता चलता ह ैकि समदुायोों को शक्तिशाली हितधारकोों से धमकी का सामना 

करना पड़ रहा ह,ै जिससे जवाबदहेी पहल मेें उनकी भागीदारी बाधित हो रही ह।ै

z	अप्रभावी शिकायत निवारण: शिकायतोों के समाधान के लिए प्रभावी तंत्र 

की कमी सामाजिक जवाबदहेी परियोजनाओ ंके प्रभाव को कम कर दतेी ह।ै 

उदाहरण: हाल के आकँड़ोों से अनसलुझी शिकायतोों के उदाहरण सामने आए 

हैैं, जिससे जवाबदहेी प्रयासोों से मोहभंग हुआ ह।ै

z	सधुार का विरोध: निहित स््ववार््थ महत्तत्वपरू््ण जानकारी को रोककर पारदर््शशिता 

के प्रयासोों मेें बाधा डालते हैैं। उदाहरण: हाल के अध््ययन बजट पत्ररों जैसे 

आवश््यक दस््ततावेजोों तक पहुचँ से इनकार करने, जवाबदहेी पहल मेें बाधा 

डालने के उदाहरणोों को उजागर करते हैैं।

z	नागरिकोों की आत््मसतुंष्टि: भ्रष्टाचार या गलत कार्ययों से लाभान््ववित होने वाले 

शक्तिशाली व््यक्ति समग्र जवाबदहेी प्रयासोों को कमजोर करते हैैं। उदाहरण: 

समदुाय के नेताओ ंऔर अधिकारियोों के बीच मिलीभगत से भ्रष्टाचार बढ़ता 

ह,ै जिससे सामाजिक जवाबदहेी उपायोों की प्रभावशीलता कम हो जाती ह।ै

वर््तमान युग मेें व््यवस््थथा को अधिक जवाबदहे, पारदर्शी और कुशल बनाने के 

लिए सामाजिक जवाबदहेी पर एक केें द्रीय कानून बनाने की आवश््यकता ह,ै 

जिससे सरकारी कार््यक्रमोों को समाज के गरीबोों, हाशिए पर रहने वाले और 

वंचित वर्गगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके और गरीबी मेें कमी और 

विकास मेें सहायता मिल सके।

व्हिसलब्लोअर (मुखबिर ) संरक्षण अधिनियम

हाल के वर्षषों मेें हिडंनबर््ग रिसर््च द्वारा अदानी समहू मेें शासन संबंधी मदु्ददों की 

रिपोर््ट के साथ, निजी क्षेत्र मेें व््हहिसलब््ललोइंग आरोपोों मेें वदृ्धि हुई ह।ै उपराष्टट्रपति 

ने संकेत दिया कि सभी निगमोों को व््हहिसलब््ललोइंग तंत्र को बढ़़ावा देना चाहिए 

और व््हहिसलब््ललोअर सुरक्षा के लिए उचित संरक्षण होना चाहिए।

z	 व््हहिसलब््ललोइंग; एक प्राधिकारी व््यक्ति या जनता द्वारा सार््वजनिक, निजी 

या तीसरे क्षेत्र के संगठनोों के भीतर कथित रिश्वतखोरी, अक्षमता, भ्रष्टाचार, 

धोखाधड़़ी या अनैतिक व््यवहार को उजागर करने का कार््य ह।ै

व्हिसलब्लोअर््स संरक्षण अधिनियम, 2014 का विकास

1.	 परिवर््तन के लिए उत्प्रेरक:

�	घटना: भारत के राष्ट्रीय राजमार््ग प्राधिकरण के इजंीनियर सत््ययेन्दद्र दबेु 

ने वर््ष 2003 मेें बिहार मेें स््वर््णणिम चतरु््भभुज परियोजना मेें भ्रष्टाचार का 

खलुासा किया।

�	परिणाम: नवंबर, 2003 मेें हुई सत््ययेन्दद्र दबेु की हत््यया ने जन आक्रोश को 

बढ़ा दिया और व््हहिसलब््ललोअर सरुक्षा की आवश््यकता पर प्रकाश डाला।

2.	 न््ययायिक हस््तक्षेप:

�	कार््रवाई: एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब मेें, भारत के सर्वोच््च 

न््ययायालय ने सरकार से व््हहिसलब््ललोअर््स के लिए सरुक्षा तंत्र स््थथापित करने 

का आग्रह किया।

�	परिणाम: कार््ममिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने वर््ष 2004 मेें जनहित 

प्रकटीकरण और मखुबिर संरक्षण संकल््प (PIDPIR) जारी किया।

3.	 संस््थथागत सिफारिशेें:
�	पहल: द्वितीय प्रशासनिक सधुार आयोग ने मखुबिरोों की सरुक्षा के लिए 

नया काननू बनाने की वकालत की।

�	प्रभाव: इस सिफारिश ने विधायी कार््रवाई के महत्तत्व पर जोर दतेे हुए 
व््हहिसलब््ललोअर््स की काननूी सरुक्षा के आह्वान को मजबतू किया।

4.	 अंतरराष्ट्रीय संरेखण:
�	प्रतिबद्धता: भारत ने वर््ष 2005 मेें भ्रष्टाचार के खिलाफ संयकु्त राष्टट्र 

अभिसमय पर हस््तताक्षर किए, जिसमेें व््हहिसलब््ललोअर के लिए पर््ययाप्त सरुक्षा 
प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

�	महत्तत्व: यह अभिसमय भ्रष्टाचार की रिपोर््ट करने वालोों की सरुक्षा के 
लिए एक रूपरेखा प्रदान करता ह ैऔर प्रतिशोध के खिलाफ सरुक्षा उपाय 
सनुिश्चित करता ह।ै

5.	 वैधानिक उपलब््धधि: व््हहिसल ब््ललोअर््स संरक्षण विधेयक वर््ष 2011 मेें पेश 
किया गया था और अंततः वर््ष 2014 मेें व््हहिसलब््ललोअर््स संरक्षण अधिनियम 
के रूप मेें पारित किया गया।

इस कानून का अधिनियमन कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण 
कदम था।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

व्हिसलब्लोअर सुरक्षा

z	पहचान सरंक्षण: अधिनियम मखुबिरोों (व््हहिसलब््ललोअर) की अनामिता 
सनुिश्चित करता ह।ै यदि आवश््यक हो तो केवल सतर््क ता आयोग ही विभाग 
प्रमखु को उनकी पहचान बता सकता ह।ै किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण के 
लिए दडं लाग ूकिया जाता ह।ै

z	उत््पपीड़न से सरुक्षा: जो व््यक्ति अच््छछी भावना के साथ शिकायत दर््ज करते हैैं 
उन््हेें उत््पपीड़न या प्रतिशोध से बचाया जाता ह।ै

शिकायत प्रक्रियाएँ:

z	समय-सीमा: गमुनाम शिकायतेें निषिद्ध हैैं। जाँच को आगे बढ़़ाने के लिए 
शिकायतकर््तता को अपनी पहचान का खलुासा करना होगा। गलत कार््य होने 
के सात साल की अवधि के भीतर शिकायत दर््ज कराई जा सकती ह।ै

z	झूठी शिकायतेें: जानबझूकर या अनजाने मेें झठेू आरोप लगाने पर कारावास 
(3 साल तक) और जरु््ममाना (50,000 रुपये तक) हो सकता ह।ै

z	विवाद समाधान: सक्षम प्राधिकारी के निर््णय से असंतषु्ट व््यक्तियोों के पास 
उच््च न््ययायालय मेें अपील करने के लिए 60 दिनोों का समय होता ह।ै

अपवाद और अतिरिक्त बिंदु

z	SPG बहिष््करण (Exclusion): यह अधिनियम विशषे सरुक्षा समहू (SPG) 
के कर््मचारियोों या अधिकारियोों पर लाग ूनहीीं होता ह।ै

z	आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का अधिक्रमण: व््हहिसलब््ललोअर््स 
को गलत काम की रिपोर््ट करने का अधिकार ह,ै भले ही यह आधिकारिक 
गोपनीयता अधिनियम का उल््ललंघन हो, बशर्ते कि यह राष्ट्रीय सरुक्षा से समझौता 
न करता हो।
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z	निजी क्षेत्र कवरेज: सचूीबद्ध कंपनियोों को कंपनी अधिनियम (2013) के 
तहत व््हहिसलब््ललोअर शिकायतोों की जाँच के लिए एक ऑडिट समिति स््थथापित 
करना अनिवार््य ह।ै

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 की चुनौतियााँ

1.	 गुमनामी का अभाव: अधिनियम व््हहिसिलब््ललोअर की पहचान का खलुासा 
करने का आदेश देता ह,ै ऐसे मामलोों मेें एक महत्तत्वपूर््ण खतरा पैदा होता ह ै
जहाँ स््वयं की पहचान उजागर करना खतरनाक हो सकता ह।ै प्रतिशोध का 
डर व््यक्तियोों को भ्रष्टाचार की रिपोर््ट करने से हतोत््ससाहित करता ह,ै जिससे 
अधिनियम की प्रभावशीलता कम हो जाती ह।ै उदाहरण: सत््ययेन्दद्र दबेु का 
मामला संभावित मखुबिरोों को डराने, पहचान का खलुासा करने से जुड़़े 
जोखिमोों को दर््शशाता ह।ै

2.	 अप्रभावी संगठनात््मक कार््ययान््वयन: कई संगठनोों मेें कर््मचारियोों को 
व््हहिसलब््ललोअर कार््यक्रम के बारे मेें शिक्षित करने के लिए स््पष्ट दिशा-निर्देशोों 
या प्रशिक्षण कार््यक्रमोों का अभाव ह।ै इससे भ्रम पैदा होता ह ैऔर कर््मचारी 
रिपोर््टििंग के लिए उचित माध््यमोों का उपयोग करने से हतोत््ससाहित होते हैैं।

3.	व् ्हहिसलब््ललोअर््स के लिए सीमित सुरक्षा: अधिनियम व््हहिसलब््ललोअर््स के 
लिए न््ययूनतम सुरक्षा प्रदान करता ह,ै जिससे वे नतीजोों के डर से अधिकारियोों 
को सबूत जमा करने मेें झिझकते हैैं।

4.	व् ्हहिसिलब््ललोअर शिकायतोों मेें वृद्धि: सीमाओ ं के बावजूद, भारत मेें 
व््हहिसिलब््ललोअर शिकायतेें बढ़ रही हैैं। नेशनल स््टटॉक एक््सचेेंज मेें सूचीबद्ध 
कंपनियोों को वर््ष 2018 मेें 3,500 से अधिक शिकायतेें मिलीीं। यह भ्रष्टाचार 
की व््ययापकता को उजागर करता ह ैऔर एक मजबूत अधिनियम की संभावित 
प्रभावशीलता को रेखांकित करता ह।ै

5.	त्रुटि पूर््ण व््हहिसलब््ललोअर संशोधन विधयक (2015):
�	मुद्दे: प्रस््ततावित संशोधनोों ने मलू अधिनियम को कमजोर कर दिया:

	� आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत प्रकटीकरण 
को प्रतिबंधित करना निषिद्ध ह।ै

	� राष्ट्रीय सरुक्षा चिंताओ ंको इसके दायरे से बाहर करना।

	� अत््यधिक छूट को बढ़ावा दनेा जो सचूना तक सार््वजनिक पहुचँ 
को सीमित करता ह।ै

�	स््थथिति: विधयेक राज््यसभा मेें पारित होने मेें विफल रहा और वर््ष 2019 
मेें समाप्त हो गया।

व््हहिसलब््ललोअर संरक्षण अधिनियम, हालाँकि, नेक इरादे से ह,ै तथापि इसमेें 
महत्तत्वपूर््ण खामियाँ हैैं। अनामिता की चिंताओ ं को दरू करने, कार््ययान््वयन मेें 
सुधार करने और मजबूत व््हहिसलब््ललोअर सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम 
मेें संशोधन करना रिपोर््टििंग को प्रोत््ससाहित करने और भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से 
निपटने के लिए महत्तत्वपूर््ण ह।ै

केस स्टडी: भारत मेें प्रमुख मुखबिर (व्हिसलब्लोअर )

z	अरविद गुप्ता, ICICI ऋण धोखाधड़़ी मेें सक्रिय कार््यकर््तता: उन््होोंने 
चदंा कोचर, जो उस समय CEO थीीं और उनके परिवार के बीच कथित 
ऋण धोखाधड़़ी और अनचुित लाभ दनेे के मामले को उजागर किया। आरोपोों 
के बाद कोचर ने पद छोड़ दिया।

z	अनाम कर््मचारियोों के एक समहू से अनैतिक प्रबंधन आचरण के बारे 
मेें व््हहिसिल-ब््ललोअर शिकायतोों का खलुासा करने के बाद इफंोसिस को 
₹50,000 करोड़ से अधिक की मार्के ट कैप का नकुसान हुआ, यह थोड़़ा 
अधिक लग सकता ह।ै

z	 हिडंनबर््ग ने अभिशासन के मदु्ददों पर रिपोर््ट दी जिसके कारण अदानी समहू मेें 
बड़़े पैमाने पर अपविक्रय (Sell-off) (कुल बाजार पूँजीकरण का 53% तक) 
हुआ। परिणामस््वरूप, अडानी समहू के बाजार मलू््य मेें भारी गिरावट आई ह।ै

z	शंकरलाल शाह (1950 के दशक): बॉम््बबे नगर पालिका (अब मुबंई) मेें 
एक क््लर््क  के रूप मेें, शाह ने भोजन की कमी के दौरान राशन की आपरू््तति 
से जडु़़े एक बड़़े भ्रष्टाचार घोटाले को उजागर किया।	

z	सत््ययेन्दद्र दुबे (2003): NHAI मेें एक वरिष्ठ अधिकारी, दबेु ने ठेके दनेे मेें 
भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। दखुद बात यह ह ैकि बाद मेें उनकी हत््यया कर 
दी गई, जिससे व््हहिसलब््ललोअर््स के सामने आने वाले खतरोों पर प्रकाश पड़़ा।

z	अखिल गोगोई (2006): असम के रहने वाले सामाजिक कार््यकर््तता गोगोई 
ने उत््पपीड़न और कारावास का सामना करने के बावजदू सरकारी कल््ययाण 
योजनाओ ं मेें भ्रष्टाचार को उजागर किया। वह पारदर््शशिता के लिए अपनी 
लड़़ाई पर कायम हैैं।

z	अरुणा रॉय (2011): मजदरू किसान शक्ति संगठन (MKSS) से जडु़़ी 
सामाजिक कार््यकर््तता रॉय ने भोजन का अधिकार अधिनियम के कार््ययान््वयन 
मेें अनियमितताओ ंको उजागर किया।

z	IFS अधिकारी सजंीव चतुवेर्दी (2009-वर््तमान): भारतीय वन सेवा 
अधिकारी चतवुेर्दी ने वानिकी और पर््ययावरण मंजरूी मेें भ्रष्टाचार को अथक 
रूप से उजागर किया। हालाँकि, उन््हेें नौकरशाही बाधाओ ं और तबादलोों 
का सामना करना पड़ रहा ह।ै

z	अमिताभ ठाकुर (2010): उत्तर प्रदशे कैडर के परू््व IPS अधिकारी, ठाकुर 
ने पलुिस बल के भीतर भ्रष्टाचार को उजागर किया। निलंबन और काननूी 
लड़़ाई का सामना करने के बावजदू, वह पलुिस सधुारोों के मखुर समर््थक 
बने हुए हैैं।

z	 हंसा मीरचंदानी (2011): महाराष्टट्र मेें एक शिक्षक, मीरचदंानी के मखुबिर 
प्रयासोों ने एक फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले का पर््ददाफाश किया, जिसके 
परिणामस््वरूप कई फर्जी नियकु्तियाँ रद्द कर दी गई।ं

z	ब्रजेश सिहं (2012): उत्तर प्रदशे लोक निर््ममाण विभाग (PWD) के एक 
इजंीनियर ब्रजेश सिंह ने सड़क निर््ममाण परियोजनाओ ं मेें अनियमितताओ ं
का खलुासा किया। उन््हेें भारी कीमत चकुानी पड़़ी, क््योोंकि बाद मेें उन पर 
हमला किया गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

z	मंजूनाथ शनमुगम (2005): इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी, 
मंजनूाथ शनमगुम ने र्इंधन मेें मिलावट और उसके बाद उनके जीवन को 
होने वाले खतरोों का पर््ददाफाश किया। उनके इस साहसी कार््य के लिए वर््ष 
2005 मेें उनकी हत््यया कर दी गई।

z	RTI कार््यकर््तता वेेंकटेश (2010 से वर््तमान): कर््ननाटक मेें स््थथित एक 
अथक RTI कार््यकर््तता, वेेंकटेश ने धमकियोों और खतरोों का सामना करने 
के बावजदू, RTI आवेदनोों के माध््यम से विभिन््न घोटालोों को प्रकाश मेें 
लाया ह।ै

केस स्टडी: वैश्विक व्हिसलब्लोअर और प्रमुख खुलासे

z	एडवर््ड स््ननोडेन (2013): लीक किए गए वर्गीकृत दस््ततावेज NSA निगरानी 
कार््यक्रमोों का खलुासा करते हैैं, जिससे गोपनीयता और सरुक्षा पर वैश्विक 
बहस छिड़ गई ह।ै

z	चेल््ससी मैनिग (2010): इराक, अफगानिस््ततान यदु्धधों पर लीक हुए वर्गीकृत 
दस््ततावेज, नागरिक हताहतोों की संख््यया और राजनयिक जड़ुावोों को उजागर 
करना।

ABC
Stamp




� प्रहार 2024: भारत की शासन व्यवस्था� प्रहार 2024: भारत की शासन व्यवस्था78

z	विकीलीक््स (2006-वर््तमान): जलूियन असांजे द्वारा स््थथापित, यदु्ध 
अपराधोों, भ्रष्टाचार और कदाचार पर गमुनाम लीक के लिए मंच।

z	फ््राांसिस हौगेन (2021): लीक हुए फेसबकु दस््ततावेज उत््पपाद के नकुसान 
और गलत सचूना के बारे मेें जागरूकता का खलुासा करते हैैं।

z	इरेना बुजहिस््कका (2016): लीक हुए पनामा पेपर््स ने अमीरोों के लिए विदशेी 
टैक््स हवेन का खलुासा किया।

z	जू जिहियोोंग (2011-वर््तमान): चीन मेें मानवाधिकारोों के हनन और 
भ्रष्टाचार को उजागर किया, उत््पपीड़न और हिरासत का सामना किया।

z	रियलिटी विनर (2017): रूसी चनुाव हस््तक्षेप पर लीक हुआ NSA 
दस््ततावेज, जेल की सजा।

z	पेगासस प्रोजेक््ट (2021): कार््यकर््तताओ ंऔर पत्रकारोों को निशाना बनाने 
के लिए पेगासस स््पपाइवेयर का उपयोग करने वाली सरकारोों का खलुासा।

z	लक््सलीक््स (2014): लक्ज़मबर््ग मेें बहुराष्ट्रीय निगमोों द्वारा कर बचाव 
योजनाओ ंका खलुासा।

z	द इपं््ललाांट फाइल््स (2019): लीक हुआ चिकित््ससा उपकरण सरुक्षा डेटा 
संभावित जोखिमोों को उजागर करता ह।ै

z	पनामा पेपर््स लीक (2016): वैश्विक कर चोरी को उजागर करने वाली 
विस््ततृत अपतटीय इकाइयाँ।

आवश्यक उपाय

द्वितीय प्राशासनिक सुधर आयोग ने निम््नलिखित उपायोों की सिफारिश की:
z	 निर्दोष व््हहिसलब््ललोअर््स की सरुक्षा के लिए उचित काननू लाग ू किया जाना 

चाहिए।

z	 विधि आयोग द्वारा प्रस््ततावित निम््नलिखित पंक्तियोों पर व््हहिसलब््ललोअर््स को 
सरुक्षा प्रदान करने के लिए तरंुत काननू बनाया जाना चाहिए:

�	झठेू दावोों, धोखाधड़़ी या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व््हहिसलब््ललोअर््स 
को गोपनीयता और अनामिता सनुिश्चित करके, करियर मेें उत््पपीड़न से 
सरुक्षा एवं उनका शारीरिक नकुसान और उत््पपीड़न को रोकने के लिए अन््य 
प्रशासनिक उपायोों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

z	काननू मेें कॉर्पोरेट व््हहिसलब््ललोअर््स को शामिल किया जाना चाहिए जो 
धोखाधड़़ी या चकू या कमीशन के संज्ञानात््मक  कृत््योों से सार््वजनिक हित 
को गंभीर क्षति पहुचँाते हैैं।

�	सेबी (SEBI) ने हाल ही मेें एक टिपिंग (tipping) तंत्र शरुू किया ह।ै सेबी 
आतंरिक व््ययापारियोों के खिलाफ जानकारी और सफल कार््रवाई के लिए 
₹1 करोड़ तक का परुस््ककार दगेी। इसने एक “सहयोग और गोपनीयता” 
तंत्र भी बनाया ह।ै

सर्वोत्तम अंतरराष्ट् रीय प्रथाएँ

1.	 कनाडा: रिपोर््ट प्राप्त करने और व््हहिसलब््ललोअर््स की गोपनीयता बनाए 
रखने वाले मामलोों की जाँच करने हतेु, कनाडा ने सार््वजनिक क्षेत्र मेें 
सत््यनिष्ठा आयुक्त की स््थथापना की ह।ै

2.	 यूनाइटेड किगडम: इसी तरह, यू.के. मेें सार््वजनिक क्षेत्र मेें ईमानदारी, 
सत््यनिष्ठा और निष््पक्षता को बढ़़ावा देने के लिए एक सिविल सेवा 
कार््ययालय ह।ै

3.	 संयुक्त राज््य अमेरिका: संयुक्त राज््य अमेरिका ब््ययूरो ऑफ सुपरवाइजरी 
काउंसिल और मरेिट सिस््टम प्रोटेक््शन बोर््ड (MSPB) द्वारा निर््णय लेता ह।ै

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न

z	“यदि संसद मेें पटल पर रख ेगए व््हहिसलब््ललोअर््स अधिनियम, 2011 के संशोधन 
बिल को पारित कर दिया जाता ह,ै तो हो सकता ह ैकि सरुक्षा प्रदान करने के 
लिए कोई बच ेही नहीीं ।’’ समालोचनापरू््वक मलू््ययाांकन कीजिए।� (2015)	
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

भारत मेें पषृ्ठभूमि और विकास:

z	वर््ष 2011 मेें एक सार््वजनिक अभियान के जवाब मेें, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल 
संस््थथाओ ं की स््थथापना के लिए वर््ष 2013 का लोकपाल और लोकायकु्त 
अधिनियम बनाया गया था।

z	यह अवधारणा पहली बार 1960 के दशक मेें सझुाई गई थी और अन््नना हजारे 
के “इंडिया अगेेंस््ट करप््शन” जैसे आदंोलनोों से इसे गति मिली।

संस्था की आवश्यकता

z	शासन के प्रभावी कामकाज के लिए कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को संबोधित 
करना महत्तत्वपरू््ण ह।ै

z	मौजदूा भ्रष्टाचार विरोधी एजेेंसियोों मेें स््वतंत्रता और पारदर््शशिता का अभाव ह।ै

लोकपाल अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ:

z	व््ययापक क्षेत्राधिकार: सरकारी धन प्राप्त करने वाले शीर््ष अधिकारियोों और 
संस््थथाओ ंके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपोों की जाँच करने का अधिकार।

z	नियुक्ति प्रक्रिया: इसमेें प्रधानमंत्री की अध््यक्षता मेें एक चयन समिति शामिल 
होती ह।ै

z	लोकपाल की शक्तियां: इसमेें भ्रष्ट अधिकारियोों के खिलाफ जाँच, अभियोजन 
और कार््रवाई की सिफारिश शामिल ह।ै

लोकपाल अधिनियम से जुड़़े मुद्दे

z	सवैंधानिक समर््थन का अभाव: संवैधानिक समर््थन का अभाव लोकपाल 
के अधिकार को कमजोर करता ह।ै

z	राजनीतिक हस््तक्षेप: राजनीति से प्रेरित नियकु्तियोों और नियकु्तियोों मेें दरेी 
को लेकर चिंताए।ँ

z	न््ययायपालिका को बाहर करना: न््ययायपालिका को बाहर करना संस््थथा की 
प्रभावशीलता पर सवाल उठाता ह।ै

उठाए जाने वाले आवश्यक उपाय

z	जवाबदेही मेें वदृ्धि: पारदर््शशिता, सचूना का अधिकार और नागरिक 
सशक्तीकरण सनुिश्चित करना।

z	कार््ययात््मक स््ववायत्तता: लोकपाल की स््वतंत्रता और परिचालन क्षमताओ ं
को मजबतू करना।

z	मामलोों का समय पर निपटान: लंबित मामलोों के संचय का निपटान करना 
और समाधान प्रक्रिया मेें तेजी लाना।

z	विपक्ष की सक्रिय भागीदारी: निष््पक्षता और जवाबदहेी के लिए नियकु्ति 
प्रक्रिया मेें विपक्षी दलोों की सक्रिय भागीदारी सनुिश्चित करना।

इन मदु्ददों को संबोधित करके और आवश््यक सुधारोों को लागू करके, लोकपाल 
और लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार से निपटने और शासन मेें पारदर््शशिता को 
बढ़़ावा देने के अपने जनादेश को पूरा कर सकता ह।ै
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1.	 ‘राष्ट्रीय लोकपाल, चाह ेकितना भी प्रबल क््योों न हो, सार््वजनिक मामलोों मेें 
अनैतिकता की समस््ययाओ ंका समाधान नहीीं कर सकता।’ विवेचना कीजिए। 
� (2013)

केें द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

स्थापना और अधिदेश

z	इसको रक्षा, भ्रष्टाचार, धोखाधड़़ी और कालाबाजारी से संबंधित गंभीर अपराधोों 
की जाँच के लिए भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962-1964 ई.) 
की सिफारिशोों पर भारत सरकार द्वारा वर््ष 1963 मेें स््थथापित किया गया था।

z	इसे दिल््लली विशषे पलुिस स््थथापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से शक्तियाँ 
प्राप्त होती हैैं।

z	यह केें द्रीय सतर््क ता आयोग, लोकपाल को सहायता प्रदान करता ह ै और 
इटंरपोल सदस््य दशेोों के लिए जाँच का समन््वय करता ह।ै

CBI के सामने चुनौतियााँ

z	राजनीतिक हस््तक्षेप:

�	अत््यधिक राजनीतिक हस््तक्षेप के कारण सपु्रीम कोर््ट ने इसे ‘पिजरे मेें 
बंद तोता’ करार दिया।

�	प्रायः प्रशासन द्वारा गलत कार्ययों को दबाने और विरोध को नियंत्रित करने 
के लिए इसका उपयोग किया जाता ह।ै

z	परिचालन सबंंधी चुनौतियाँ:

�	विलंबित जाँच, जिसका उदाहरण जैन हवाला डायरी केस जैसी लंबी 

जाँच ह।ै

�	बोफोर््स और हवाला घोटाले जैसे हाई-प्रोफाइल मामलोों को ठीक से नहीीं 

संभालने के कारण विश्वसनीयता की हानि।

z	जवाबदेही और ससंाधन:

�	सचूना का अधिकार अधिनियम से छूट, सार््वजनिक जवाबदहेी का अभाव।

�	कर््ममियोों की भारी कमी और सीमित वित्तीय संसाधन प्रभावशीलता मेें 

बाधा डालते हैैं।

z	सीमित शक्तियाँ और पहुचँ:

�	जाँच शक्तियाँ राज््य सरकार के समझौते के अधीन, जिससे क्षेत्राधिकार 

प्रतिबंधित होता ह।ै

�	उच््च स््तर पर अधिकारियोों की जाँच के लिए केें द्र सरकार से परू््व अनमुति 

की आवश््यकता ह।ै

सुधार के लिए आवश्यक उपाय

z	स््ववायत्तता और वैधानिक स््थथिति:

�	स््वतंत्रता सनुिश्चित करने के लिए CBI को सरकारी नियंत्रण से अलग 

करना।

�	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी अन््य संस््थथाओ ंके समान वैधानिक 

दर््जजा प्रदान करना।

z	उन््नत ससंाधन और बुनियादी ढाँचा:

�	जवाबदहेी के साथ वित्तीय संसाधन और प्राशासनिक सशक्तीकरण बढ़़ाना।

�	दक्षता मेें सधुार के लिए बेहतर बनुियादी सवुिधाओ ंमेें निवेश करना।

z	कानूनी सधुार:

�	परिचालन संबंधी स््पष्टता को बढ़़ाते हुए DSPE अधिनियम को एक 
समर््पपित क़़ाननू से बदलना।

�	द्वितीय प्रशासनिक सधुार आयोग की अनशुसंा के अनसुार, CBI के 
संचालन को विनियमित करने के लिए नया काननू पेश करना।

राज्ययों द्वारा सामान्य सहमति की वापसी

z	कानूनी ढाँचा:

�	दिल््लली विशषे पलुिस स््थथापना अधिनियम, 1946 की धारा 6, केें द्र 

शासित प्रदशेोों के बाहर CBI जाँच के लिए राज््य की सहमति को 

अनिवार््य करती ह।ै

�	संघ सचूी की प्रविष्टि 80 राज््य की अनमुति से पलुिस शक्तियोों के 

विस््ततार की अनमुति दतेी ह।ै

z	सहमति के प्रकार:

�	सामान््य सहमति: CBI को प्रत््ययेक जाँच के लिए नई अनमुति माँगे 

बिना मामलोों की जाँच करने मेें सक्षम बनाता ह।ै

�	विशिष्ट सहमति: तब आवश््यक होती ह ैजब सामान््य सहमति वापस 

ले ली जाती ह,ै जिससे निर््बबाध जाँच मेें बाधा आती ह।ै

z	राज््य की कार््यवाही:

�	मिजोरम, वर््ष 2015 मेें सामान््य सहमति वापस लेने वाला पहला 

राज््य बन गया, इसके बाद महाराष्टट्र, पंजाब, राजस््थथान, पश्चिम बंगाल, 

झारखडं, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम हैैं।

�	केें द्र सरकार पर राजनीतिक लक्ष्यीकरण के लिए CBI का उपयोग 

करने के आरोपोों ने मखु््य रूप से विपक्ष शासित राज््योों मेें वापसी को 

प्रेरित किया।

z	वापसी (Withdrawal) का प्रभाव:

�	CBI ने राज््य की सहमति के बिना केें द्र सरकार के अधिकारियोों या 

निजी व््यक्तियोों से जडु़़े नए मामले दर््ज करने की शक्ति खो दी।

�	अधिकारी राज््य मेें प्रवेश करने पर पलुिस शक्तियाँ खो दतेे हैैं, जिससे 

जाँच मेें बाधा आती ह।ै

z	लंबित जाँचोों पर प्रभाव:

�	वापसी (Withdrawal) से सहमति वापस लेने वाले राज््य के क्षेत्र  

मेें, अन््य राज््योों मेें चल रही जाँच या मामलोों पर कोई असर नहीीं 

पड़ता ह।ै

�	उच््च न््ययायालय, सहमति की स््थथिति की परवाह किए बिना CBI  जाँच 

का आदशे दनेे का अधिकार रखते हैैं।

z	कानूनी उदहारण:

�	काजी लेेंडहुप दोरजी बनाम CBI (1994) मेें, वापसी (Withdrawal) 

से लंबित जाँच पर कोई असर नहीीं पड़़ा।

�	विनय मिश्रा बनाम CBI मामले मेें कलकत्ता HC के फैसले मेें  

भ्रष्टाचार के मामलोों मेें बिना किसी परवाह के समान व््यवहार पर जोर 

दिया गया। 
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प्रवर््तन निदेशालय (ED)

z	अधिदेश: भारत सरकार के वित्त मंत्रामंत्रामंत्रालय के राजस््व विभाग के तहत प्रवर््तन 
निदशेालय (ED), मनी लॉन््ड््रििंगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के 
तहत मनी लॉन््ड््रििंगिंग अपराधोों की जाँच करता ह ै और विदशेी मदु्रा प्रबंधंधन 
अधिनियम, 1999 (FEMA) सहित काननूोों को लाग ूकरता ह।ै 

प्रवर््तन निदेशालय (ED) की सरंचना

z	मुख््ययालय: नई दिल््लली मेें स््थथित, प्रवर््तन निदशेालय (ED) का नेततृ््व प्रवर््तन 
निदशेक द्वारा किया जाता ह।ै

z	क्षेत्रीय कार््ययालय: मुबंई, चने््नई, चडंीगढ़, कोलकाता और दिल््लली मेें फैले 
हुए हैैं, प्रत््ययेक का नेततृ््व विशषे प्रवर््तन निदशेक करते हैैं।

z	क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार््ययालय: इसमेें 10 क्षेत्रीय कार््ययालय और 11 
उप-क्षेत्रीय कार््ययालय शामिल हैैं, जिनमेें से प्रत््ययेक का नेततृ््व क्रमशः उप निदशेक 
और सहायक निदशेक करते हैैं।

z	कार््य: यह धन शोधन (मनी लॉन््ड््रििंगिंग ) और विदशेी मदु्रा काननू के उल््ललंल््ललंघन 
की जाँच करता ह,ै अपराध संबंधंधी आय की कुर्की और जब््तती जैसी कार््रवाई 
करता ह ैऔर मनी लॉन््ड््रििंगिंग मेें शामिल व््यक्तियोों पर मकुदमा चलाता ह।ै

CBI और ED निदेशकोों के लिए कार््यकाल विस्तार

z	पषृ्ठभूमि: 1990 के दशक मेें भ्रष्टाचार के आरोपोों को संबोधित करने वाले 
विनीत नारायण मामले से उपजा। वर््ष 2021 मेें संशोधनोों का उद्देश््य भ्रष्टाचार 

और वित्तीय अपराधोों से लड़ने मेें नेततृ््व की निरंतरता और प्रभावशीलता 
सनुिश्चित करना ह।ै

z	केें द्रीय सतर््कत ा आयोग (CVC) अधिनियम सशंोधन, 2021: एक समिति 

द्वारा अनशुंसिंसित वार््षषिक विस््ततार के साथ, ED  निदशेक के कार््यकाल को 5 

साल तक बढ़़ाने की अनमुति दतेा ह।ै

z	दिल््लली विशेष पुलिस स््थथापना (DSPE) अधिनियम सशंोधन, 2021: 

एक समिति सिफारिश पर वार््षषिक विस््ततार के साथ, CBI निदशेक के कार््यकाल 

को 5 साल तक बढ़़ाने की अनमुति दतेा ह।ै

z	उठाए गए मुद्दे:

�	CBI और ED की स््वतंत्रता से संभंभावित समझौता।

�	स््ववायत्त एजेेंसियोों के कार््यकारी नियंनियंत्रण पर चिंचिंता।

�	मामले के परिणामोों और एजेेंसी की शचुिता पर प्रभाव।

�	विस््ततार मानदडं के लिए ‘सार््वजनिक हित’ शब््द पर स््पष्टता का अभाव।

�	विधायी प्रक्रिया को दरकिनार कर कार््यकाल विस््ततार के लिए अध््ययादशेोों 

का उपयोग।

�	CBI और ED संचालन का कथित राजनीतिकरण।

�	एजेेंसी प्रमखुोों के कार््यकाल की अवधि पर सपु्रीम कोर््ट के निर्देशोों के 

विपरीत।
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परिचय

भारत मेें सिविल सेवाओ ं मेें सरकारी अधिकारी शामिल होते हैैं जो राष्टट्र की 
स््थथायी कार््यपालिका शाखा का गठन करते हैैं। इन सेवाओ ं ने ‘औपनिवशिक 
शासन प्रणाली’ से ‘कल््ययाणकारी व््यवस््थथा’ की ओर परिवर््तन मेें महत्तत्वपूर््ण 
भमूिका निभाई ह।ै प्रायः शासन के ‘स््टटील फ्रेम ’ के रूप मेें वर््णणित, लोक सेवाओ ं
ने वर्षषों से सरकारोों के बीच स््थथिरता और सहज बदलावोों को सुगम बनाया ह।ै

सिविल सेवाओ ंसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान

z	अनुच््छछेद 53 और 154: संघ और राज््योों की कार््यपालिका शक्ति, राष्टट्रपति 
या राज््यपाल मेें प्रत््यक्ष रूप से या उनके अधीनस््थ अधिकारियोों के माध््यम 
से निहित होती ह।ै

z	 ये अधिकारी स््थथायी सिविल सेवा का गठन करते हैैं और सवंिधान के भाग 
- XIV (सघं और राज््योों के अधीन सेवाए)ँ (अनुच््छछेद 308- 323) द्वारा 
शासित होते हैैं।

z	अनुच््छछेद 309: यह संसद और राज््य विधायिका को क्रमशः केें द्र या किसी 
राज््य के मामलोों से संबंधित सार््वजनिक सेवाओ ंऔर पदोों पर नियकु्त व््यक्तियोों 
की भर्ती और सेवा की शर्ततों को विनियमित करने का अधिकार दतेा ह।ै

z	अनुच््छछेद 310: केें द्रीय अथवा राज््य के अधीन सिविल सेवा से जडु़़े किसी 
पद पर आसीन कोई भी व््यक्ति, राष्टट्रपति या राज््यपाल के प्रसादपर्यंत पद 
धारण करता ह।ै

z	अनुच््छछेद 311: केें द्र या राज््य के अधीन सिविल सेवाओ ंमेें कार््यरत व््यक्तियोों 
की बर््खखास््तगी, निष््ककासन या पदावनति।

z	अनुच््छछेद 312: अखिल भारतीय सेवाए।ँ

लोकततं्र मेें सिविल सेवाओ ंकी आवश्यकता

लोकतंत्र के शासन के लिए सिविल सेवाएँ आवश््यक हैैं, जो राष्टट्र की जटिल 
और विविध आवश््यकताओ ं का प्रबंधन करने हतेु प्रशासनिक सुदृढ़ता प्रदान 
करती हैैं। इसके प्रमखु कार्ययों मेें शामिल हैैं:
z	स््थथिरता और निरंतरता: लोक सेवाए ँराजनीतिक परिवर््तनोों के दौरान सशुासन 

मेें स््थथिरता और नीतिगत निरंतरता बनाए रखती हैैं। इसका उदाहरण भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (IAS) की विभिन््न राजनीतिक व््यवस््थथा मेें, सशुासन को 
समर््थन दनेे की भमूिका ह।ै

z	विशेषज्ञता और विशिष्टता : भारत मेें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 
सिविल सेवा परीक्षा या अमरेिका मेें फेडरल रिजर््व की भर्ती जैसी प्रतियोगी 
परीक्षाओ ं के माध््यम से भर्ती, सार््वजनिक प्रशासन मेें विशषे ज्ञान लाती ह,ै 
जिससे निर््णय लेने की क्षमता बेहतर होती ह।ै

z	निष््पक्षता और गैर-पक्षपात: सिविल सेवक तटस््थता बनाए रखते हैैं, 

राजनीतिक हितोों से ऊपर सार््वजनिक कल््ययाण पर ध््ययान केें द्रित करते हैैं, जो 

सिंगापरु की सिविल सेवा मेें दखे ेगए विश्वास और दक्षता का केें द्रीय सिद््धाांत ह।ै

z	नीतियोों का स््थथानीय अनुकूलन: सिविल सेवक राष्ट्रीय इच््छछाशक्ति और 

स््थथानीय आवश््यकताओ ंके मध््य सेत ुका कार््य करते हैैं, नीतियोों को क्षेत्रीय 

विशषेताओ ंके अनकूुल बनाते हैैं। यह भारत के मनरेगा जैसे कार््यक्रमोों के लिए 

महत्तत्वपरू््ण ह,ै जो ग्रामीण माँगोों के अनरुूप रोजगार समाधान तैयार करता ह।ै

z	दक्षता और जवाबदेही: सिविल सेवाए ँसमयबद्ध नीति-कार््ययान््वयन सनुिश्चित 

करती हैैं और कदाचार को संबोधित करने के लिए प्रणालियोों के साथ-साथ 

अपने आचरण के लिए जवाबदहे होती हैैं, जैसा कि ब्रिटेन की योग््यता आधारित 

और जवाबदहे सिविल सेवा प्रणाली मेें दखेा जाता ह।ै

सिविल सेवा सुधार

सिविल सेवाओ ं मेें दक्षता एवं जवाबदेही को बढ़़ावा देने के लिए हाल 

की पहलेें:

z	सदुृढ़ सतर््क ता तंत्र: भ्रष्टाचार की रोकथाम और पता लगाने के लिए संस््थथागत 

तंत्र को मजबतू करना। इसके लिए, मौजदूा सतर््क ता तंत्ररों की समीक्षा की 

आवश््यकता ह।ै

z	केें द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized 

Public Grievance Redressal and Monitoring System-

CPGRAMs) के कार््ययान््वयन को मजबतू करने की आवश््यकता ह।ै

z	ई-ऑफिस का कार््ययान््वयन: सभी मतं्रालयोों/विभागोों मेें ई-ऑफिस के 

कार््ययान््वयन मेें तेजी लाई जा सकती ह;ै सभी राज््योों/केें द्रशासित प्रदशेोों को भी 

इसे अपनाने के लिए प्रोत््ससाहित किया जा सकता ह।ै

z	ई-समीक्षा: महत्तत्वपरू््ण सरकारी कार््यक्रमोों/परियोजनाओ ं के कार््ययान््वयन के 

संबंध मेें सरकार द्वारा लिए गए निर््णयोों की निगरानी और अनवुर्ती कार््रवाई के 

लिए एक वास््तविक- समय ऑनलाइन प्रणाली।

z	सेवाओ ंका त््वरित वितरण: प्रत््ययेक विभाग को प्रशासनिक विलंब को कम 

करने,  कुशल सेवा वितरण और भागीदारी प्रतिक्रिया तंत्र सनुिश्चित करने के 

लिए अपनी प्रक्रियाओ ंको सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

z	मध््य-कैरियर प्रशिक्षण को बढ़़ावा: सीखने और ज्ञान को बढ़़ाने के लिए 

मिशन कर््मयोगी कार््यक्रम शरुू किया गया।

z	पार्श्विक प्रवेश (Lateral Entry) सधुार: निजी क्षेत्र के कार््ममिकोों को सरकार 

के प्रशासनिक पद पर चनुा जाता ह,ै भले ही उनका चयन नौकरशाही व््यवस््थथा 

मेें न किया गया हो या वे उसका हिस््ससा न होों।

लोकततं्र मेें सिविल सवेाओ ं 
की भमूिका9
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सिविल सेवाओ ंद्वारा निभाई गई भूमिका

पेशेवर लोक सेवक के 8 क्षेत्र

जिम््ममेदारी (Responsibility)

समानता (Equality)
न््ययाय (Justice)
निष््पक्षता (Impartiality)
वैधानिकता (Legality)
सत््यनिष्ठा (Integrity)
पारदर््शशिता (Transparency)
क्षमता (Efficiency)

रेज-आई-लाइट 
(REJ-I-LITE)

z	नीति निर््ममाण मेें सलाहकारी भूमिका: लोक सेवक नीति-निर््ममाण क्षेत्ररों 

को परिभाषित करने मेें कार््यपालिका की सहायता करते हैैं। वे नीति प्रस््तताव 

तैयार करते हैैं, विभिन््न विकल््पोों और समाधानोों का मलू््ययाांकन करते हैैं तथा 

वर््तमान नीतियोों के लिए कार््रवाई का एक कार््यक्रम विकसित करते हैैं, साथ 

ही आवश््यक सधुार भी करते हैैं।

z	सामाजिक-आर््थथिक परिवर््तन को ससं््थथागत बनाना: वे विकास मेें 

महत्तत्वपरू््ण भमूिका निभाते हैैं और कल््ययाणकारी राज््य के साधन तथा समाज 

मेें आधनुिक विचारोों के अग्रदतू के रूप मेें कार््य करते हैैं।

z	शासन मेें निरंतरता: साथ ही, न््ययूनतम प्रयास के साथ मौजदूा व््यवस््थथा की 

निरंतरता सनुिश्चित करना एवं सामाजिक व््यवस््थथा को सकारात््मक और 

नकारात््मक अर्थथों मेें स््थथायित््व प्रदान करना।

�	सकारात््मक अर््थ मेें, वे व््यवस््थथा की निरंतरता मेें मदद करते हैैं।

�	नकारात््मक अर््थ मेें, व ेकभी-कभी परिवर््तनोों को अस््ववीकार कर दतेे हैैं 

और समाज मेें प्रयोग की दर को धीमा कर दतेे हैैं। जैसे-अन््य सेवाओ ं

पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की प्रधानता बनाए रखने के लिए 

नौकरशाही का पक्ष समर््थन (लॉबिग)।
उच््च कार््य - 

निष््पपादन
अपने रोजगार 

से संतुष्ट

जनता की 
सेवा करने के 

लिए प्रेरित

कड़़ी मेहनत करने 
के लिए प्रेरित

प्रभावशाली 
सिविल 
सेवक

सार््वजनिक क्षेत्र  
के लिए प्रतिबद्ध

सत््यनिष्ठा के 
साथ कार््यरत

z	विकास के अभिकर््तता : सेवाए ँविभिन््न प्रकार के विकासात््मक कार््य करती 

हैैं जैसे कृषि मेें आधनुिक तकनीकोों को बढ़़ावा दनेा, उद्योग, व््ययापार, बैैंकिग 

कार्ययों को बढ़़ावा दनेा, डिजिटल विभाजन को पाटना आदि।

z	बड़़े बदलावोों की सिफारिश करने वाली विभिन््न समितियोों के अध््यक्ष परू््व 

सिविल सेवक हैैं।

�	जैसे - अर््थव््यवस््थथा पर COVID-19 के प्रभाव को मापने के लिए राजीव 
महर््षषि समिति।

z	प्रतिनिधि कार्ययों का निर््वहन: सरकार के विभिन््न स््तरोों पर, शक्ति और 
जवाबदहेी सिविल सेवकोों को सौौंपी जाती ह।ै

z	 देश के कानून का प्रशासन: यह नियमोों को लाग ूकरके समाज मेें लोगोों के 
व््यवहार को नियंत्रित करता ह।ै

z	निगरानीकर््तता: लोक सेवक सार््वजनिक संपत्ति के संरक्षक के रूप मेें कार््य 
करते हैैं और सार््वजनिक संपत्ति की सरुक्षा करते हैैं। जैसे - कुरुक्षेत्र के IFS 
सजंीव चतुर्वेदी ने अवैध पेड़ कटाई और हॉग हिरण के अवैध शिकार के 
लिए ठेकेदारोों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर््ज की।

z	राजनीतिक अस््थथिरता के समय मेें निरंतरता: जब चनुाव आदि के कारण 
सरकारेें बदलती हैैं तो सिविल सेवाए ँअभिशासन चलाती हैैं।

z	रिकॉर््ड-कीपिग: सिविल सेवक सरकार द्वारा निर््धधारित मानकोों और 
आवश््यकताओ ंके अनसुार दिन-प्रतिदिन के कामकाज का रिकॉर््ड रखते हैैं।

z	सचंार का माध््यम: वे जमीनी स््तर पर कार््य करते हैैं जहाँ से वे अन््य 
अधिकारियोों और मतं्रियोों को इनपटु प्रदान करते हैैं तथा नागरिकोों एवं नीति 
निर््ममाताओ ंके मध््य संचार के एक माध््यम के रूप मेें कार््य करते हैैं।

भारतीय सिविल सेवाओ ंको प्रभावित करने वाले कारक

z	सामान््यवादी सिविल सेवा से सबंंधित चुनौतियाँ: एक सामान््यवादी 
सिविल सेवा की एक विशषे सामाजिक-आर््थथिक व््यवस््थथा द्वारा उत््पन््न 
चनुौतियोों का सामना करने मेें असमर््थ होने के लिए आलोचना की जाती ह।ै 
उदाहरण के लिए - एक सामान््यवादी सिविल सेवक भारतीय रिजर््व बैैंक के 
गवर््नर की विशषे भमूिका के लिए उपयकु्त नहीीं हो सकता ह।ै

z	अकुशल प्रोत््ससाहन प्रणालियाँ: योग््य एवं ईमानदार सिविल सेवकोों को 
परुस््ककृ त नहीीं किया जाता ह।ै जैसे - अशोक खेमका (IAS) का 30 वर्षषों 
की सेवा मेें 56 बार तबादला किया गया।

z	अप्रचलित नियम और प्रक्रियाए:ँ अप्रचलित नियम एवं प्रक्रियाए ँ सिविल 
सेवकोों को स््वतंत्र निर््णय लेने और कुशलतापरू््वक कार््य करने से रोकती हैैं। 
जैसे - पदोन््नति वरिष्ठता के आधार पर होती ह ैन कि प्रदर््शन और दक्षता के 
आधार पर।

z	पर््ययाप्त पारदर््शशिता एवं जवाबदेही प्रक्रियाओ ं का अभाव: विभिन््न 
समितियोों और सर्वेक्षणोों से पता चला ह ै कि सिविल सेवा मेें अनैतिक प्रथाए ँ
सामान््य हो गई हैैं और उनकी ईमानदारी, तटस््थता और निष््पक्षता के बारे मेें 
जनता की धारणा खराब हो गई ह।ै जैसे - तमिलनाडु मेें IPS अधिकारी बलवीर 
सिंह द्वारा वैज्ञानिक जाँच के बजाय शारीरिक उत््पपीड़न।

z	सिविल सेवकोों मेें उदासीनता: सिविल सेवक अपने पद स््थथायित््व के साथ-
साथ, रिक्तियोों की अधिक संख््यया (अकेले IAS मेें 22% रिक्तियाँ हैैं) के कारण 
अधिक कार््यभार सहित कई अन््य कारणोों से, नागरिकोों की जरूरतोों के प्रति 
उदासीनता दिखाते हैैं। उदाहरण: उत्तर-परू््व मेें जिलाधिकारी ने नागरिकोों को 
कोविड-19 नियमोों के उल््ललंघन के लिए थप््पड़ मारा।

z	मनमाना और स््ववेच््छछाचारी स््थथानांतरण: राजनीतिक हस््तक्षेप के 
परिणामस््वरूप अनचुित स््थथानांतरण से कार््यकाल अस््थथिरता उत््पन््न हुई ह।ै 
जैसे - संजीव चतरु्वेदी (IFS) ने हरियाणा सरकार द्वारा केें द्रीय प्रतिनियकु्ति से 
इनकार कर दिया।

ABC
Stamp
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z	वस््ततुनिष्ठ प्रणाली का अभाव: उद्देश््यपरू््ण प्रणाली का अभाव, निम््न स््तरीय 
कार््य संस््ककृति  को जन््म दतेा ह ैजो प्रशासनिक शिथिलता को बढ़़ावा दतेा ह ै
और अच््छछे कार््य को नजरअदंाज कर दतेा ह।ै उदाहरण के लिए: योग््यता और 
प्रदर््शन की परवाह किए बिना सनुिश्चित करियर प्रगति (बेलनाकार प्रणाली, 
जहाँ परेू बैच को पदोन््नत किया जाता ह)ै।

परिणामस््वरूप, सरकारी सेवा मेें पेशेवरोों के पार्श्विक  प्रवेश (Lateral Entry) 
की अंतर््ननिहित आवश््यकता उत््पन््न होती ह।ै

लोकततं्र को सुदृढ़ करने हेत ुनौकरशाही मेें सुधार

भारत सरकार ने दक्षता, पारदर््शशिता और अनुकूलन क्षमता बढ़़ाने के उद्देश््य से 
सिविल सेवाओ ं मेें सुधार के लिए कई रणनीतिक उपाय लागू किए हैैं। प्रमखु 
पहलोों मेें शामिल हैैं:

प्रशासनिक सुधार आयोग  
(Administrative Reforms Commission-ARC)

प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) भारत मेें सिविल सेवाओ ं को आकार देने 
और परिष््ककृ त करने मेें महत्तत्वपूर््ण भमूिका निभाता ह।ै प्रशासनिक व््यवस््थथा मेें 
सुधारोों की समीक्षा और अनुशंसा करने के उद्देश््य से स््थथापित, प्रशासनिक सुधार 
आयोग (ARC) ने उभरती चनुौतियोों का समाधान करने के लिए कई चरणोों 
को पार किया ह।ै 
भारत मेें सिविल सेवाओ ं के संबंध मेें प्रमखु समितियोों और उनकी सिफारिशोों 
के उदाहरण।
z	प्रथम प्रशासनिक सधुार आयोग (ARC) (1966): शरुुआत मेें मोरारजी 

दसेाई और बाद मेें के. हनमुथैंया द्वारा इसका नेततृ््व किया गया।

�	सरकारी कार्ययों मेें विशषेज्ञता की आवश््यकता को मान््यता दी गई, जिससे 
कार््ययात््मक और गैर-कार््ययात््मक दोनोों क्षेत्ररों मेें वरिष्ठ प्रबंधन पदोों के लिए 
चयन पद्धति तैयार की गई। वरिष्ठ स््तर पर तकनीकी पदोों पर पार्शश्व प्रवेश 
(Lateral Entry) पर ध््ययान केें द्रित किया गया, जिसका लक्षष्य विभिन््न 
क्षेत्ररों से विशषेज्ञता लाना ह।ै

z	द्वितीय प्रशासनिक सधुार आयोग (ARC) (2005):  वर््ष 2005 मेें गठित, 
इसकी अध््यक्षता वीरप््पपा मोइली ने की थी। इसकी प्रमखु सिफारिशोों मेें शामिल 
हैैं:

�	सिविल सेवा परीक्षा का पुनर््गठन:

	� प्रारंभिक और मखु््य परीक्षाओ ं को लगातार दिनोों पर एक साथ 
आयोजित करना या प्रारंभिक परिणामोों के आधार पर उम््ममीदवारोों 
को शॉर््टलिस््ट करना।

	� एक सामान््य परीक्षा के माध््यम से, राज््य सिविल सेवा के अधिकारियोों 
को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) मेें शामिल करना।

�	अनिवार््य प्रशिक्षण और क्षमता निर््ममाण:

	� एक सरकारी कर््मचारी के सेवाकाल के दौरान प्रारंभिक चरण मेें और 
समय-समय पर अनिवार््य प्रशिक्षण।

	� एक निगरानी तंत्र के माध््यम से राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति (1996) के 
कार््ययान््वयन की निगरानी।

�	जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय:

	� सिविल सेवकोों के लिए आचार संहिता के लिए सझुाव।

	� ईमानदार सिविल सेवकोों को दरु््भभावनापरू््ण अभियोजन और उत््पपीड़न 
से बचाने के लिए संशोधन।

	� शिकायत निवारण के लिए लोकपाल और लोकायकु्त की स््थथापना।

�	प्रदर््शन मूल््ययाांकन और पदोन््नति:

	� ‘वार््षषिक गोपनीय रिपोर््ट’ (ACR) से ‘प्रदर््शन मलू््ययाांकन’ की ओर 
बदलाव।

	� पदोन््नति हते ुसहमत कार््य योजनाओ ंके बजाय वस््ततुनिष्ठ मलू््ययाांकन 
पर जोर।

�	विकेें द्रीकरण और नागरिक-केें द्रित शासन:

	� विकेें द्रीकरण के साथ शासन से प्रभावी शासन पर ध््ययान केें द्रित करना।

	� सिविल सोसाइटी संगठनोों और निजी क्षेत्र को शासन मेें भागीदार 
के रूप मेें दखेना।

z	कोठारी समिति (1976): समिति ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक 
अनकु्रमिक प्रणाली की सिफारिश की। समिति का मानना ​​था कि चरणोों के 
माध््यम से उम््ममीदवारोों की गणुवत्ता मेें उत्तरोत्तर सधुार होगा। इस नवोन््ममेषी 
दृष्टिकोण ने तीन चरण की परीक्षा प्रक्रिया को जन््म दिया: वैकल््पपिक और 
सामान््य अध््ययन को कवर करने वाले वस््ततुनिष्ठ प्रकार के प्रारूप के साथ एक 
प्रारंभिक परीक्षा, 9 लिखित पत्ररों के साथ एक मखु््य परीक्षा और अतंतः एक 
व््यक्तित््व परीक्षण।

z	सतीश चंद्र समिति (1989):  वर््ष 1989 मेें, सतीश चदं्र समिति को कोठारी 
समिति द्वारा प्रस््ततावित मौजदूा सिविल सेवा परीक्षा पैटर््न मेें सधुार का सझुाव 
दनेे का कार््य सौौंपा गया था। कोठारी मॉडल के सार को बरकरार रखते हुए, 
सतीश चदं्र समिति ने मामलूी समायोजन की सिफारिश की। विशषे रूप से, 
एक ‘निबंध’ प्रश्न पत्र  पेश किया गया था और साक्षात््ककार के लिए आवंटित 
अकं बढ़़ाए गए थे।

z	वाई.के. अलघ समिति (2001): व््ययापक पनुर््गठन और पनुर्संरचना की दृष्टि 
से, समिति ने सिविल सेवा परीक्षा मेें महत्तत्वपरू््ण बदलावोों का प्रस््तताव रखा। 
इस दरूदर्शी दृष्टिकोण का उद्देश््य सरकार के आर््थथिक और प्रशासनिक तंत्र को 
समकालीन यगु की उभरती माँगोों के साथ जोड़ना ह।ै

z	होता आयोग (2004): होता समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर सिविल 
सेवा परीक्षाओ ंके लिए तंत्र की समीक्षा समिति के रूप मेें जाना जाता ह,ै का 
गठन वर््ष 2001 मेें भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसने कई सिफारिशेें 
कीीं जिनमेें शामिल हैैं:

�	डोमने विशषेज्ञता शरुू करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा मेें सधुार करना।

�	सिविल सेवा परीक्षा मेें सामान््य अध््ययन के पेपर का भार कम करना और 
विशषे विषयोों पर अधिक जोर दनेा।

�	सिविल सेवा परीक्षा के लिए आय ुसीमा 28 वर््ष से बढ़़ाकर 30 वर््ष करना।

z	खन््नना समिति (2010): खन््नना समिति की सिफारिशोों के बाद वर््ष 2010 मेें 
सिविल सेवा अभियोग््यता परीक्षा (CSAT) की शरुुआत की गई थी। हालाँकि, 
हिदंी माध््यम के छात्ररों के विरोध के बाद इस परीक्षा को केवल एक योग््यता 
परीक्षा के रूप मेें सीमित कर दिया गया था।

z	बासवान समिति (2016): समिति ने सामान््य श्रेणी के उम््ममीदवारोों के लिए 
ऊपरी आय ुसीमा को वर््तमान 32 वर््ष से घटाकर 26 वर््ष करने की सिफारिश 
की।
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क्या आप जानत ेहैैं?
टी.एस.आर. सुब्रमण््यम एवं अन््य बनाम भारत संघ एवं अन््य: यह 
मामला भारत के सर्वोच््च न््ययायालय के एक महत्तत्वपूर््ण फैसले के रूप मेें 
चिह्नित हुआ। इस मामले मेें, न््ययायालय ने स््पष्ट किया कि सिविल सेवक 
मौखिक निर्देशोों का पालन करने के लिए बाध््य नहीीं हैैं।

समाचारोों मेें सिविल सेवा से संबधंित मदु्दे 
‘सामान्यीकृत’ बनाम ‘विशेषीकृत’  नौकरशाही बहस

सामान््ययीकृत बनाम विशेषीकृत बहस नौकरशाही, राजनीतिक, मीडिया और 
सिविल सोसाइटी  क्षेत्ररों मेें हमेशा मौजूद रहने वाली एक चर््चचा ह।ै

z	सामान््ययीकृत: इन व््यक्तियोों के पास विभिन््न प्रशासनिक कार्ययों मेें व््ययापक ज्ञान 

और कौशल होता हैैं। वे विभिन््न भमूिकाओ ंऔर चनुौतियोों का सहजता से 

सामना करते हुए लचीलापन और अनकूुलन क्षमता प्रदान करते हैैं। हालाँकि, 

विशिष्ट क्षेत्ररों मेें उनकी विशषेज्ञता सीमित हो सकती ह,ै जिसके लिए विशषेज्ञञों 

के सहयोग की आवश््यकता होती ह।ै

z	विशेषीकृत (टेक््ननोक्रे ट्स): ये विशषेज्ञ एक विशिष्ट क्षेत्र मेें गहन ज्ञान और 

विशषेज्ञता का दावा करते हैैं, जो अमलू््य तकनीकी अतंर्दृष्टि प्रदान करते हैैं। 

वे अपने क्षेत्र की जटिल समस््ययाओ ंके लिए प्रभावी समाधान प्रदान करते हैैं। 

हालाँकि, उनमेें व््ययापक प्रशासनिक अनभुव और प्रणालीगत अन््ततःक्रिया की 

समझ मेें कमी हो सकती ह।ै

पहलू सामान््ययीकृत नौकरशाही विशेषीकृत नौकरशाही

भूमिकाए ँऔर जिम््ममेदारियाँ भमूिकाओ ंमेें बहुमखुी प्रतिभा, विभिन््न प्रशासनिक क्षेत्ररों 
मेें अनुकूलनीयता।

गहन डोमेन विशेषज्ञता के साथ विशेष भमूिकाओ ं पर गहराई से 
ध््ययान केें द्रित करना।

नेतृत््व की स््थथिति उच््च प्रशासनिक स््तरोों पर नेततृ््व की स््थथिति ग्रहण करते 
हैैं ।

विशिष्ट डोमेन मेें विशेषज्ञ सलाहकार हो सकते हैैं; विविध कौशल 
की आवश््यकता वाली नेततृ््व भमूिकाओ ंमेें चनुौतियोों का सामना 
करना पड़ता ह ै ।

निर््णय निर््ममाण व््ययापक प्रशासनिक परिप्रेक्षष्य, समग्र नीति विकास मेें 
योगदान।

विशिष्ट क्षेत्ररों मेें साक्षष्य-आधारित निर््णय लेने के लिए विशेष ज्ञान।

प्रशिक्षण कार््यक्रम व््ययापक कौशल सेट विकसित करने के लिए LBSNAA 
जैसे व््ययापक प्रशिक्षण कार््यक्रम।

तकनीकी और विशिष्ट भमूिकाओ ंमेें उत््ककृष्ट ता प्राप्त करने के लिए 
डोमेन-विशिष्ट प्रशिक्षण।

अनुकूलनशीलता चुनौतियाँ गहन डोमेन ज्ञान की आवश््यकता वाली विशेष तकनीकी 
भमूिकाओ ंमेें चनुौतियोों का सामना करना पड़ सकता ह।ै

तेजी से विकसित हो रह ेशासन परिदृश््य के लिए अनुकूलनशीलता 
की आवश््यकता ह।ै

संतुलन के लिए रणनीतियाँ परिवर््तनशील पोस््टटििंग, अंतर-सेवा सहयोग और लचीली 
भर्ती नीतियाँ।

विशेषज्ञता को संतुलित करने के लिए लचीलेपन, सहयोग और 
परिवर््तनशील भमूिकाओ ंके अवसरोों पर जोर देता ह।ै

सिविल सेवकोों के लिए कैडर मुद्दा

z	उच््चतम न््ययायालय ने कहा कि सफल सिविल सेवा उम््ममीदवारोों को उनकी पसंद 
के कैडर या उनके गहृ राज््य मेें आवंटित किए जाने का कोई अधिकार नहीीं ह,ै 
और यह भी कहा कि चयन से पहले वे दशे मेें कहीीं भी ‘खलुी आखँोों से’ सेवा 
करने का विकल््प चनुते हैैं, लेकिन बाद मेें होम कैडर के लिए संघर््ष करते हैैं। .

z	अखिल भारतीय सेवाओ ं की पुष्टि: आवेदक अखिल भारतीय सेवा के 
लिए एक उम््ममीदवार के रूप मेें अत््ययंत सावधानीपरू््वक दशे मेें कहीीं भी सेवा 
करने का विकल््प चनुता ह।ै

IAS संवर््ग (कैडर ) नियमोों मेें बदलाव

अखिल भारतीय सेवा (AIS) नियमोों मेें हालिया बदलाव:

z	केें द्र सरकार को सिविल सेवकोों के विरुद्ध कार््रवाई करने और पेेंशन वापस 
लेने का अधिकार:

�	केें द्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative 
Service-IAS), भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service-
IPS) और भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service-IFoS) के 
अधिकारियोों के विरुद्ध कार््रवाई करने का अधिकार स््वयं को दिया ह।ै इसमेें 
गंभीर कदाचार या गंभीर आपराधिक दोषसिद्धि के मामलोों मेें उनकी पेेंशन 

रोकने या वापस लेने की शक्ति शामिल ह।ै संशोधित नियमोों मेें इस बात 
पर बल दिया गया ह ै कि पेेंशन रोकने या जारी करने पर केें द्र सरकार का 
फैसला अतंिम माना जाएगा।

z	पेेंशन-रोकने वाले प्राधिकरण मेें बदलाव:

�	पहले, अखिल भारतीय सेवा (मृत््ययु-सह-सेवानिवतृ्ति लाभ) नियम, 
1958 के अतंर््गत नियम 3(3) केें द्र सरकार को संबंधित राज््य सरकारोों 
के संदर््भ के आधार पर पेेंशन रोकने या वापस लेने की अनमुति दतेा था। 
हालिया संशोधन केें द्र सरकार को ऐसे मामलोों मेें अधिक प्रत््यक्ष अधिकार 
प्रदान करते हैैं।

z	‘गंभीर कदाचार’ और ‘गंभीर अपराध’ की परिभाषा:

�	संशोधित नियम निर््ददिष्ट करते हैैं कि ‘गंभीर कदाचार’ आधिकारिक 
गोपनीयता अधिनियम के अतंर््गत आने वाले दस््ततावेजोों या जानकारी के 
अनधिकृत सचंार या प्रकटीकरण जैसे कार्ययों से संबंधित ह।ै एक ‘गंभीर 
अपराध’ मेें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के दायरे मेें आने वाला 
कोई भी अपराध शामिल ह।ै

z	सरुक्षा और खुफिया सगंठनोों के सदस््योों पर प्रतिबंध:

�	खफुिया या सरुक्षा-संबंधी संगठनोों के सदस््य प्रतिबंधोों के अधीन हैैं। उन््हेें 
अपने संबंधित संगठन के प्रमखु से परू््व मजंरूी प्राप्त किए बिना सामग्री 
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लिखने या प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया ह।ै इस विनियमन 
का उद्देश््य सवंेदनशील जानकारी की सरुक्षा करना और सरुक्षा बनाए 
रखना ह।ै

z	राज््योों का विरोध:

�	राज््योों के साथ कोई परामर््श नहीीं: संशोधन के अनसुार राज््य सरकार 
को प्रतिनियकु्ति के लिए उतनी संख््यया मेें अधिकारी उपलब््ध कराने की 
आवश््यकता ह ैजितनी केें द्रीय प्रतिनियकु्ति रिजर््व को आवश््यकता ह।ै

�	सघंर््षपर््ण सघंवाद: एकतरफा फैसला लेने से सहकारी संघवाद पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता ह,ै जिससे केें द्र और राज््योों के बीच तनाव 
बढ़ सकता ह।ै

�	अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारियोों के बीच निम््न मनोबल: 
प्रस््ततावित संशोधनोों का IAS अधिकारियोों की स््वतंत्रता, सरुक्षा और 
मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़़ेगा।

�	केें द्र मेें प्रतिनियक्ति: पिछले अनभुवोों से पता चलता ह ै कि यदि IAS 
अधिकारी केें द्रीय प्रतिनियकु्ति पर नहीीं जाना चाहते हैैं तो उन््हेें दडंात््मक 
पदोों के रूप मेें केें द्र मेें प्रतिनियकु्त किया जा सकता ह।ै

�	राज््य नियक्त किए गए IAS अधिकारियोों की सखं््यया कम कर सकते 
हैैं: राज््य IAS  कैडर की नौकरियोों की संख््यया और प्रत््ययेक वर््ष नियकु्त 
किए गए IAS अधिकारियोों की संख््यया कम कर सकते ह।ै

�	राज््य की स््ववायत्तता प्रभावित होती है: प्रस््ततावित परिवर््तन भारत की 
संघीय राजव््यवस््थथा की अवधारणा और राज््य की स््ववायत्तता के विरुद्ध 
ह।ै यह संशोधन राज््योों को सिविल सेवाओ ंमेें मात्र उपांग बना दतेा ह।ै

�	केें द्र द्वारा दुरुपयोग: ‘विशषे परिस््थथितियोों’ मेें और सार््वजनिक हित मेें 
अखिल भारतीय सेवाओ ं के अधिकारियोों को मकु्त करने की राज््योों की 
क्षमता का राजनीतिक उद्देश््योों के लिए दरुुपयोग किया जा सकता ह।ै 
जैसे - सीमा सरुक्षा बल (SSB) के महानिदशेक के रूप मेें IPS अर््चना 
रामसुंदरम की नियकु्ति।

z	इन परिवर््तनोों के परिणाम:

�	दीर््घकालिक क्षति: प्रस््ततावित परिवर््तनोों का IAS अधिकारियोों की 
स््वतंत्रता, सरुक्षा और मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़़ेगा।

�	यदि राज््योों को IAS अधिकारियोों की वफादारी पर संदहे होने लगे, तो 
वे IAS कैडर पदोों की संख््यया और IAS अधिकारियोों की वार््षषिक भर्ती 
को भी कम कर देेंगे।

�	यह सिविल सेवकोों के कैडर को बनाए रखने के लिए राज््य की स््ववायत्तता 
पर भी गंभीर प्रभाव डालता ह।ै राज््योों की स््ववायत्तता कम हो गई ह ैजिससे 
दशे की संघीय राजनीति प्रभावित हो रही ह।ै

संघीय व््यवस््थथा मेें, केें द्र और राज््योों के बीच मतभेद और विवाद उत््पन््न होना 
स््ववाभाविक ह।ै लेकिन ऐसे सभी विवादोों को ‘सहकारी संघवाद की भावना’ 
और ‘व््ययापक राष्ट्रीय हित’ को ध््ययान मेें रखते हुए हल किया जाना चाहिए।

पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry) मुद्दा:

z	परंपरागत रूप से पदोन््नति के माध््यम से सिविल सेवकोों को नियकु्त करने के 
स््थथान पर, पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry), प्रशासनिक पदक्रम के मध््य या वरिष्ठ 
स््तरोों पर सीध ेविशिष्ट कार््यक्षेत्र (डोमने) के विशषेज्ञञों की भर्ती पर लाग ूहोता ह।ै

पार्शश्व प्रवेश  
(Lateral Entry) 
की आवश््यकता

सरकार मेें विशिष्ट 
 कार््यक्षेत्रीय (डोमेन) विशेषज्ञता

नौकरशाही की कमी

प्रतिस््पर््धधा-कुशलता मेें सुधार

सार््वजनिक विकास के लिए 
निजी विशेषज्ञता

पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry) के संबंध मेें विभिन््न विशेषज्ञ समहूोों/समितियोों 
की सिफारिशेें-
z	प्रथम प्रशासनिक सधुार आयोग:

�	इसने विशषेज्ञता की आवश््यकता को पहचाना क््योोंकि सरकार के कार््य 
विविधतापरू््ण हो गए थे।

�	प्रशासनिक सधुार आयोग (ARC) इस बात पर प्रकाश डालता ह ैकि 
प्रदर््शन मलू््ययाांकन को सशस्त्र बलोों से अपनाया जा सकता ह,ै जो गैर-प्रदर््शन 
करने वालोों को बाहर निकालने मेें सहायता कर सकता ह।ै

�	वर््ष 2003 मेें सरुिंदर नाथ समिति और वर््ष 2004 मेें होता समिति ने भी 
सिविल सेवाओ ंमेें विशिष्ट कार््यक्षेत्रीय (डोमने) विशषेज्ञता की सिफारिश 
की थी।

z	वर््ष 2005 मेें, द्वितीय प्रशासनिक सधुार आयोग (ARC) ने केें द्र और राज््य 
दोनोों स््तरोों पर पार्शश्व प्रवेश (Lateral  Entry) की सिफारिश की।

z	पार्शश्व प्रवेशकोों के प्राथमिक उदाहरण: नंदन नीलेकणि, मोोंटेक सिंह 
अहलवूालिया, विजय केलकर, अरविंद सबु्रमण््यम और रघरुाम राजन सभी 
को विभिन््न समितियोों और संगठनोों का नेततृ््व करने के लिए सेवाओ ंके बाहर 
से लाया गया ह।ै

विशेषज्ञ या डोमेन विशेषज्ञ की आवश्यकता

z	तकनीकी ज्ञान: ये डोमने विशषेज्ञ नीति निर््ममाण और उसके कार््ययान््वयन से 
जडु़़ी जमीनी स््तर की अतंर्दृष्टि और वास््तविक चनुौतियोों का समाधान प्रदान 
कर सकते हैैं।

z	जटिल स््थथितियाँ: प्रशासन से संबंधित कार््य अब अधिक जटिल, तकनीकी 
और विषय विशिष्ट होते जा रह ेहैैं, इसलिए केवल एक विशषेज्ञ ही इन््हेें प्रभावी 
ढंग से निपटा सकता ह।ै

z	क्षेत्र ज्ञान का अभाव: सामान््यवादी या पारंपरिक नौकरशाह विशिष्ट क्षेत्ररों की 
वास््तविकता से अवगत नहीीं हैैं। जैसे - कला पषृ्ठभमूि वाले IAS अधिकारी, 
साइबर सरुक्षा चनुौतियोों को उतना अच््छछे तरीके से नहीीं समझ सकते जितना 
एक आईटी पषृ्ठभमूि वाला अधिकारी।

z	शासन और प्रदर््शन मेें सधुार: नीति आयोग का वर््ष 2017-2020 के 
लिए तीन-वर्षीय कार््य एजेेंडा, क््योोंकि इससे “मौजदूा कैरियर नौकरशाही मेें 
प्रतिस््पर्द्धात््मकता बढ़़ेगी।”

z	अधिकारी-रिक्ति अंतर को भरना : दशे मेें लगभग 1,500 IAS अधिकारियोों 
(कार््ममिक मतं्रालय के आकँड़ोों के अनसुार) की कमी ह।ै बासवान समिति 
(2016) ने भी इन रिक्तियोों को भरने के लिए पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry) 
की वकालत की थी। 
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z	सरकार मेें प्रतिभा का प्रवेश और प्रतिधारण: छठे केें द्रीय वेतन आयोग की 
रिपोर््ट (2006) के अनसुार, पार्शश्व  प्रवेश (Lateral Entry) ‘उन पदोों के लिए 
भी सरकार मेें प्रतिभा के प्रवेश और प्रतिधारण को सनुिश्चित करेगी जिनकी 
खलेु क्षेत्र मेें उच््च माँग और अधिमलू््य ह।ै

पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry) के विरुद्ध तर््क
z	कार््यक्षेत्र अनुभव की कमी: बाहरी प्रतिभाओ ंमेें सिविल सेवा द्वारा प्रदान 

किए जाने वाले कार््यक्षेत्रीय अनभुव की व््ययापकता और गुंजाइश का अभाव 
ह।ै जैसे-  वॉल-स्ट्रीट बैैंकर उनकी आर््थथिक नीतियोों के सामाजिक प्रभाव को 
समझने मेें विफल रह।े

z	कार््ययान््वयन से सबंंधित समस््यया: व््ययावसायिक सिविल सेवक, बाहरी 
प्रतिभाओ ं की तलुना मेें नीति निर््ममाण और जमीनी स््तर के कार््ययान््वयन के 
बीच अतंर को पाटने मेें बेहतर हैैं।

z	विफलता के उदाहरण: यहाँ तक ​​कि कई बार डोमने विशषेज्ञ भी बरुी तरह 
विफल रह ेहैैं। जैसे - एयर इडंिया का मामला। 

z	गैर-अनुकूल वातावरण: सक्षम वातावरण का दक्षता पर अधिक प्रभाव पड़ता 
ह,ै और यहाँ तक ​​कि सबसे अच््छछे प्रबंधक भी लालफीताशाही जैसे खराब 
परिचालन वातावरण मेें अपेक्षित परिणाम नहीीं द ेसकते हैैं।

z	प्रेरित रुचि: लोगोों की अलग-अलग प्रेरणाए ँऔर रुचियाँ होती हैैं। इस प्रकार, 
थोड़़े समय के लिए अधिकारियोों के पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry) से अनैतिक 
आचरण को बढ़़ावा मिल सकता ह।ै

z	आंतरिक खीींचतान: बड़़े पैमाने पर पार्शश्व प्रेरण के परिणामस््वरूप सरकारी 
कार््ममिक प्रबंधन प्रणाली मेें अविश्वास का मत बढ़ेगा। 

z	सिविल सेवकोों की भूमिका को दुर््बल करता है: सिविल सेवक पहले से 
ही संस््थथागत रूप से ससु््थथापित परिदृश््योों मेें दक्षता के साथ कार््य कर रह े हैैं। 
पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry) से उनका मनोबल गिरेगा। 

आगे की राह
z	बाहर से नेततृ््व करने के बजाय, एक सदुृढ़ प्रबंधन संरचना, आतंरिक रूप से 

रचनात््मकता को प्रोत््ससाहित और पोषित करती ह।ै
z	पार्शश्व प्रेरण समाधान नहीीं ह,ै बल््ककि अधिक कठोर प्रदर््शन मलू््ययाांकन और बेहतर 

कर््मचारी  प्रबंधन ह।ै
z	भारत की सिविल सेवा को राजनीतिक दबाव से सरुक्षा और विशषेज्ञता-

आधारित करियर पथ जैसे सधुारोों की आवश््यकता ह।ै
z	सरकार कुछ मिशन-मोड परियोजनाओ ं और सार््वजनिक क्षेत्र के संगठनोों के 

लिए पार्शश्व प्रवेश (Lateral Entry)  पर विचार कर सकती ह ैजहाँ निजी क्षेत्र 
की विशषेज्ञता महत्तत्वपरू््ण ह।ै यह निजी क्षेत्र और सरकारी कर््मचारियोों का एक 
संयोजन होना चाहिए।

सिविल सेवाएँ और कोविड-19
z	“जिज्ञास ु और कागजी जनुनूी भारत सरकार लगातार गलत कदम उठा रही 

थी क््योोंकि उसे वर््तमान घटनाओ ं के बारे मेें गलत जानकारी थी” - स््वर्गीय 
सर सी.ए. बेली। 

z	कोविड संकट के दौरान यह और अधिक स््पष्ट हो गया। महामारी की दसूरी 
लहर का सबसे खराब चरण केें द्र और राज््य स््तर पर नौकरशाही की विफलता 
के साथ-साथ कोविड संकट के प्रति सरकार की बेहद अपर््ययाप्त प्रतिक्रिया का 
परिणाम था।

z	प्रणालीगत विफलता:

�	सरकार के विभिन््न अगंोों के बीच तालमेल की कमी और उनमेें से 
प्रत््ययेक की क्षमताओ ंके बारे मेें जागरूकता ने सरकार की कोविड के प्रति 
प्रतिक्रिया को कमजोर कर दिया।

�	ससंाधनोों का उपयोग करने मेें विफल: संसाधनोों की उपलब््धता का 
ऑडिट नहीीं किया गया जिसके कारण स््ववास््थ््य प्रशासन विफल हो गया। 
कुछ क्षेत्ररों मेें प्रयासोों का दोहराव हुआ।

�	उपेक्षापर््ण दृष्टिकोण: अनियोजित शहरी समहूोों की उपेक्षा करना। 
उदाहरण के लिए धारावी की तब तक उपेक्षा की गई जब तक कि बहुत 
दरे नहीीं हो गई।

�	बोझिल प्रक्रिया: पिछले कुछ महीनोों मेें सरकार 400 से अधिक नियम 
और विनियम लेकर आई ह,ै जिससे नागरिकोों के लिए स््थथिति अधिक से 
अधिक दस््ततावेजीकरण आधारित हो गई ह।ै जैसे - क्षतिपरू््तति लाभ प्राप्त 
करने के लिए दस््ततावेज़।

�	केें द्रीकृत प्रवतृ्ति: पहली कोविड-19 लहर के दौरान, महामारी विज्ञानियोों 
ने सरकार पर कोविड-19 रणनीति तय करने मेें सांख््ययिकीविदोों  और 
नौकरशाहोों की बात सनुने का आरोप लगाया।

केस अध्ययन और सर्वोत्तम प्रथाएँ: कोविड और नौकरशाही

z	डॉक््टर से नौकरशाह बने, महाराष्टट्र के नंदरुबार के कलेक््टर डॉ. राजेेंद्र भरूद 
जिले को मडेिकल ऑक््ससीजन, अस््पताल के बिस््तर, कोविड-19 रोगियोों 
के लिए आइसोलेशन वार््ड और एक सनुियोजित टीकाकरण अभियान की 
पर््ययाप्त आपरू््तति के साथ चाल ूरखने मेें कामयाब रह।े

z	लोहित जिले मेें काम करने वाले प्रवासी श्रमिक घर वापस नहीीं गए, बल््ककि 
प््रििंस धवन IAS के तहत जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लाग ू होने पर न 
केवल राशन और आपरू््तति के साथ उनकी दखेभाल की, बल््ककि प्रतिबंध 
हटने पर उन््हेें नौकरी की पेशकश की।

z	‘भीलवाड़़ा मॉडल’ कोविड-19 के प्रसार - ‘क्रू र रोकथाम’ को रोकने मेें 
इतना सफल रहा ह।ै भीलवाड़़ा के जिला मजिस्ट्रेट को इसकी संकल््पना 
का श्रेय दिया जाता ह।ै

z	 रेलवे कोच को आइसोलेशन वार््ड मेें बदला गया। रेलवे ने आइसोलेशन 
इकाइयोों के रूप मेें काम करने के लिए लगभग 64,000 बिस््तरोों वाले 
लगभग 4,000 आइसोलेशन कोचोों का एक बेड़़ा तैनात किया । इन 
आइसोलेशन कोचोों को भारतीय रेलवे नेटवर््क  पर माँग के स््थथानोों पर 
आसानी से ले जाया और तैनात किया जा सकता था।

सिविल सेवा बोर््ड

z	पंजाब मेें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियोों के तबादलोों और 
पोस््टटििंग के लिए राज््य सरकार ने तीन सदस््ययीय सिविल सेवा बोर््ड (CSB) 
का गठन किया ह।ै

z	भारत मेें सिविल सेवा बोर््ड का विकास:

�	होता समिति (2004) और द्वितीय प्रशासनिक सधुार आयोग की सिफारिशोों 
के बाद, वर््ष 2016 के कार््ममिक विभाग नियमोों ने सभी राज््योों के लिए ऐसे 
बोर््ड बनाना अनिवार््य कर दिया।

�	टी.एस.आर. सबु्रमण््यम और अन््य बनाम भारत सघं वाद (2013) 
मेें उच््चतम न््ययायालय ने केें द्र और राज््योों को नौकरशाहोों के प्रमोशन और 
पोस््टटििंग पर विचार करने के लिए एक सिविल सेवा बोर््ड स््थथापित करने 
का आदशे दिया, ताकि नौकरशाही को राजनीतिक हस््तक्षेप से बचाया 
जा सके और राजनीतिक आकाओ ं द्वारा लगातार तबादलोों को समाप्त 
किया जा सके।
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सिविल सेवा बोर््ड की संरचना:

z	CSB का नेततृ््व राज््य के मखु््य सचिव द्वारा किया जाता ह,ै जिसमेें राज््य के 
वरिष्ठतम अतिरिक्त मखु््य सचिव या अध््यक्ष, राजस््व बोर््ड, वित्तीय आयकु्त या 
तलुनीय रैैंक और स््थथिति का एक अधिकारी शामिल होते हैैं।

z	इसमेें एक सदस््य सचिव भी होगा जो राज््य सरकार का प्रधान सचिव या 
कार््ममिक विभाग का सचिव होगा।

सिविल सेवा बोर््ड की आवश्यकता:

z	कार््यकाल की सरुक्षा सनुिश्चित करना : एक IAS अधिकारी अभी भी 
एक पद पर औसतन लगभग 15 महीने ही बिताता ह,ै जो अनिवार््य 3-5 वर्षषों 
से बहुत कम ह।ै

z	शासन पर नकारात््मक प्रभाव: सिविल सेवकोों को अपने काम मेें पर््ययाप्त 
ज्ञान और अनभुव हासिल करने के लिए एक पद पर लंबे समय तक रहने की 
अनमुति नहीीं ह।ै

z	 किसी भी पद पर संतोषजनक कार््यकाल परूा करने से पहले अधिकारियोों की 
बार-बार और अनचुित पदोन््नति को प्रशासनिक मानकोों मेें गिरावट के लिए 
लंबे समय से दोषी ठहराया जाता रहा ह।ै

z	बार-बार स््थथानांतरण और पोस््टटििंग के कारण पारदर््शशिता की कमी और भ्रष्टाचार 
होता ह।ै

सिविल सेवा बोर््ड का महत्त्व

z	सिविल सेवकोों का राजनीतिक दबाव से पथृक््करण: यह नौकरशाही को 
राजनीतिक दबाव से बचाने मेें मदद करता ह ैऔर सिविल सेवकोों के अनावश््यक 
और बार-बार होने वाले स््थथानांतरण को समाप्त करता ह,ै जो निम््न सिविल सेवक 
मनोबल और निम््न  प्रशासनिक मानकोों का एक प्रमखु कारण ह।ै

z	निष््पक्षता की भावना को बढ़़ावा: इसस ेसिविल सेवकोों को अपने काम मेें 
तटस््थता और निष््पक्षता बनाए रखने मेें भी सवुिधा होगी।

z	सरुक्षा की भावना को बढ़़ावा: यदि अधिकारियोों के पास एक निर््धधारित 
कार््यकाल ह ैतो वे प्रभावी प्रशासन करने मेें सक्षम होोंगे और यह सेवा वितरण 
मेें अच््छछा प्रशासन सनुिश्चित करेगा।

सिविल सेवा बोर््ड की सीमाएँ

z	अनुपालन का अभाव: आज तक, केवल 20 राज््योों ने सिविल सेवा बोर््ड 
(CSB) बनाया ह,ै वर््ष 2020 मेें ऐसा करने वाला पंजाब सबसे नया राज््य ह।ै 
उदाहरण के लिए, मध््य प्रदशे और तमिलनाडु ने बोर््ड की स््थथापना के लिए 
अनिवार््य नियमोों का पालन नहीीं किया ह।ै

z	हितोों का टकराव: बोर््ड का नेततृ््व नौकरशाहोों द्वारा किया जाएगा जिनका 
प्रक्रिया के परिणाम मेें निहित स््ववार््थ हो सकता ह।ै इस प्रकार, तटस््थता सनुिश्चित 
नहीीं ह।ै

z	राजनीतिक वर््ग का हस््तक्षेप: सरकारोों को सिविल सेवा बोर््ड की सिफारिश 
को संशोधित करने, बदलने या अस््ववीकार करने का अधिकार ह,ै इसके लिए 
लिखित रूप मेें कारण दर््ज किए जाने चाहिए।  

z	राजनीतिक कार््यपालकोों मेें असरुक्षा का भाव ह ैकि निश्चित कार््यकाल उपनियम 
से उनका नियंत्रण कम हो गया ह,ै क््योोंकि स््थथानांतरण अनशुसंा की समीक्षा 
करने का एकमात्र अधिकार सिविल सेवा बोर््ड (CSB) के पास ह।ै

स्थानाांतरण और नियुक्ति से निपटने  
के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय

z	अखिल भारतीय सेवा (AIS) नियमोों को संशोधित किया गया ह ै और 

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियोों के कार््यकाल के निर््धधारण के लिए 

प्रावधान किए गए हैैं।

z	भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर शक्ति का निर््धधारण) विनियम,1955 को वर््ष 

2010 मेें संशोधित किया गया, जिससे सभी राज््योों मेें सिविल सेवकोों की 

नियकु्ति के लिए न््ययूनतम कार््यकाल स््थथापित किया गया।

z	“महाराष्टट्र सरकारी सेवक स््थथानांतरण विनियमन और आधिकारिक 

कर््तव््योों के निर््वहन मेें देरी की रोकथाम अधिनियम, 2005।” यह IAS 

अधिकारियोों और कुछ राज््य सरकार के कर््मचारियोों, दोनोों को तीन वर््ष तक 

सेवा दनेे का प्रावधान करता ह।ै

आज तक के प्रत््ययेक आयोग ने न््ययूनतम कार््यकाल की आवश््यकता पर जोर दिया 

ह,ै लेकिन सरकार लगातार टालमटोल कर रही ह।ै अब यह सुनिश्चित करने का 

समय आ गया ह ै कि सिविल सेवा बोर््ड के निर््णयोों को सरकारेें तुच््छ आधार 

पर पलट न देें। संसद इस क्षेत्र मेें कानून भी पेश कर सकती ह।ै इसस सिविल 

सेवाओ ं की स््वतंत्रता सुनिश्चित होगी, जिसस उन््हेें निष््पक्ष और बिना पक्षपात 

के कार््य करने की अनुमति मिलेगी, जो भारत मेें सुशासन के लिए आवश््यक ह।ै

मिशन कर््मयोगी

सितंबर, 2020 मेें केें द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर््ममाण 

कार््यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity 

Building -NPCSCB) ‘मिशन कर््मयोगी’ को अपनी मंजूरी दी।

मिशन कर््मयोगी:
सिविल सेवा क्षमता निर््ममाण के लिए 
राष्ट्रीय कार््यक्रम के छह स््ततंभ
नागरिकोों की सेवा करने के लिए दक्षताओ ंका 
विकास करना

नीतिगत ढाँचा

संस््थथागत ढाँचा

योग््यता ढाँचा

इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

निगरानी और मलू््ययाांकन ढाँचा

डिजिटल शिक्षा ढाँचा आईजीओटी  
(iGOT) -कर््मयोगी

उद्देश्य

z	कुशल सार््वजनिक सेवा वितरण के लिए, व््यक्तिगत, संस््थथागत और प्रक्रिया 

स््तरोों पर क्षमता निर््ममाण तंत्र मेें व््ययापक सधुार की आवश््यकता ह।ै

z	इसका उद्देश््य नए भारत के दृष्टिकोण (New India’s Vision) के अनरुूप 

सही मानसिकता, कौशल और विशषेज्ञता के साथ भविष््य के लिए तैयार 

सिविल सेवा बनाने का ह।ै

z	इसका उद्देश््य भारतीय लोक सेवकोों को भविष््य के लिए अधिक नवाचारी, 

सकारात््मक, रचनात््मक, सजृनशील, प्रगतिशील, जानकार, उत््ससाही, खलुा 

और प्रौद्योगिकी सशक्त बनाना ह।ै
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मिशन कर््मयोगी की आवश्यकता

z	भारत तीव्र गति से विकास कर रहा ह,ै इसके साथ ही नई चनुौतियाँ भी आती 

हैैं, जिनके लिए शासन क्षमताओ ं को आनपुातिक रूप से मजबतू करने की 

आवश््यकता ह।ै

z	नौकरशाही मेें प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ डोमेन विशेषज्ञता मेें भी 

सधुार की जरूरत ह।ै

z	सही कार््य के लिए सर््वश्रेष्ठ व््यक्ति को खोजने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को 

औपचारिक बनाया जाना चाहिए और सार््वजनिक सेवा को नौकरशाह की 

क्षमता से मले खाना चाहिए।

z	भारतीय नौकरशाही को बदलाव की जरूरत ह ैऔर इसे बदलने के लिए हाल 

के वर्षषों मेें एक बड़़ा सधुार किया गया ह।ै

मुख्य विशेषताएँ

z	इस योजना के अतंर््गत सभी स््तरोों पर केें द्र सरकार के 46 लाख कर््मचारियोों 

को शामिल किया जाएगा और इसकी लागत पाँच वर्षषों मेें 510 करोड़ रुपये 

होगी। आध ेवित्तीय भार को बहुपक्षीय सहायता द्वारा 50 मिलियन डॉलर की 

राशि से वित्तपोषित किया जाएगा।

z	‘नियम-आधारित’ से ‘भूमिका आधारित मानव ससंाधन प्रबंधन’ 

दृष्टिकोण मेें परिवर््तन। मानव संसाधन (HR) प्रबंधन मेें सिविल सेवकोों के 

कौशल को नौकरी की आवश््यकताओ ंके अनरुूप बनाकर उनके कार््यभार को 

संरेखित करना शामिल ह।ै

z	एक साझा प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी वातावरण का निर््ममाण करना, जिसमेें 

शिक्षण सामग्री, संस््थथान और कर््मचारी शामिल होों।

z	सभी सिविल सेवा पदोों पर भमूिकाओ,ं गतिविधियोों और दक्षताओ ंकी रूपरेखा 

(Framework of Roles, Activities, and Competencies-FARC) 

दृष्टिकोण लाग ूकरना।

z	डोमने जागरूकता तैयारी के अलावा, योजना ‘कार््ययात््मक और व््ययावहारिक 

क्षमता’ के साथ-साथ ‘प्रदर््शन मलू््ययाांकन प्रबंधन प्रक्रिया’ पर भी ध््ययान केें द्रित 

करेगी।

z	कार््यक्रम मॉड्यूल और ससं््थथागत सरंचना: कार््यक्रम को लाग ूकरने के लिए 

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) कर््मयोगी मचं का उपयोग 

किया जाएगा। क्षमता निर््ममाण के संदर््भ मेें, मचं मेें सावधानीपरू््वक तैयार की 

गई डिजिटल ई-लर््नििंग सामग्री को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह 

अन््य सेवा संबंधी मामलोों को भी एकीकृत करेगा जैसे परिवीक्षाधीन अवधि के 

बाद पषु्टिकरण, तैनाती, कार््य आवंटन और रिक्त पदोों की सचूना।

z	प्रधानमंत्री की मानव ससंाधन (HR) परिषद: प्रधानमतं्री की अध््यक्षता 

मेें, यह मिशन को रणनीतिक मार््गदर््शन प्रदान करने के लिए शीर््ष निकाय के 

रूप मेें कार््य करेगी।

z	क्षमता निर््ममाण आयोग: इसे निम््नलिखित निरीक्षण भूमिका निभाने के 

लिए गठित किया गया-

�	यह वार््षषिक क्षमता-निर््ममाण योजनाए ँबनाएगा और उन पर नजर रखगेा, साथ 

ही सरकार के मानव संसाधनोों का लेखा-जोखा भी रखगेा।

�	सिविल सेवा क्षमता के विकास से संबंधित सभी केें द्रीय प्रशिक्षण संस््थथानोों 

की कार््ययात््मक निगरानी करना।

�	मानव संसाधन प्रबंधन, भर्ती और क्षमता निर््ममाण के क्षेत्र मेें सरकारी नीतिगत 

पहल की सिफारिश करना।

�	समन््वय इकाई का नेततृ््व कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाएगा।

कार््यक्रम से जुड़़ी चुनौतियााँ

z	भारतीय नौकरशाही का रूढ़़िवादी दृष्टिकोण: भारतीय नौकरशाही मलूतः 

अपरिवर््ततित और रूढ़़िवादी बनी हुई ह।ै यह सधुारोों और नए विचारोों का 

विरोध करती ह।ै

z	दरूस््थ स््व-शिक्षा, अग्रपंक्ति कार््यकर््तताओ ंको परूक कौशल हासिल करने और 

उनके अनभुवोों की पनुश्चर््यया करने मेें मदद कर सकती ह,ै लेकिन यह हमशेा 

मखु््य ज्ञान विकसित करने के लिए सबसे अच््छछा विकल््प नहीीं ह।ै

z	प्रणाली का अति केें द्रीकरण: एक गतिशील सार््वजनिक सेवा  

कार््यबल के लिए एक विकेें द्रीकृत प्रशिक्षण और शिक्षण ढाँचे की आवश््यकता 

होती ह।ै

मिशन कर््मयोगी के इच्छित लाभ:

z	सेवा वितरण मेें जवाबदहेी और पारदर््शशिता सशुासन को बढ़़ाएगी। इसके 

अलावा, इससे स््थथानीय स््तर पर जरूरतोों के प्रति सिविल सेवकोों की जवाबदहेी 

को बढ़़ावा मिलेगा।

z	नागरिक-केें द्रित दृष्टिकोण: ‘यथा-स््थथान पर अधिगम’ सरकार और लोगोों के 

बीच की दरूी को पाटने मेें मदद करेगा। इसके अलावा, इससे स््थथानीय स््तर पर 

जरूरतोों के प्रति सिविल सेवकोों की जवाबदहेी को बढ़़ावा मिलेगा।

z	सभी स््तरोों पर मध््य-स््तरीय प्रशिक्षण की कमी ने सामान््ययीकरण और 

विशेषज्ञता के बीच असमानता पैदा कर दी ह।ै इस प्रकार, यह इस अंतर 

को कम कर देगा।

z	प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा और संस््थथानोों मेें प्रशिक्षण लक्षष्ययों और शिक्षाशास्त्र 

के मानकीकरण के परिणामस््वरूप, भारत के सिविल सेवक अधिक रचनात््मक, 

सक्षम, प्रगतिशील और प्रौद्योगिकी-सक्षम बन गए हैैं।

मिशन कर््मयोगी का अंतिम लक्षष्य आम आदमी के लिए ‘जीवन जीने मेें आसानी’ 

(Ease of Living) के साथ-साथ नागरिक-केें द्रित दृष्टिकोण और ‘व््यवसाय 

करने मेें आसानी’ (Ease of Doing Business) प्रदान करके सरकार और 

लोगोों के बीच की खाई को पाटना ह।ै 

विगत वर्षषों मेें पछेू गए प्रश्न

z	“आर््थथिक प्रदर््शन के लिए संस््थथागत गणुवत्ता एक निर््णणायक चालक ह।ै” इस 

संदर््भ मेें लोकतंत्र को सदुृढ़  करने के लिए सिविल सेवा मेें सधुारोों के सझुाव 

दीजिए। � (2020)

z	‘’केें द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स््थथापना केें द्रीय सरकार के कर््मचारियोों 

द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतोों एवं परिवादोों के निवारण के लिए की गई थी, 

आजकल एक स््वतंत्र न््ययायिक प्राधिकरण के रूप मेें अपनी शक्तियोों का प्रयोग 

कर रहा ह।ै’’ व््ययाख््यया कीजिए।� (2019)
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z	प्रारंभिक तौर पर भारत मेें लोक सेवाए ँ तटस््थता और प्रभावशीलता के लक्षष्ययों 
को प्राप्त करने के लिए अभिकल््पपित की गई थीीं, जिनका वर््तमान संदर््भ मेें 
अभाव दिखाई दतेा ह।ै क््यया आप इस मत से सहमत हैैं कि लोक सेवाओ ंमेें 
कड़े सधुारोों की आवश््यकता ह।ै  टिप््पणी कीजिए।� (2017)

z	“पारंपरिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस््ककृति्ककृति ्ककृति ने भारत मेें सामाजिक-
आर््थथिक विकास की प्रक्रिया मेें बाधा डाली ह।ै” टिप््पणी कीजिए।� (2016)

z	“भारत मेें जनसांख््ययिकीय लाभांश तब तक सैद््धाांति्धाांति्धाांतिक ही बना रहगेा जब तक 
कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सजृनशील नहीीं 
हो जाती।” सरकार ने हमारी जनसंख््यया को अधिक उत््पपादनशील और रोजगार 
योग््य बनने की क्षमता मेें वदृ्धि के लिए कौन-से उपाय किए हैैं?� (2016)

z	‘ट््राांसट््राांसट््राांसपेरेेंसी इटंरनेशनल’ के ईमानदारी सचूकांक मेें, भारत काफी नीच ेके पायदान 
पर ह।ै संक्षेप मेें उन विधिक, राजनीतिक, आर््थथिक, सामाजिक और सांस््ककृति्ककृति ्ककृतिक 
कारकोों पर चर््चचा कीजिए, जिनके कारण भारत मेें सार््वजनिक नैतिकता का ह्रास 
हुआ ह।ै� (2016)

z	क््यया संवर््ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत मेें धीम ेपरिवर््तन का कारण 
रहा ह?ै समालोचनापरू््वक परीक्षण कीजिए।� (2014)

z	अनेक राज््य सरकारेें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयोों 
जैसे जनपद व तालकुोों को विभाजित कर दतेी हैैं। उक्त के आलोक मेें, क््यया 
यह भी औचित््यपरू््ण कहा जा सकता ह ैकि अधिक संख््यया मेें छोटे राज््य, राज््य 
स््तर पर प्रभावी शासन देेंगे? विवेचना कीजिए।� (2013)
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